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 मंत्री  (sit  जल  :
 स्पीकर  बैकवर्ड  err  यो  रिपोर्ट  के  ae  मं

 शस मेम्बर  साहिबान  के  जो  जजबात  है  मैं  उनकी  कद्र  करता  हूं  त्र  \  48  सच्चाई  कि  पहले
 काका

 कालेलकर  साहब  की  बैकवर्ड  क्लासेज  के  सम्बन्ध  में  जो  रिपोर्ट  भाई  उस  पर  कुछ  भी  नहीं
 बीप

 wa  मेम्बर  सा हवान  को  इस  बात  की  चिन्ता  है  fr  यह  रिपोर्ट  भी  दवा  eam

 )
 अप  जरा  शान्ति  से  सुनिये  ।  arg  बहुत  दानिशमन्द  इन्सान  हैं  ।  बुरा  लगता  है  जब

 इस  तरह  से  करते  हैं  ।  लोग  सोचते  हैं  कि  श्राप  क्या  करते  हैं  ।  उसकी  वजह  से  मैम्बर

 पीटीयू  लरली  जो  बैकवर्ड  क्लासेज  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  या  बैकवर्ड  क्लासेज  के  साथ  हमदर्दी  रखते

 वे  यह  समझते  हैं  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  गवर्नमेंट  इस  रिपोर्ट  को  भी  उसी  तरह  से  समाप्त  कर

 दे  मैं  श्लोकों  ag  यकीन  दिलाता  हूं  कि  गवर्नमेंट  ने  इंस  रिपोर्ट  को  बहुत  सीरियसली  स्टडी  किया

 हि  कौर  वहू  स्टडी  कर  रही  लेकिन  इस  रिपोर्टे  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  की  तमाम  मिनिस्ट्री
 से  are  हिन्दुस्तान  की  तमाम  प्रान्तीय  सरकारों  से  है  उनके  साथ  कन् सल टेशन  करके  फालो-श्री

 .
 एक्शन  जो  वह  रिपोर्ट  साथ  ही  रखा  जाता  है  ।  कांस्टीट्यूशनल  के  मुताबिक  रिपोर्ट  के  साथ  नगर

 फालो-परप  एक्शन  रखते  तो  बात  अधूरी  रहती  है  ।  इसलिए  हम  मेंमोरेण्डम  तैयार  कर  रहे

 प्रान्तीय  सरकारों  से
 भी  कन्सर्ट  करेंगे  sie  मिनिस्ट्री भी  कन्सर्ट  कर  रहे  हैं  ate  जितनी

 weal  हो  हम  इस  हाऊस  के  सामने  रिपोर्ट  रखेंगे  कौर  तब  हम  यह  बता  सकेंगे  कि  इस  रिपोर्ट

 की  रिकमेन्डेदान्स  में  से  कौन  सी  बातें  हैं  जो  नामुमकिन  वे  पूरी  नहीं  की  जा  सकतीं  शर

 कौन  सी  art  हैं  जो  पूरी  की  जा  सकती  हैं  ।  फिर  मेम्बर  सा हवान  को  खुला  टाइम  मिलेगा  ्र

 वे  अपने  विचार  दे  सकेंगे  ।  उस  पर  उनकी  राय  जाएगी  ।  इसलिए  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि

 जितनी  जल्दी  ऐंगजाइटी  आपको  उतनी  ही  हमको  भी  है  ak  जो  चीजें  बैकवर्ड  क्लासेज  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  को  करनी  वे  तुरन्त  की  उनमें  देर  की  मगर  जो  दोषी  बिल

 हो  सकता  वही  किया  जा  सकता  जितनी  देर  दरकार  उतनी  देर  लगनी  ही  चाहिए  ak

 बात सोच-समझ  कर  करनी  चाहिए  ।  सबल  सलाह-मश्विरा  करके  हैऔर  few  तरीके  सारी

 | नयी  रन  |
 रस्में  पूरी

 डेफनीट  बात  कह  सकते  हैं  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  श्राप  तस

 ry n  | श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कितना  समय  लगेगा  सोचने  श्र  सम  यह  श्राप

 बताइए  1
 **

 )

 ा  शि  गर  in  नि ast  सद्  समान  Bes  मार
 रहे  श्री  मनीराम अध्यक्ष  महोदय  पहले

 बता  तो
 श

 बागड़ी |

 ait

 सही है  कि  हर
 क  साकिया

 देह  ह  कौर  समझ  से
 भी

 होते  हैं
 ।

 यह  सवाल  सिर्फ
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 ब

 dead  card  का  नहीं  हैं  बल्कि  समूचे  देश  का  है  दौर  समूचे  देश  की  इ  reat  से  जुड़ा  gu

 मैं  गृह  मंत्री  जी  से  एक
 दा

 कि  जो
 वात  डेफनीट नहीं  होती  पक्की वात  नहीं

 eae  ee
 झ्लोती  ag  हवाई  वात   ्होती  ||

 रिता

 में  रख  दी

 जाएगी  कौर  यह  वात  नहीं  होनी  was au  कि  जल्दी  से  लदी  रखी  जाएगी  क्योंकि
 पाग भी  जल्दी  आपकी  50  पस्तो  के  वाद  भी  जल्दी  sce  सरकार  चली  तब

 भी  जल्दी
 जल्दी

 है  कौर  ag  नहीं  तब  भी  जल्दी  श्राप  पक्का  Get  गाड़ें  कि  सरकार  फलां  तारीख  तक

 रपट  रख  देंगी  ?

 श्री  जैल  सिंह  :  स्पीकर  वागड़ी  जी  खुद  जानते है ंहूँ
 कि  जट रटे टी  का

 मतलब  यह  नहीं diet  कि  साल  निकल  जायेंगे  ।  वे  100  साल  की  वात  करते हैं  site  उनका  यह  भी

 रत  इसको  ला  कर  रखेगी  |  यह  वात  गलत  बात  है  ।  x  स =
 हमारी  दूसरी  पुर  सट  का

 कारण  घडी

 ए

 कि  जितने  भी  डिपार्टमेंट्स  हैं  हिन्दुस्तान  उन  सबके  साथ  इसका  ताल्लुक  है
 कौर  प्रान्तीय  सरकारें  अपनी  पोजीशन  देख  कर  शापने-श्रापना  विचार  हिंद

 श्री  सती राम  :  यह  सब  देखना  सरकार  का  काम  है  |  कप  जवाब
 या  में

 दें  ।  कोई  निश्चित  तारीख  जिस  तक  सरकार  इसको  रखेगी  |
 श्राप  बताएं  कि

 बलों
 तारीख

 sores  रख  देंगे |

 श्री
 राजनाथ  सोनकर  शास्त्री :  इनको  निश्चित  तारीख

 बतानी
 ही

 पड़ेंगी
 ।

 श्री  जैल  ए ९  बात

 जो

 Ser  होती  उसकों
 करते

 के  वाद  भी  श्रनरीजनेविल
 c

 बना  देते
 यह  वात  रीजनेविल

 ि  a  चाहिए
 लेकिन व

 हारी
 मुक़र्रर  करनी ही

 यह  राजनैतिक
 बात  नहीं

 ता श्री  सनीराम  बागड़ी  श्राप  कोई  fafa  कीजिए कि  wat  तारीख  तक  रख  दी

 जाएगी  ि

 मैं  निश्चित श्री जल  fag  तारीख
 cadet

 को
 स्थिति

 में

 नहं
 ू  वह  रिपोर्ट

 फोलो  प्री  गान  के  :  साथ  रखी  जाएगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं
 बारी-व  री  से

 बुना
 cal

 हूँ  me  भी  बुलावा

 ।  अव  बरतो  aTat

 है
 ।

 aa
 बैठिये  ।  श्री  उ

 उत्तम  राठौर

 श्री  राजनाथ  सोन  वस्त्र  :  ay  हम  लोगों  को  मौका  नहीं  देते  हैं
 ।

 अध्यक्ष महोदय  :  नगर  मैं  रिकार्ड  निकाल  कर  दिखा  दूं  तो  फिर  श्राप  ऐसा  नहीं  कहेंगे
 ।

 श्री  उत्तम  राठौर  ।

 श्री  दौलत  सारण :  यह  क्या  तरीका  श्राप  जो  शोर  मचाते  उनको  मौका

 देते हैं  ।  क
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  मतलब  क्या  यह  है  कि  श्राप  भी  शोर  मचाएं
 ?

 स
 श्री  सारण  मैंने  बोलने  न  |  |  कहा

 है
 ।

 मैंने  उत्तम  राठौर  को  बोलने  के  लिए
 कहा  है  ।  श्री  सारण  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दूँगा  ।  श्री  सारण

 कृपया
 बैठ

 जाइये
 |  यह

 कौर  मैं  इसका  उपयोग  कर  रहा  हू ंa a  अपने  विवेक के  अनुसार  तय  करना है

 att  उत्तम  राठौर :  भ्रध्यक्ष  जैसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  कभी  बताया  कि

 कालेलकर ने  जो  रिपो  सबमिट  की  थी  उस  पर  कोई  एक् दान  नहीं  लिया  गया  ।  वजह से
 बैकवर्ड  वलासिज  के  लोग  काफी  परेशान  हैं  ।  aul  मंडल  कमीशन  ने  रिपोर्ट पेश  को  क  वार
 में  पिछले  सेसन  में  दो  बार  रावल  उठाया  गया  कौर  अआ्राखिरी  जवाब  में  श्री  वेंकट  गया  ने
 कहा था  कि  fated  की  डिफीकल्टी  की  वजह  से  रिपोर्ट  सदन  में  पेश  नहीं  की  जा  सकी  उसको
 लगभग  11  महीने  हो  चके हैं  गवर्नमेंट  को  कौर  कितना  समय «

 इसको  पे
 ने

 इस पर  एक्शन  लेने  में  ?  इस  चीज  पर  फैसला  लेने  में  श्राप  कितना  समय  और  ल लगे  at  कब  तक

 पर  कम्युनिटी  को  श्राप  फायदा  सकेंगे  ।

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना :  बार-बार  यह @  बताया  गया है
 क

 जितना  जल्दी  से  जल्दी  हो  सकेगा

 इसे  पेश  किया  जायेगा  ।  )
 क

 श्री  सनी राम  बागड़ी  यह  कोई  जिम्मेदारी  की  a  oe

 श्रेय  महोदय  :  श्राप  टेन्टेटिवली  कोई  दे  सकते
 )

 ait  जनरल  fag  कश्यप  माननीय  अध्यक्ष  पिछली  वार  हमको  यह

 दिया  गया  था  कि  ag  रिपोर्टें  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।  हमारे  माननीय  fig  ae  मोहे
 Hh  AD कोचीन में

 भी  पत्रकारों  की
 सभा  में  ag  श्रीनिवासन feat  था  ।  मैं  यह  set  राज्य  सरजन |  a

 फिर से  यह  पूछना  चाहता हूं  क्योंकि  गृह  मन्त्री  ate  गह  राज्य  मन्त्री  के  वक्तव्यों  में  मेजर
 ।  जहां  तक  हरिजनों  श्र  बैकवर्ड  क्लास के  लोगों  का  मामला है  यह  कोई

 ऐसी  ह  lata  नहीं  यह  वहुत  जिम्मेदारी  का  मामला  है  ।  मैं  गह  राज्य  मन्त्री  जी  से

 चाहूंगा  कि  क्या
 वे

 जसा  कि  भारतीय  संविधान
 के  श्रनुन्छेद 15  श्र  16  के  (4)  में  बैकवर्ड

 क्लासिक  का  क्राइटेरिया  निर्धारित  किया  गया है  कि  सोशियल  कौर  एजुकेशनल  वीक  क्या

 इस
 क्राइटेरिया

 को  बदलने  की  वात  की  जा  रही है  क्योंकि  कई  बार  बाहर  ऐसी  बातें  कही
 ऋ  ?  बिना  संविधान  में  संशोधन  के  नहीं  हो  सकता  ।  क्या  सरकार

 गयी  हैं
 एजूकेदानल

 वेकवर्डनेस का  क्राइटेरिया  बदलने  का  विचार  कर  रही है  ?  क्या  सरकार  इसलिए ata,
 ई  में  रखना  चाहती है  कि  चुनाव  जाएं  कौर (2-4  महीने इस  रिपोर्ट  को  इतने  समय  तक  छपा

 पोर्ट  प्रस्तुत  करके  बैकवर्ड  क्लासेस  का  ध्यान  इसकी  कौर  खींचा  जाए
 ची  ate

 इस  बात
 पहले यह  >  लए  काठ  करने  जा  रहे  हैं  ak Wit  उनसे  वोट

 का  प्रचार  किया  जाए  कि  हम  जाएं
 ata  क  कि

 क्या  सरकार  इसको  चुनाव
 का  माध्यम  बनाना  चाहती  ?

 6
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह कोई  तरीका  नहीं  एक  प्रश्न  कीजिए  ।

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप :  बैकवर्ड
 an  धान  सरकार  को  इसको

 एडाप्ट  करने में  क्या  ग  हो  रही है  ।  उस  लिस्ट  एडाप्ट  करके  उसके  मुताबिक  संविधान
 में जो  व्यवस्था है  उसको  लागू  करके  सरकार  मण्डल  रिप  ne  को

 लागू  करने  में  देर
 कयों कर  रही  है  :  हम  लोग  स्पेसिफिक  तारीख  चाहते हैं  ह  सदन  को  बताई  क्योंकि  देश

 के  करोड़ों  पिछड़े  caf  के  सग  इसकी  अदीला  कर  झ
 ध

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  अध्यक्ष  नाटिकल  64  कौर  पार्टिकल  340  इससे  सम्बन्धित

 हैं  ।  नाटिकल  340  के  सब  aaa  3  में  क्लीयर ली  लिखा
 ae

 3  राष्ट्रपति  इस  प्रकार  दिए  गए  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  at  गई

 कार्यवाही  के  संक्षिप्त  ज्ञापन  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  सम्  रखवायेगा  ।”.

 तो  तो  प्रकट कर  रहे  हैं  att  जहां तक  नाटिकल  64  का  ताल्लुक  हम  क्राइटेरिया

 को  चेंज  करने  में  हक  नहीं  are

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  पिछले सत्र  में  गृह॒  मन्त्रालय में  राज्य  rat  द्वारा एक

 वक्तव्य  दिया
 गया

 था
 कि

 वह  उसी  सत्र  में  ही  सदन  के
 समक्ष  इस  रिपोर्ट  को  पेश  कर

 किन्तु

 अन्तिम  दिन  उन्होंने
 अपने

 वक्तव्य  में
 परिवर्तन

 कर  दिया  कौर कहा  कि  इसे  कुछ
 समय  qaate rx ?

 पेश  किया  जायेगा  |  किन्तु  अरब  इसे  इस  सत्र  में  पेश  करने  में  सरकार  की  मुख्य  कभी  ई
 क्या  है  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  जैस कि  मैंने  हा
 हैं  कि सरकार  रिपोर्टे  को  सभा  पटल  पर  रख  देगी  किन्तु  हमें

 उस
 पर  at  गई  कार्यवाही  का  ज्ञाप

 पेश  करना  होता  है  कौर  रिपोर्ट  पर  विचार  करना  होता है
 are  रिपोर्ट  के  विचार  करने

 में
 मे  सगन

 लगता है  ।  विशिष्ट  तिथि  नहीं  बतायी  जा  सकती  )  "

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  इसमें  श्रनावस्यक  विलंब  तो  हो  रहा लेकिन

 vt  के  बारे  में  नोट मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  पिछड़ा  वर्ग  झ्रायोग  के  किसी  में

 आफ  डीसेंट  दिया है है  श्र  ame  दिया है  तो  नोट  श्राफ  डीसेंट  का ब्याँ  या  उसके  बारे  में

 सरकार का
 क्या

 कहना  है

 टेबल श्री  योगेन्द्र  मकवाना :  जव
 स्पोर्ट

 को

 सका  जए

 हॉ

 पह  चन

 ा

 जाएगा  |  श्राज मैं  कुछ  कह  नहीं  कह  सकता ह

 अवाय  teat  लवारा  ग  पूवा  दे  दा  का  ays  को  दाद  द  इद  ग

 संभालेंगे  कि  आपकी  नीयत  क्या  है  ।  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  मिला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जवाब  दे  दिया  है
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 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  जवाब  दे  दिया  है  कि  हम  झ्र भी  उसके वारे  में  ge  नहीं  कह  सकतें
 गये  यी हैं  ।  रिपोर्ट  रखने

 वाले
 हैं

 ।  जब  3

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  रसीद  मसूद  ।  जो  zs  |  त  भेरी  श्रुति
 के  विना  कहा

 उसे

 ह
 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा

 =

 श्री  रसीद  मसूद  :  गढ़वाल  में  इलैक्शन  को  प्रदान  में  लाकर  पोस्टपोन  कर  ्

 तारीख  श्रापने  तय  की  थी  लेकिन  उस  तारीख  को  नहीं  करवाया  ।  कहीं  यह  मामला
 भी  ऐसा  ही

 तो  नहीं  है  ?  इसके  ऊपर  तमाम  बेकवडें  पिछड़े  हुए  लोग  रोक  वे  लोग जो
 बेक

 के  साथ  हमदर्दी  रखते  एजीटेटिड  हैं  ।  क्या  रिपोर्ट  को  केवल  पर  न  रखने  की  वजह  यह  तो  नहीं

 है  कि  इसके  पीछे  उन  लोगों  का  प्रैशर  है  जिन्होंने  एंटी  रिजर्वेशन  मूवमेंट  गुजरात  में  चलायी  थी  ?

 श्री  योगेन्द्र  मक दाना  :  ऐसे  किसी  प्रैशर  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  है  ।  (em

 श्री  zante  मसूद  :  हम  प्राटस्ट ् ्  में  वाक  आउट  करते  हैं  ।

 गये
 थ

 बाद  कुछ  माननीय  सदस्य  सदन  छोड़  कर  चले  se

 समय  श्री  मनी  राम  राम  लाल  राही  तथा
 कुछ  meu  सदस्य  म

 पटल  के  पास  सदन  के  फ  पर  बेठ  ret

 aft  एडश्ार्डो र  फेलीरो  :  महोदय  वे  क्या  कर  रहे  हैं  !
 ड

 श्री  राजेश  पाइलट  :  हमें  सभा  में  विपक्ष  के  इस  प्र  at
 को  अवश्य ही

 रोकना

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  मेरे  विचार  में  ऐसा
 %  करना

 ठीक  नहीं  z  yore
 ।

 |) ०
 श्री  समर  मुखर्जी  :  महोदय  क्या  ग्रह  मांग  करना  अनुचित  है  कि  सभ  — ल  पर  हम

 रिपोर्ट को  पेशा  करने  के  लिये  एक  स्पष्ट  तिथि  की  घोषणा  की  जाए  ?  क्या  1
 पक्ष  सदस्यों  की

 bad
 एक  स्पष्ट  तिथि  की  मांग  करना  अनुचित  है  ?  क्या  यह  ग्र लोकतान्त्रिक  है  ?

 के  तिथि  बताने  से  इनकार  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  प्रधान  मन्त्री  यहाँ  मौजूद  हैं  ।  वह  तिथि की  घो
 —d कर  सकती  हैं  ।  कम  से  कम  इस  भावना  को  अवश्य  ही  शान्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  say  ब  ्  ।
 r

 विलम्ब  किया  गया  है  कौर  सदन  से  बाहर  लोग  बहुत  ही  महसूस  कर  We  पौर  bia  )

 धारणा  बन  गई  है  कि  कुछ  निहित  स्वार्थ  ऐसे  हैं  जो  यहां  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा
 को

 रोक
 रहे  हूँ  ।

 i
 मैं  चाहता  हं  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  बारे  में  ग्रा इवा सन  दें

 ।

 |  ग्रुप  सभा  में  इस  प्रकार  के श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मैं  एक  sea  पूछना  चाहती  हूं  ।  क्य
 |

 zit  का  समर्थन  करते  हैं  ?  क्या  संयुक्त  विपक्ष  का  यही  af  है
 ?

 मैं  यही  पूछना  चाहती

 =  आप
 श्री  समर  मुखर्जी  :

 या

 *  कार्य  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :

 यह  एक  विशिष्ट  प्रदान  है  क्या  इस  अकार  के  रवैये  का
 समर्थन

 करत  हैं
 था

 नही
 ?  ..  .....

 क्या  बाप  करके  pe  सुनेंगे  फ
 कुछ  frat  हैं

 श्री  समर  मुखर्जी  :  उन्होंने  आपके  संरक्षण  की  मांग  की  है
 किसी  fiiear  तिथि की

 घोषणा  की जानी  चाहिए  ।  सत्र  से  पहले  आपको  गह
 wa  ही  समान  लेना

 चाहिए  कि  aia
 का  ag  श्रडियल  waar

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  यह  विपक्ष  की  सुविकसित  नीति  है  ।  ऐसा  केवल  इस  प्रदान के
 सम्बन्ध  में  ही  नहीं  है  ।  प्रत्येक  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  होता  हैं  ।  )

 श्री  समर  मुखर्जी  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  न  रखने  का  सरकार  का  यह

 झुककर  लिया  गया  निर्णय  है  ।
 इस

 ही  श्रायोजना  आपने  बनाई  न  कि  विपक्ष ने  ।  श्रापने  ऐसा
 निर्णय  किया है

 कि  इस  रिपोर्ट  पर  यहां  चर्चा  ही  न  की  जाये  ।  ।  arg  यहां  व्यवहार
 का  प्रइन  उठा  रहे  हैं  ।  अपके  दल  को  उचित  व्यवहार  करना  चा  हिए  कौर

 आपको  एक  स्पष्ट

 ४  थ
 उत्तर  देना

 चाहिए  1*
 म

 meat  महोदय  :  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की  वे  यह

 भरो  masa
 के  बिना  कह  रहे  हैं  ।

 *.  ध्

 माननीय  मेरे  विचार  में  शाराइको  यहां  अध्यक्ष  की  आवश्यकता  नहीं  है'*  मे

 आपसे  एक  meat  पूछ  सकता  हुं  कि  कया  श्रमिकों  यहां  अध्यक्ष  की  झावव्यकता  है  या  नहीं  a

 Reawaca यह  देखा  नहीं  जानता कि  कोई  ऐसी  बात  होती है  क  दस  दय

 सभा की  सुस्थापित  परम्पराश्रों  के  अनुसार  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।  विपक्ष  की  बात  उचित

 हो  सकती  है  ote  उनकी .  अपनी  राय  हो  सकती  किन्तु  हम  इसे  अधिक  wey  ढंग  से  सुलझा

 ना  ते  ट् ट ्ada  ऐसे  साधन .  उपलब्ध  होते हैं  जिनके  द्वारा  हम  निजी  तौर से  कौर  यहां  सभा  में
 भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ae  हम  बहुत  ही  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  बातों  समाधान  कर  सकते  हैं  किन्तु
 यदि  बार-बार  इस  प्रकार  की  बातें  होती  तो  मेरे  विचार  से  उस  लोकतन्त्र  की  जड़ों को

 काट  रहे  हैं  जिसकी  रक्षा  करने  का  श्राप  दावा  करते  हैं  ।  मैं  दोनों  पक्षों से  ठीक  तरह से  सहयोग
 करने  के  लिए  कहूंगा  ।  ऐसा  व्यवहार  सदस्यों  को  शोभा  नहीं  देता  ।  मैं  गृह  मन्त्री  महोदय  से

 विपक्ष के  साथ  बातचीत  करने  तथा  मामलों  को  सुलभा  लेने  के  लिए  कहूंगा
 ।  इस  प्रकर  उत्त  जित

 होने की  को  बात  नहीं  है  ।  *  |  मैं  इसे  पसन्द  नहीं  करता  ।  इससे तो  उस  की  जड़

 ही  कट  जायेगी  जिसकी  रक्षा  करने  का  श्राप  प्रयास  कर  रहें  हैं
 ज  )  ह

 ——--—___——————  —_— —_—— ——
 a

 ५
 के

 eal
 ere

 eee
 नहीं

 किया
 गया  1
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 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  तब  श्राप  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  श्राप  आन्दोलन  का  रुख

 बदते
 देन

 हत  हें
 परन्तु यदि  श्राप  किसी समय  drat  का  उल्लंघन  करते  हैं  तो  इससे

 है  ।
 कोई  हल  नहीं  निक

 लेगा  ।  आपकी  पराजय  होगी  ।  )  नहीं  कई

 a  भली-भ  wane  tot 7
 प्रवगत  हैं श्री  सती दा  अग्रवाल :

 श्रथ्यक्ष  श्राप  उन  मानें

 जो  हमने  झपने  दल  के  लिए  भझ्रपनाएं हैं  ।  आपको  पूरे  विपक्ष  पर  आरोप
 नहीं

 तगाना
 र  हिए  ।

 ्
 मैं  स्वयं  को

 धरना  शादी  से  सम्बद्ध  नहीं  रखता
 हूँ  ।

 तन  स् मुझे एक  विन  निवेदन  करना
 gl  कया  मैं  जान  सकता  हु  कि  क्या  सरकार  16  फरवरी

 का  वच को  सभा-पटल पर  of
 तिवेदन  रखने  क  ण्य

 चने
 दे  सकती  है  जब  हम  बजट

 ore

 (smeate)
 )

 नन्दी
 ह  श्राप  चाहें  तो ...  अध्यक्ष महो  दय
 AIG  मैं  इस  पर  प्राय  चंदे  की  की

 मुत  दे सकता  हु

 et  पक्व श्री  सतीश  अग्रवाल  :  aa  घंटे  की  चर्चा  से  समस्या  हीं क  in  ge  arg

 निश्चित  तारीख  देनी  चाहे  16  फरवरी हो  या  ard  या  या  बजट  सत्र  के  दौरान
 कोई भी  तारीख  ।  क्या  श्राप  बजट  सत्र  के  दौरान कुछ  कह

 हूँ  ?  pes

 श्री  एस०  ato  पी०  पट्टाभिरामा  राव :  मैं  निवेदन  रना  चाहता हूं  ।  माननीय

 मन्त्री  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया है
 कि  केवल  उनके  विभिन्‍न  विभागों  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  बल्कि

 उन्हैं  विभिन्‍न  राज्यों  से  भी  उत्तर  लेने हैं  ।  गृह  मन्त्री  तारीख  किस  प्रकार  दे  संकते  हैं  जबकि  उन्हें

 यह  नहीं  माल
 लूम है  कि  राज्य  कब  तक  उत्तर  भेज  देंगे  ?  छ

 द *
 श्री  सती दा  श्रीवास  तब  गृह  मन्त्री  को  यह  कि  ऐसा  करना  1985  तक  संभव

 =

 तीं
 |  )  ि  ्

 ng  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  हम  समय  सकते  हैं  कि  माननीय  सदस्य  विलम्ब के  कारण

 और  इसका  यह  नहीं  कि  यदि  हम  सब  यहां  बैठे  हुए  हैं  तो ह  म  सरकार
 बहुत  उच ्त्तोजित  हैं

 |  हरनेक  ऐसी  बातें हैं दा
 लगा  गे  की  जा

 सही  आत  जक  र  कं  ं
 जिनसे  हम  जरा  भीं

 हम  सरकार  के  उत्तर  से  जरा
 भी

 सन्तुष्ट  नहीं
 हैं

 ।
 परन्तु

 aa  यह  है  कि  यह we

 cha  इस  जोर  के  विभिन्‍न  सदस्य  45  मिनट  से  भी  अधिक  समय  से
 एक  ही

 > (<
 पव  दूद  सो  हैं  ।  कोई  भी  प्रश्न  अलग  नहीं हैं  lag  एक  ही  प्रदान  रकार  इसे  रएकहासभा-पटल

 रखा  ज़

 पर  क्यों  नहीं
 रख

 रही  है
 कौर  इसे  कब  सभा-पटल  पर  रखा

 पये गाद रस  ate
 45  मिनट  से

 दिया  जा  रद्
 रहा  है  । |

 सरकार की  तरफ  से
 भी  एक  ही  उत्तर

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :  ce  उन्होंन  भी  एक  ही

 अरत  पूछा

 10
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  इसलिए  H  समझता  ह  ही  wea  कौर  एक  .
 a मत  सुनने  के  वाद  स्थिति  को  इस  स्तर

 तक  बिगड़ने  नहीं  दिया
 जाना  चाहिए  Ve  दीद

 cf पिय  मन्त्री  श्री  मकवाना  ने  कहा  कि  यदि  उन्हें हैं  प्रतिवेदन  रखना  तो  की  गई

 ज्ञापन  भी  रखना  होगा  ate  उन्होंने  कहा  कि  ज्ञापन  तैयार  करने  के  लिए  उन्हें  राज्यों  से  र

 तथा  सामग्री  मंगवानी  है  शौर  इसीलिए  इसमें  विलम्ब हो  रहा  है  ।  मैं  एक  सुभाव  देना  चाहता rn

 ह

 जो  कुछ  हो  रहा है  उसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  कया  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा-पटल  पर  वन ती

 सम्भव  नहीं
 है

 ?  मुझे  नहीं  मालम  कि  इसमें  इतनी  देर  की  क्या  जरूरत  थी  ।  की  गई  क कार्य  वाही

 का  ज्ञापन  वाद  में  सकता  !  सदस्य  प्रतिवेदन को  सभा-पटल  पर  रखने के  लिए ॥  करा  a  हैं ऊ  Ve
 स्ट  ह

 उसमें  का  वाई  हैं

 ह

 सी

 पे  शिव

 का  शांत  वार  में  नए  सकता  हैं
 कि

 ह

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  =
 =  1

 संविधान
 के
 क  बन्द  340 >

 यह  स्पष्ट  रूप  से  उल्लिखित  ्

 ट्र
 इस  प्रकार दिए  गए  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  की  गई

 कार्यवाही  संक्षिप्त  ज्ञापन  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रखवाएगा
 ~

 ag
 संविधानिक

 उपबन्ध  है दै  ।  इसकी  उपेक्षा  हकीकत  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  इस  में  इसका  यह  इस  प्रदान को  प्रश्न  काल  के
 दौरान यदि  इस  स्तर  तक  जाता  तो  सारा  काम  ठप्प  हो  जाएगा  ।  ये  माननीय  सदस्य

 और  यहां
 पर  अनेक  लोग  तथा  बाहर  भी  अनेक  लोग  प्रतिवेदन

 .
 को  देखना  चाहते  प्रतिवेदन के

 यारे में  सार्वजनिक  रूप  से  बताया  जाना  कौर  मन्त्री  महोदय  कह  रहे  हैं  के  एक  df

 चानिक
 उपबन्ध  मौजूद है  ।  संविधानिक  उपबन्ध  में  यह  कहा  गया है  कि  की-गई-कार्रवाही  का

 है  तो  आसमान  टूट  पड़ेगा  ?
 ज्ञापन  यदि  15  दिन के  are  fear  जाता है

 ई-कार्यवाही  का  ज्ञापन  MILLE @ gsfaarert  के  अ्राघार  पर  ही  तो  होगा  न  कि  किसी  ak  आधार का

 पर ।  उस  पक्ष  की  श्रोर रे से  भी  कुछ  प्रतिक्रिया  होनी  चाहिए  ।

 pe
 श्री  के०  लक प्पा  :  श्राप  माननीय  सदस्यों  के  व्यवहार  की  निन्दा  क्यों  नहीं  करते

 ही
 x  को  इन्द्रजीत  गुप्त :  मैं  यादे व्यवहार  की  निन्दा  परन्तु  मैं श्राप के  जिद्द  रवैये

 भी  निन्दा  करूंगा  ।  मैं  उनकी  निन्दा  नहीं  कर  रहा
 तो

 उनके  साथ  बैठा  होता  मुद्दा
 यह  नहीं  हम  इसे  पसन्द  नहीं  करते

 आखिरकार
 यह

 अत्यन्त
 महत्वपूर्ण  इन  परन्तु

 दनि  भी
 तो  हैं

 ।  यह  Iter RTA  काल  है  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  दे  रहा  हु हैँ  कि
 यह

 प्रश्न  काल  है
 ।.

 मैं  बाप उन  सदस्यों  के  विषय  में  सोचिए  जिनके
 sweat

 का  कभी  उत्तर  दिया  जाना  है  ?

 जो  सभा  के  मा  ननिया  अध्यक्ष  श्र  संरक्षक हैं  ,  इस  मामले  में  हस्ती  प  करने
 अनुरोध  करता

 हूं  ।  श्राप  40,  45  मिनट  ते  एक  et  mea  ae  एक उत्तर के  स  डल  ऋण  i  र  samc
 सभा  का

 मार्गदर्शन  करना  चाहिए
 t  )  कर्म
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  यही  5 i  भी  कहा  था  यअ  क  पद
 दादर  दला भी  इस  प्रकार की  बात  कर  सकत ेहैं  ।

 यहां  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए ।

 क्या  मैं  एक  पूर्वोदाहरण  | प्रो ०  मधु  दंडवत े:
 हं  दत

 वितरण
 मच

 चाहता हूं
 ।

 द  att  इन्द्रजीत  गुप्त  :  माननीय  प्रधान  मन्त्री  काफी  कुछ  कह ह  सकती  थीं  मिन

 लगता  है  काफी  देर  हो  गई  क्योंकि  aa  भिन्न  मनोवृत्ति  बन
 गई

 है  यदि  वहू
 कार्यवाही

 में

 काफी  पह चले  कुछ  कह  देतीं  तो  मेरे  विचार से  यह  मामला  समाप्त  हो  गया
 होता  |

 घ वह  कुछ  कहने के  लिए  खड़ी हुई  परन्तु  उत्तजित  लक प्पा ने  उन्हे  ई
 कुछ

 कह  तत  क
 ds  छ  कहने  के

 लिए  खड़ी  हुईं दिया था  ।  जी  यही  कुछ  हो  रहा  था  ।

 परन्तु  उन्होंने  बाघा  डाली  उन्हें  बोलने  से  रोक  दिया  था  ।  नहीं  मूझे  उसके

 विरुद्ध  भी  विरोध  प्रकट  करना  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा :  श्राप  प्रदान  काल  को  वाद-विवाद में  नहीं  बदल  सकते  हैं  ।
 प्रदान  काल  ही  है  ।  ्

 x sito
 मधु

 दंडवते  :  मैं  एक  पूर्वोदाहरण  देना  चाहता  ।  सरकार  कौर
 की  तकंसंगत संगत  कठिनाई  यह  लगती है  कि  की-गई-कार्यवाही  रिपोर्ट  कभी

 तैयार  की  जानी  है
 पक्ष का ९ श्रौर यही  teh  कारण  हैं  ।  मे  cas  दूगा  in

 जिससे
 हग  निकलने  में  मदद  मिल

 सकेगी  ।  उसे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  में  देख  सकते  हैं  |

 पांचवीं  लोकसभा  जब  भागेंव  अ्रायोग  का  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  नह  री  रखा  गया
 at  मैंने  स्वयं  मांग  की  थी  ।  मैंने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्तुत  किया  था  ate  फिर  यह  मान  लिया

 गया  था  कि  उसमें  विलम्ब  at  था  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  wae  प्रतिवेदनों  के  विषय  सम्बन्धित

 अघिनियम  में  यह  उल्लिखित  है--उदाहरण  के
 लिए  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 के  समय  x= अधिनियम  शर  जांच  art  श्रधिनियम--कि  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  फक  ससमय  स

 महीने के  इन्दर  इसे  संसद  में  प्रस्तुत  करना  होता  है  ।

 मै  मानता  हु  कि  अ्रनुच्छेद  340  (3)  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं है  द  ण्य

 परन्तु  मैं  एक  qatereen  % दूंगा  ।  जब  भागने  आयोग  का  प्रतिवेदन  ण्ए्श पटल  पर  ह थ्ट रखा ः
 गया

 यान
 (
 ब्यवघान  )

 श्री के०  लकप्पा  :  यह  तो
 हद  हो

 गई
 ।  श्राप

 किस  नियम के  अन्तर्गत
 उन्हें  अनुमति  दे

 कया  वह  कुछ  भी
 दौर  सब  कुछ  बोल रहे  हैं  ?  वह  wet

 काल

 को

 डी

 ग्र

 ही

 बना

 रहे  हैं

 सकते  हैं
 ?  वह  प्रश्न  काल  में  बाधा

 ड  ल  र्

 थ्रो ०  मधु  दंडवते :  मैं  stent  सजल  दा  श्रीमान'**

 श्री हे ०  लक प्पा  :  उन्होंने  आपकी  अनुमति  ली
 परन्तु

 .
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 त्र  मैंने  grat  अनुमति
 ay

 प्रो ०  मधु  s  >  जव  मेंने  झाਂ  ली  तो  a  उनकी  अनुमति

 लेने  की  आवश्यकता  नहा  ठ  मैं  तो  केवल  हल ssa की  ध का द्वि शिक्ष  कर  रहा  था

 तो  कोई पांचवीं  लोक  सभा  में  जब  यहां  पर  भाव  आयोग  का  aaa  प्रस्तुत  गया  ai  क

 कार्यवाही  न  जरिए  जाने  की  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  उनके  अ्रनसार  वह  एक

 वाही  भर  प्रतिवेदन  था  ।  की-गई-कार्यवाही  प्रतिवेदन  क्या  ar?  रिपोर्ट  में  गया  था  कि  चूंकि

 afer
 दन  के  कई  पहलू हैं  जिन  पर  विचार  जाना है  श्र  उन्हें  समस्या  के  तकनीकी  पहलुओं

 पर ही विचार  करने  के  fac  कुछ  समय  इसलिए  मन  पर  इस  स्थिति  में  कोई  निर्णय

 rat  लिया  जा  सका  ॥  मैंने  सभा  में  उनसे  पूछा  था  कि  ई  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  प्रतिवेदन
 की-गई-कार्यवाही  प्रतिवेदन  कस  कहा  जा  सकता  है  ।  कौर  श्रीमन  भाग्यवान  या  यह

 > Q1 अप  पर  छोड़  जाता  मैं  ग्रा पके  पूर्ववर्ती  श्रेय  पर  कोई  नहीं  लगाना  चा

 इस  स्थिति  में  हम  इस हूँ
 महोदय  ने  विनिमय  दिया

 कि
 यदि  सरकार  यह  भी  कहती है

 मामले  मैंग्रोव  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  हमें  समय  चाहिए क  oy  इसे  नी  एक  की-गई का यें
 ae चाही  प्रतिवेदन  माना  जाएगा  ।  इससे  समाधान  लेते  हुए  सरकार  प्रतिवेदन  रख  सकती  ५१  कर

 की-गई-कार्यवाही  प्रतिवेदन  के  विषय  में  वे  कह  सकते हैं  कि  उन्हें  और  समय  ax  वे

 नाई का  पता  लगाएं  ।  यदि  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाता  है  तो
 दोनों  सभाएं  सन्तुष्ट

 १४
 हो  जाएंगी  यही  एक  रास्ता  है

 अध्यक्ष  महोदय  इसीलिये  मैं  कह  रहा
 था  कि  हमें  बैठ

 चाहिए  कौर इसका  हल

 रचा  vl
 ७»

 Sto  ay  दंडवते  :  मैंने  पूर्वा दहा रण  दिया  > =

 ait  लिसी  :  नान रब  स्पीकर  इत  बनती  करता  हुं  कि  इस  तरह  से  हाउस
 stm

 की  डिगनिटी  कायम  नहीं  रहती  ।  प्रो०  दंडवते  जी  ग्राम  AT  गुप्त जी  बड़े  दूरन्देदा
 हमको  सभा  रहे मेटेरियल  उ  होंने  समझाया  बुलाया  लेकिन  मूल  नजर

 समी ् ९  सम  भा  रहें
 ्र
 ठ  |  सभी  हमले  कहते

 हैं  कि  नीची  नजर  रख  कर  चला साथियों  ि
 इनसे  कोई  नहीं  कहता  कि  उरियां  होके  न  निकलें  नगर  हमारी  ara

 करो  लेकिन
 कूँ  *  ः सुननी है  तो  पहले  हाउस  में  बार्डर  करो

 meat  महोदय  :  श्री  मैं  आपसे  बैठने  की  कपिल  करता

 मकवाना  भार्गव  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  मामले  में  उसे  की-गई-कार्रवाही श्री  योगेन्द्र

 प्रतिवेदन  सहित  पर-रखने  का  कोई  संविधानिक
 तनिक  उपलब्ध  नहीं  या

 WeTaT  महोदय  :  में
 लया  समय  at  नहीं  करवा  सकता  हम  इस  पर  चर्चा तथा  इसका

 हल  बाद  में  ढूंढ़  सकते हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  श्राप  कहां  पर  चर्चा  करना  चाहते
 —aTT Ret TF

 कक्ष  में
 ?
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 अध्यक्ष  महोदय :  इस  समस्या  का
 समाधान  ast

 के  लिये  ।

 me  ene  कंदला  hr  clr  को  mar  ee  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  पर  पड़ीं
 carer  दे  घात  करनी  जरूरी  थी  ।  में  क्या  कर  सकता

 हं
 ्

 ait  सलोना  अग्रवाल :  प्राय  इस इस  तरह  कठोर  नहीं  हो  सकते  ge
 Fy)

 चाहता meat  महोदय  में  उस  विषय  में  बताना  अब  प्राय  कृपया  अपने  स्थान  पर
 बैठ  जाइए

 |
 हमें  इस  पर  बात  करनी  चाहिए  (saaeqta ) ee  व्य  दਂ कृपया  श्रपने-श्रपने स्थानों

 लाद
 (  व्यवधान  )  क्

 विज्ञान  श्र  इलेक्ट्रो  निकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सी०  -
 पी०  एन०  fag) :  वह  वैयक्तिक  बात  कर  रहे  कौर  अध्यक्ष  की  अनुमति  के  बिना प्रधान  मन्त्री  पर

 अरीत  सग  रहे
 हैं  ।  फ्र

 att  के  लक प्पा  :  वह  अपने  स्थान

 पर
 नहीं

 हैं  बोलने
 का  aye  ममद  nats

 वह  यहां  से  नहीं  बोल  इसे  रिकार्ड =  ं  जाना  चाहिए  ।  किसी को
 भी  श्रष्यक्षपीठ की  अनुमति  के  बिना  नहीं  बोलना  चाहिए  ।

 Ist ipa zg iy (saa)
 a

 श्री  मनीराम  बागड़ी :  भ्रध्यक्ष
 जिस

 दै  लीडर  का  जरा  ध्यान  हो  जाएगाਂ

 1
 न

 meat  महोदय  :  श्राप  बैठते  क्यों  नहीं  ?

 श्री  सी०  पी०  एन०  सिह  वह
 इस

 तरह  नहीं  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर :  मेरा  एक
 व्यवस्था

 ah
 eee  oe

 दे  सकता है  ?

 यक्ष  महोदय  :  क्या  कर  ्
 (saaeTs )

 खालिस्तान  आन्दोलन  में  विदेशी  तत्व

 #42.  श्री  जी  वाई  कृष्ण नों
 म  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  एम०

 क्या  सरकार
 ने

 इस
 बात  का

 पता  लगाने
 के  उपाय  किये  हैं  कि  कया  खालिस्तान

 ग्रत्दोलन
 के  पीछे  किन्हीं  विदेशी

 तत्वों

 का
 हाथ

 क्या  इस  वारे  में  कुछ  गिरफ्तारियां
 ay

 गई

 (7)  वि  तो
 तत् सम् बर  ब्यौरा  कया  और

 14
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 ने  इस  वारे  में  क्या  कार्यवाही
 की

 है

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जी  at,  श्री मन  ॥

 ay
 प्रशन

 नहीं
 उठता  |

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  ak  संघ  र  की  via  परा झ्रासुचना
 कर

 मी
 गई  है  ।

 =

 श्री  जी जो०  वाई०  कृष्णन  यह  खालिस्तान  आन्दोलन  ना  तो  राष्ट्रीय  भाव  ना  से
 TATaT ats}

 ना
 रहा  है  प्रौढ़  न  ही  किसी  प्रेम  या

 बन्धुत्व
 की  भावना  से  रहा  वरन्‌  यह  |

 उग्रवादी  तत्वों  के  कारण  ही  हो  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता ह  कि  कया  सरकार  इसे

 मान  रही
 है  दूसरे  मेरे  प्रशन  के  भाग  गया  arcane  TSE  जॉली  सम्

 में  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया है  कि  क्या  इसके  पीछे  किन्हीं  विदेशी  तत्वों  का  ह हाथ  हैंਂ  |  |
 2  वह  विदेशी  aq|  कौन  सी  है उत्तर  स्वीकारात्मक  और

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 हूँ  ?  वह  विदेशी  एजेंसी  कौन-सी  है  ?
 थ्

 न  a)  श्री  जैल  सिह  स्पीकर  जहां  तक  खालिस्तान  की  मूवमेन्ट  का  सवाल  इसके
 सम्बन्ध  में  ऐसे  डाउट्स  हैं  कि  कहीं  कुछ  विदेशी  सत्ता  इसमें  कोई  सहायता  करती  लेकिन  इसको प

 डेफिनिट  कहना  मुश्किल है  ।  एक  बात  साफ है  कि  कुछ  देशों  के  जो  पह चले  हमा Tt थे
 s लेकिन  बाद  में  बाहर  जाकर  वहां  की  Kertinmectiny  लेली  कौर  राज  वे  हमारे  fad टीजन  नज

 चे  इसमें  मदाखलत  करते  हैं

 थोड़ा  सा  पीछे  जाय  तो  खालिस्तान  की  मूवमेन्ट  को  कभी  भी  कोई  मास-सपोर्ट  नहीं  मिली

 oifegarcett  सिखों  की  सपोर्ट नहीं  मिलो  ।  एक  जमाना  जब  एक  देश  की  हुकूमत  खर

 इस  मामले में  मदद  करती  थी  दौर  उस  वक्‍त  पाकिस्तान के  डिटेक्टर  याहया  at

 हिन्दुस्तान  के  एक  जो  are  हिन्दुस्तानी नहीं  रहे  उनके साथ  मिले  ।  1970  में  उनका
 सगर गठजोड़  gat  कौर  उन्होंने  उनकी  सहायता  से  उस  मूवमेन्ट कोਂ  चलाने की  कोशिश की  ॥

 अवाम  का  समर्थन  नहीं  मिला  ।  बंगला  देश  की  लड़ाई  के  वक्त  जब  हिन्दुस्तान के  जेलों  के  सामने

 हमारे  विरोधी  हथियार  फेंक  रहे  तब  लाहौर  के  टी०  वी०  कौर  लाहौर  के  रेडियो  से  जगजीत

 सिंह  चौहान  की  तकरीरें  करवायी  जाती  बार-बार  उसके  भाषण  सुने  जाते  थे  ।  ये  सब  याहया

 खा ंके  वक्त  की  बातें  लेकिन  इनसे  मूवमेन्ट  में  कोई  जान  नहीं  पड़  सकी  ah  वह  अकेला  ह

 रहा  ।
 हूप

 उसे  हिन्दुस्तान  खाने  से  रोक  मगर  जब  जनता  सरकार  श्राई  कौर  पंजा पंजाब  में

 सरकार के  बदलने  के  बाद  वह  शख्स  फ़िर  हिन्दुस्तान  श्राया  झ्र  यहां  जाकर  उसने  फिर
 हर  जगह ae  मगर  उसको  कहीं  भी  समर्थन  नहीं  मिला  fa  खों  की

 लव से  विरोधी
 पोलिटिकल

 पार्टीज  जो  हमा  विरोधी  उन्होंने  भी  उसका  समर्थन  नहीं  हालांकि
 शरत  श

 ee  उनका
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 Pel
 ie

 स  Sosy  area  soo  डिरोइाए  प्रातः  हा  ब्  ee ee ¥  उसका  हटा
 दिया  गया ।  इसी  तरह  से  जब  फिर  हिन्दुस्तान  न  में  कांग्रेस  राज  खन्ना  पंजाब  में  प्रेम  का  राज

 राया, उसी दिन उसी  दिन  ag  यहां  से  भाग  चला  गया  |  वह  यू०  Ho  का  में  बैठा  gal  एक

 झर  सिटीजन  जो  पहले  हिन्दुस्तान  का  राज  वहू  यू०  के०  सिटीजन  बन  गया  ।  लोग  कनाडा

 में  चले  जाते  हें  या  दूसरे  मुल्कों  में  चले  जाते  हैं  ।  हमारे  पास  इस  मामले  में  दखल  देने  का  वहां

 पर  कोई  चैनल  नहीं  है  ।  बाहर  बैठे  हुए  सिटीजन  बाहर  से  इस  बात  को  चलाने  की  कोशिश  करते

 हैं  शौर  वहुत  सा  प्रेस  भी  इस  मामले  को  बहुत  जोर-शोर  से  उठाता  है  ।  कुछ  ताकतें  ऐसी  हैं  हमारे

 द  थ  होनी सिख  भाइयों  में  जिनको  हम  कह  रहे  हें  कि  उनकी  नीति  बिल्कुल  ar  eh  AMR गट

 साफ  नहीं हो  रही  है
 ।

 at  प्रदान  नत SRR  उत्तर
 दे

 रहे  हैं  मन्त्री  जी
 ser

 उत्तर  दें  ।

 जा  cml
 mae  महोदय  FR  ५

 ay

 vw
 sae  के  लिखित  उत्तर

 जनगणना-कर्मचारियों  को  सेवा  में  समाहित  किया  जाना

 *43.  श्री  कार  के ०  महा लगो  :  कया  गह
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  गे  कि

 मत्ती
 सिविक  जानकारी

 aaa  वाला  एक

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  1981  जनगणना के  काम के  लिये  कुल  कितने
 चारियों  को  काम  में  लगाया

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों
 द्वारा  इ  प्रकार  नियुक्त  किये  गये

 कर्मचारियों  को  विभिन्‍न  सरकारी  परियोजनाश्रों  में  am

 जाने  की  घमकी  दी  जा  रही  रोक  &  gh  hs

 i  |
 हाग

 )  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  क्या

 गए  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  att  वास्तविक

 जनगणना  कार्य  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  किये  जाते  हैं  ।  सब-डिवीजन  कौर  अरन्य  स्तरों

 पर  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  जिला  स्तर  पर  ।  प्रवर  श्रेणी  ओवर  श्रेणी  |

 चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  कौर  तहसील  कौर  म्युनिसिपल  स्तरों  पर  1  प्रवर  श्रेणी  लिपिक

 अथवा  1  wax  श्रेणी  लिपिक  के  विनिर्दिष्ट  पैटर्न  पर  1-8-1979  से  कुछ  लिपिक  वर्गीय  कर्मचारियों

 को  स्वीकृति  दी  गई  थी
 ।

 ये  पद  राज्य  सरकारों  द्वारा
 विभागीय-सोपान  के  भाग  के  रूप  पर

 हन  किया  जाता  है  ।  रा
 सृजित  किए  गये

 थे  परन्तु
 इन

 पदों  का  व्यय
 केन्द्रीय  सरकार  दासा

 रहे  कर्म  चोरियों  को  सम्  जत [|  me सरकारों  द्वारा  इन  पदों  पर  नियुक्तियां  या  तो  पहले  से  क  थें  करे
 fe के  व्य =  उपलब्ध  चूँकि  गणना करके

 अथवा नई  भर्ती
 करके

 की
 गई  थी  ।  नियुक्तियों
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 4  1903  )  लिखित  उत्तर

 विनिर्दिष्ट
 बकरियों  इह  te

 किया
 दा  ा  शद  tal  को  अस्थायी  रप

 से

 सृजित किया गे. समा हित गया  था  कौर  ये  -81  को  समाप्त समाप्त  हो  गये

 को  oan
 तों  द्वारा  नाद  rat  जाना  ः -

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  fees  जारी  कहीं  किए  ग  हि
 ज

 न  उड़ीसा  में  कोल्ड  रोलिंग  काम्पलेक्स  at  ह्ययानि

 #44,  श्रीमती  जयंती  पटनायक :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यहं
 तानें

 को
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  उड़ीसा  कीं  औद्योगिक  संवर्धन  wa  निवेदन  नि
 लीं से  उड़ीसा  मे ंकोल्ड  रोलिंग मिलों  कॉम्पलेक्स  की  स्थापना

 कल  कं  अव  मादा >  re
 ॥?

 हुमा  iS  as

 (a)  -  ब्रा वेदन  स  रकार  क
 क्वायन

 (#7)
 यदि

 हां दप्  तो  वहा  पर  कोल्ड
 रोलिंग  मिल  arrqdaa

 खोलने  के  लिए  at  प्रभ

 कब
 तक

 जारी
 किया

 जादे
 Tt;  और  -

 eos

 aa  तक
 इ  प्रगति का  ब्य  रा  कया  हैं  ?

 {?)
 अ  शी

 उद्योग शौर  श्रेय  मन्त्री  नारायण  दत्त  fratzt
 हां  ।  आवेदन  पत्र

 13-10-1980  T  प्राप्त SAT  था  ॥  ह्

 से
 आवेदन  पत्र पर  ध्यान  gan  विचार  कर  लेने  के  बाद  आवेदक को

 30-12-1980 को  प्रथम  दृष्ट  या  इस  आघार  फर  आवेदन  के  किए  जाने  के  कारे  में  पत्र  जारी
 कर  दिया  गया  था  कि  प्रस्तावित  उत्पादन क्षेत्र  में  पहले  ही  पर्याप्त  क्षमता  हे हेतु  लाइसेंसी  कृत  कर

 हीं  है  ।  इस्पात  विभाग दी  गई  है  तथा  इस  क्षत्र में  aloha  क्षमता के  सुजन  हेतु  कोई  गुंजाइश  नहं

 द्वारा  आवेदन  को  प्रति  रूप  से  23-2-1981  को  रद  कर  दिया  गया  था  ।
 .

 हक gran  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  कों  समस्या
 क

 *  46.  tt  गुलाम  रसुल  कोचक  गह  ताते

 श्री  झील  बिहारी
 वाजपेयी

 नब

 क्या
 गृह

 मन्त्री
 पह

 बताने
 की  का

 करेंगे  कि
 :

 चट्  a  अ

 (8)  es  कातर  की
 समस्या  को  हन

 करने  के
 लिए  भरम  —  Frat  ने

 ह औ. द क मवोगतम प्रत्ताव पर संदिल आर्य मैंन दिया  ab
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 क्या  1981
 महीने

 में  संघ  सरकार
 तथा

 ान्दोलनका  रियों  के  बीच  कई

 बार  बातचीत  हई  )  ह

 (7)  ee  शवोसशम  दिति  मथा

 कया  कोई
 अन्तिम  निर्णय  लें  लिया  गया

 क  -  क़सम  विवाद  पर  कोई  पत्रਂ  जारी  किया  जा  रहा  ह  आस

 f (=)  यदि  तो  कब  तक  ?

 में  विदेशी >  गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना )  से  श्रसम  में  विदेशी

 राष्ट्रिक
 की  समस्या  पर  असम  छात्र  संघ/श्रखिल  असम  गणसंग्राम  परि ae  के  नवीनतम े  र्स

 प्रस्तावों  पर  29  भ्रक्तूबर  से  3  तक  अधिकारी  स्तर  पर  अखिल  असम  छात्र
 |

 अखिल  असम  गण संग्राम  परिषद  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  बातचीत  के  दौरान
 ट  | है किया  गया  जो  किसी  निर्णय  के  बिना  समाप्त  हो  गई

 ?  आन्दोलनकारी  नेताओं

 19  1981  को  बातचीत  करने के  लिए  आमन्त्रित  गया  था ॥  शख़्स  थ

 1  गया  था  कि  यदि  यह  तरीका  उनके  लिए  सुविधाजनक  नहीं  तो  कोई  दूसरी  तारीख
 fea  की  जा  सकती है  ।  परन्तु  इस  बीच  उन्होंने फिर  आन्दोलन शुरू  करने  की  घोषणा

 करं
 दी

 उन्हें  पुनः  स सलाह  दी  गई  कि  वे  आन्दोलन  न  करें  बातचीत  के  लिए  जायें  ।
 मद्  ह

 (=)  जो  श्री  पन  ।

 ही
 प्रशन  नहीं  उठता  |

 eH

 पिछडे  क्षेत्रों  के  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए
 प्रोगगाधों  के

 की
 छानबीन

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :
 क्या

 उद्योग
 मत्ती

 यह  बताने  की
 छपा  करेंगे  कि

 UF).  कया  प्रभी  हाल  ही  में  किए  गए  एक  सरकारी  श्रध्ययन  मि  का  जगा  है  कि
 की का  ग  क

 विकाश  के  ay  जना  के  निवल
 म

 मटर
 सो

 क्रिया  हूक
 *

 ध्  ड्
 >  कि  अपेक्षाकृत  afar  ta

 fire)  कृत क्या  इससे  इस  बात  का  पता  चलता  |  <  Ald |

 राज्यों  को  ही  अधिक  लाभ  पहुंचा

 -  यदि  तो  इन  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय
 किये  जा  रहे

 उद्योग  मन्त्रालय
 में  राज्य

 मन्त्री  चरणजीत  चानना )
 am )

 से  योजना  Wray
 स  के  लिए  श्र  वार्ता  के  पिछड़े  क्षत्रों  में  विकास

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  वि

 की  विद्यमान  योजनाओं  की  समीक्षा  करने  के  लिए  कौर  पिछड़े  क्षत्रों
 को  समस्याओं  की  सप्रभावी
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 किंग
 aati ar fafa aa a faacra aracdl of

 ने  हेतु  एक
 समिति

 की
 स्थापना  की

 समिति  द्वारा  stat  क  छितराव  सम्बन्धी  after  में  की  गई  fi  बारिशों की  सरकार  द्वारा

 अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  के  द  योजना  द्वारा  जांच  की  जा  डी
 है  ।

 ato  एस०  Sto  welt  में  खरीदा  गया  सामान  -* Y  दह

 *८48.  श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार :  क्या  रक्षा  मन्त्री  डिपार्टमेंटल  कंटीन  स्टोर्स  के  बारे में

 18-3-1981
 के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  4149  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बत

 न्य
 की  कृपा

 करेंगे ee  3
 fe

 ह

 क्या  छोटे  उद्योगों  में  वना  माल  या  उन  उद्योगों  ड  att  acer  दया  mre
 जिस ह् कंटीनों  द्वारा  नहीं  खरीदा  जाता  फलस्वरूप  मशीनी

 उद्योग को  बढ़ावा
 मिलता  है  हालांकि  उद्योगों  में  बनी  माचिस  जैसी  वस्तुएं  क्षेत्रीय  ara  प्र  सस्ती तथा  बढ़िया

 होती  शौर  he  ny  रज

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं
 ?  be  ७

 sara  मन्त्री
 इन्दिरा

 :
 we  et  से  सामान

 खरीदने
 के

 हकदार
 ग्राहकों  की  मांग  के  भ्रनुसार  जो  भी  सामा  न

 लोकप्रिय  होता  है  उसे  Ha  स्टोर

 विभाग  लघु  उद्योग  क्षेत्र
 के  |  aa  f

 निर्माताओं  से  मुल्यों  पर  खरीदता

 ्  क
 सन

 जोड़ी  श्रमिकों  के  लिए  संशोधित  न्यूनतम  मंज  रो-दर

 *49.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  क
 करेंगे  कि

 +
 क्या  यह  सच  e  कि  श्रमिकों  के  लिए

 hall
 दौरान  निर्धारित

 संबोधित  सुनता  मजूर
 री  दरें  बिहार  सहित  कई  राज्यों ने  लागु  नहीं  क

 की

 द  प  तो  ऐसे  राज्यों  का  ब्यौरा  कया  है  कौर
 इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  संशोधित  मजूरी  दरों ह दी घ्रता  से  लागू

 करने  के  लिए  उपाय  करने  ate  दोषी  TN Qu 2 aafeaat  को  सजा  देने  का
 कौर

 द्
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया  है  4  =  जड़े

 syiaary
 i

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य राज्य  मंत्र मंत्री  ( श्रोमर बद:........बग्कन
 यद्यपि  नियोजकों  के  वे

 विशिष्ट मामले  हो  सकते  मुनीम  मजदूरी-दरों  का  भुगतान  नहीं  किया
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 विरत  शत
 25  1981

 fax

 ो  द  नहम
 बक  तवी

 abl

 ि

 रिका

 नो
 राज्य  ने  पिछले  एक  वर्ष  दौरान

 /-
 संबोधित  न्यूनतम  मजदूरी पद  नाया  पीड़ित  कसन  का

 प्रयास  नहीं  किया  है
 ः  =

 प्रश्न  नहीं  उठता

 | ह
 ae  न्यूनतम  मजदूरी  दरों को  लागू  करने  का  उत्तरदायित्व  संबंधित

 rai  का  है  ।.  उद्योग  के  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  के  मामले
 राज्य  सरकारें  संबंधित भ

 सरकारें  हैं
 ।  समय  पर  अनुरोध  गया  है  कि  वे  इस  श्रधघिनियम के  उपबन्धों  को

 सख्ती  से  लागू  करने  के  लिए  समुचित कदम  उठाएं  ।  राज्य  सरकारों
 जिनमें  बिहार

 भी

 शामिल  af  चत  जिद
 डच  इस

 गप  ण  डा शत
 करदा  करर

 हत
 |.  % he  ies

 उड़ीसा
 में  उद्योगों  की  स्थापना  र  ं

 थ
 i

 .  *50.  श्री  श्रनादिचरण दास  :  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे
 क

 (*)  क्या  उनके  मंत्रालय ने  गैर  सरकारी  उद्यमियों  को  उन  क्ष
 त्रों  में  उद्योग  स्थापित

 करने के  लिए  लाइसेंस देने  का  निर्णय  किया  हैं  जहां  इनਂ  उद्योंगों के  लिए  अपेक्षित  सामग्री

 ः

 ी

 घ
 द्

 ih  उड़ीसा  सरकाक कच  कौर  से  उडीसा के  बना  तथा  खनिज  सम्पदा  से

 भरपूर  fat  में  खनिजों  वनों  स्थापित  करने
 के  हेतु  desert

 की  दिये  जाने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 उ
 न  गैर-सरकारी  उद्यमियों  को  लायसेंस  देने  में  कि  तना  समय  लगे

 os कौर

 उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  te  उद्योग  स्थापित  किये
 जायेंगे

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत
 :  कुछ

 अकार
 क

 उघोगों हि  oe

 संबंध  ae  स  स्वीकृत  करने में  कच्चें  माल  की  स्थानीय  उपलब्धता  एक  महत्वपूर्ण  आधार

 1981  के  दौरान  श्रौद्योगिक॑  लाइसेंसों  की
 स्वीकृति  के से

 (a) & ( fare farsit. searfratt
 tie  wae  q  हुए  हैं  जो  मुख्यतः  राज्य की  वन

 aa  क्

 संसाधनों

 पर

 mrTattee Iv Tae  @ a1 i rz f

 इनमें से  3  आवेदन  स्वीकृत कर
 दिये

 गये  हैं
 तथा  ध्  अलावा

 झा धारों पर
 .

 wae  दए  गए  हैं
 |  ट्र  wae  sate  FAE-TEe  ल

 पर  रखे  गए  विवरण

 भिन्न

 seco

 अहे
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 लिखित  उत्तर  25  198!

 cad विवरण

 नर्स
 ||

 उद्योग  :.  पार्टी का  स्थापना  स्थल  निर्णय  करने  के  कारण

 4
 ae

 1  2  3

 SS गोगी
 किक

 |  सीमेंट

 ती  शुमार
 जयपुर  -

 द
 पर्याप्त  अवस्थापना  समान

 ज़िला  धागों  श्रीवास  न  नहीं

 क  साथ  &  कड  aie

 ats,  aides  सीमेंट  के

 erie  के
 लिए

 Petar  गारे
 दर्शी

 औ. ८  in
 oh जाती  है  a

 श्री Ho  के ०  अग्रवाल  बेटनोटी

 ay  चिता

 a  एवं

 के०  डागा  स्थापना  स्थल  प्रस्ताव  पुरानी कागज  मशीनों  के
 नल

 la
 आयात  पर  झाघारित था  जिसके

 a

 ee

 a
 जाती ie

 x
 4.  एस  ०के०  कोयल  कशी  मकीनों से  र

 a  कार्य कम
 हान  ा

 hI wae  में
 उनहें  तकनीकी

 के  महानिदेश  rae  पंजीकरण
 करने की  स ag

 a
 ae

 द  भ

 स्वी  कुल वही  श्रीमती  के  चार  सम्भलपुर

 वेर जा वन  a  क

 फर्नीचर  तथा  मैंससें  बुडक्राफट  लि०  करं जिया  ....  -  उत्पादन  की  वस्तुएं

 फाईबर  बोड़ें
 के  mena  नहीं  जाती  तथा

 इनका  उत्पादन  Nae

 शिकार  प्रतिबन्बारमक

 wares  व्यवहार  श्रधिनिधम के
 कम्पनियों के

 लिए  नहीं
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 लिखित  उत्तर  4  1903

 1  2  3  4  5  6

 7  टिटेनियम  मैसर्स  रिलायंस  स्टील  छत्तरपुर  गंजम  रद्  उत्पादन की  के  लिए
 जिला डा  योक्साइड  लिमिटेड  x  पर्याप्त  क्षमता  पहले से  ही

 ह  ा
 ा  दिया

 जा  चुका

 8.  कच्चा  लोहा

 "

 बैसल  एएससी  ast  fate  '  edigat

 नीयतें  लि०  म्यूर मंज  जिला

 9.  हाई  वेट
 iia  sel  del

 जि०  धनकलां  सद  यह  नई  क्षमता
 Le, ol

 मामले
 करने  went

 डाइवर

 के  शस्य  कहीँ
 उनहें

 एक मि कार
 तवा  fe

 बोधात्मक  व्यवहार

 अधिनियम  अन्तर्गत  =  कनाट

 ( feaez) )  के  लिए  नोटिस  दिया

 भया  है
 ।

 10  वी  ०  क े०  महेन्द्रा  वही  रद्द  तकनीकी  सहयोग पर  आधारित

 विदेशी  सहयोग  को
 अन्तिम

 र  कप

 देने  के  बाद  एक  सम्मिलित  ae

 दन  प्रस्तुत  करने की  सलाह दी
 गई  है  ।  |

 ern  एएए  a

 ्  ”

 जंजीबार  में
 प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित करने  के  लि  सहायता

 sf.  श्री  जगदीश
 टाइटलर  :

 क्या
 उद्योग  यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 a7  चदर  में  संस्था
 स्थापित  करने  के  लिए

 जंजीबार ने  भारतीय

 सहायता  मांगी
 a

 ara  में  जांजीबार  के  साथ  हुए  करार
 का  ब्यौरा  am  श्र

 ( T)  यह  परियोजना  कब  श्रीराम  की  जायेगी
 !

 43.



 लिखित  उत्तर 4  उग्र
 ai

 re  a  sa  सगे  (sft  चरणजीत  aTaT)  जंजीबार  के  उद्योग

 मन्त्री  भारत  के  उद्योग
 म ह  rat

 से  18
 त

 1981  को  मिले  थे  ।  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रारंभ  में

 career  ब  में  जांजीबार के  कामिक
 जनना  ene  जंजीवांर

 में  ही
 ‘fener  संता

 नं  की  स्थापना  woffa z1 है

 इस  बारे  मे
 कोई  करार  नहीं  किया ग

 wee
 wae

 ()  ‘wen  ही  नहीं  उठता  ।
 ज

 .  .  बंगाल

 में  ear  घरों  का  निरोग

 *52.
 श्री  या  उद्योग  स्त्री  बह

 मां
 को

 का
 ०  कप  चन्द  पाल  .'

 कया  सरकार  क  पश्चिम  बंगाल  के  वित्त म  ait  at  फिर से  दिनांक  31.  WIT,
 1981  को  इस  का  कोई  पत्र  प्राप्त  ने

 a
 कि  छोटे  उद्योगों  को  जो  रियायतें  प्राप्त  हैं

 जिनमें  पर  बर्क  ऋण
 aft

 हैं  देकर  सिनेमा  घरों
 का  निर्माण

 किया

 झर
 द  तो  उक्त  पत्र  पर  सरकार  ने  श्री  तक  कार्यवाही  की  है  ?

 (=
 य

 उद्योग  श
 ate  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त

 तिवारी  )
 us  are

 ania  के
 q fe 4 a  ait का

 बनाना  दौर  चलाना  कोई  उर  योग  नहीं  लघु  क्षत्र sat  wet  विभिन्‍न  ये  सुविधायें

 प्राप्त करने  के  लिए  शरह
 बनाने  हेतु  इसका  एक  लघु  औद्योगिक एकक

 के  रूप
 में

 ne

 फिया  का  पकेगा
 थ ्  ड  '

 बंगला  देश  से  बड़ी  संख्या  में  शर
 साथियों  का  et tee

 sit  ato.  ei
 a  ह  F at a

 तने

 को

 कसा  करंक

 क्या  सरकार
 को

 मालूम  है  कि  बंगला  देश
 से

 बड़ी  संख्या  में  दरबारियों  के

 के  कारण  त्रिपुरा  के  श्रादिवासियों  में  भारी  रोष
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 लिखित  उत्तर  25  1981
 ———  —  सवालाालायाााागाााानाााााान

 (a)  यदि  को  यहां  किसने  शार  णार्थी  प  सरथ  ae

 We  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  .  योगेन्द्र  तथा  ऐसे  समाचार

 नहीं  मिले  है  किन्तु  यह  सच  है  कि  27  1981  से  बंगला  देश  में  चिटागांग  पहाड़ी

 सीमा  |  पार  करके  सग  मस  17,215  शभ्रादिवासी  त्रिपुरा में  ।.  कथनानुसार  स्थान
 vate

 वासी  समूहों  कौर  बंगला  देश  में  कुछ  स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वारा
 समित

 avant

 बीच भेड़ों  के  परिणामस्वरूप  यह  ara  gat  द
 झ

 ag  मामला  बंगलादेश  सरकार के  साथ  गया  था  वे
 rented  को

 वापस  लेने  के  लिये  सहमत  हो  गये हैं  ।  25  1981  के  पश्चात्  उनको
 स्वदेश  वापस  भेजना

 आरंभ  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 =  करत  के  राजपत्र  में  हिन्दी  अधिकारियों  से  संबंधित  नियमों का
 ी

 अधिसूचित  किया  जाना  क्

 -  reap

 *54
 oft  to  एस०  नेगी  क्यां  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग  ()  भारत  के  राजपत्र
 में  great  rat  अधिकारियों  से  सम्बधित  नियम

 nani wee
 यदि  तो  अ्रधघिसूचना  किस  तारीख  को  प्रकाशित  ait

 क्या  सरकार  का  विचार  सम्बन्धित  कार्यालयों  को  यह  अनुदेश  जारी  करने

 का  है  कि  वे  हिन्दी  अनुवादकों  ्र  हिन्दी  भ्र धि कारियों  के  सभी  पदों  को  कम  से  कम  संवर्ग के

 तैयार  होने  तक  उसी  स्थिति  में  रखें  जो  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  के  .  प्रकाशित  होने  की

 तारीख
 को  कार्य  कर  रहें  समी  श्रनुवादकों/हिन्दी  अ्रथिकारियों  को  रिक्तियों  के  अभाव

 में
 पदोन्नति

 ar  get at  सामना  न
 करना  फड़  ?  ध्

 |
 फ्र

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना )  अनुवादकों  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय

 सचिवालय  राजभाषा  सेवा  नियम  1981  भारत के  राजपत्र में  19-9-81  की

 प्रकाशित  कर  दिये  गये
 हैं  ।  हिन्दी  अधिकारी  तथा

 उससे
 उच्च  पदों  के  नियमों  को  anh  afar

 |  रूप  नहीं  दिया  गया  !

 (7)  यह  श्रनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  जो  व्यक्ति  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  से

 शामिल  किए  जाने  वाले  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति/तदर्थ झ्राधार  पर
 काम

 कर
 रहे

 हैं

 सेवायें  संतोषजनक पाई  गई  हैं  उन्हें  झ्रावर्यकता होने  पर  संघ
 लोक  सेवा  आयोग की

 सेवा के  गठन  या  31  1981  जो  भी  पहले  अपने  पदों  पर  बने
 र
 रहने  दिया  जाए  |

 उन्हें  भ्र पने  मूल  कार्यालयों/पदों
 पर

 केवल  इसलिये  वापस  जाएं  यश  का
 अवधि  समाप्त  हो  गई  लि  ्  -  a ्  wt wie  फ  ड ड पन्ट
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 1903  (u%) )  लिखित  उत्तर

 पाकिस्तान  द्वारा  युद्ध  के :प्राधनिकत्तस  उपकरणों  कल  प्राप्त
 किया  ज्ञाना

 ~  =
 #55.  श्री  t }

 st  पी०  राजगोपाल  नायडू
 क्या  रक्षा  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 var  यह  सच  है  कि  अमरीका  भर  पाकिस्तान  के  बीच  एक  समझौता  हुआ  है  जिसमें
 अमरीका  पाकिस्तान  को  3.6  डालर  मूल्य  के  आधुनिकतम  माडल  के  नौसैनिक

 आर  मई  पर्सोनल  कैदियों  जमीन  से  हवा  में  शार  भारत  बाले

 हवा  से  हवा  में  मार  करने  वाले  विमान  भेदक  तोपे बन्  155  THe  एम०  फील्ड

 गावे  कलस्टर  रात्रि  के  समय  युद्ध  क  रने  वाले  उपकरणों  आदि  के  अतिरिक्त  200  एफ
 श 16  विमान  सप् लार्ड  करेगा

 at  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  भर  इस  प्रकार  के  युद्ध  उपकरणों  की  संख्या

 क्या है है  और  इस  देश  को  इनकी  डिलीवरी  की  संभावित  तारोख  क्या  और
 wt

 =
 पाकिस्तान  द्वारा  युद्ध  के  नदौनतम  उपकरण  प्राप्त  किए  जाने  से  sede  तत  स्थिति

 का
 सामना  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  दै  ?

 लि  प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अमरीका  द्वारा

 पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई  से  संबंधित  समझोते  को  हाल  ही  में  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 यह  बताया  गया  है  कि  इस  समझोते  के  अन्तर्गत  पाकिस्तान  को  कामिक

 हवाई
 दस्ता

 टेंक  रोधी  विध्वंसक  भर  नौसेना

 प्रक्षेपास्त्र  दिए  जाएंगे

 हमारे  पास  इन  हथियारों  की  संख्या  व  ara  विवरण  की  कोई  निश्चित  सुचना  नहीं

 है  |  ऐसी  रिपोर्ट  है  कि  कुछ  हथियार  पाकिस्तान  को  शीघ्र  ही  मिल  जायेंगे  भो  बाकी  ait  सप्लाई

 अगले
 पांच  वर्षों  में  की  जायेगी

 ि

 सरकार  व्याप्ति  रक्षा  तैयारी  a  लिए  काब
 करवाई  कर  रही  ै

 इ  बर  में west
 Bae ee

 ब्यौरा  देना
 वांछनीय  नहीं है  ।

 थी

 पश्चिम  बंगाल  को  प्रति  व्यक्ति  सहायता

 *  56.  थी  वीरेन
 घोष

 :
 क्या  योजना  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार
 को  पता  है  कि  केन्द्र  की  ओर  से  पश्चिमी  बंगाल

 को
 दो  जाने

 बाली  प्रति

 ब्यक्ति  योजना  सहायता  देश  में  सबसे कम

 25



 लिखित  उत्तर  25  1981

 कया  स

 abo ल

 कि  केन्द्र  की  ओर  से  पश्चिम  बंगाल  को  प्रति  व्यक्ति

 चचियां  सहायता  we
 वह  प्रति  « ag  कम  ad

 थ्  होती  जा  रही

 बया  या ae Tag  भी  सच  है  कि  वर्ष  198 ३1-82
 के  दौरान  केन्द्र

 की  adie  से  सादत

 को  प्रति  व्यक्ति  योजना  सहा-ता  46  गुजरात  को
 41  हरियाण

 को  46  कर्नाटक

 को  37,  महाराष्ट्र  को  35:  पंजाब  को  47  राज  को  48  उत्तर  प्रदेश ि
 को  45.  रुपये

 कौर  परिश्रमी  बंगाल  को  72  रुपये  दी  गई  ्  ्

 इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  और

 थ

 uw  (=)  यह  भेदभाव  कैसे  और  कितने  समय  में  समाप्त  किया  जायेगा  ?

 योजना  मंत्री  एवं बी  ०  चाह  tt)  और  केवल एक  a  अर्थात्‌  1980-81
 t  पा  ग्रैमी  बंगाल  को  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  होने  के  से  दी  जाने  वाली _

 प्रति  ब्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  सभी  राज्यों  में  कभी  भी  निम्नतम  नहीं  रही  है  ।
 ः

 Fs  +

 (7)  हां  ।  केवल  ary  प्रदेश  के  मामले  को  जहां
 |  afa  व्यक्ति  जना कक  ैं सहायता  46  Go  नहों  कर  41  रु०

 ज  2  श

 .  राज्यों  को  योजना  सहायता  का  आवंटन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित

 वस्तुपरक
 फा  ले  के  आधार  पर  किया  जाता है  ।  तथापि  पश्चिमी  बंगाल  समेत

 कुछ  राज्यों  को वे  1981-82 में  अग्रिम  योजना  सहायता  उपलब्ध  कराई गई  है  ताकि
 वे  योजना  परिव्यय

 का
 ह  न्

 उचित  ला कार  बनाए
 रख  सकें  ।

 ई *

 (=)  srr  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 क ेद
 दिल्‍ली  में  श्रन्तरज्यीय  बस  भ्रड्डे  पर

 समाज  विरोधी  तत्व
 eer

 *57,  श्री  रेण  पद  दास
 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 al
 hea  अनवर  J

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  में  अन्तरिती  स  अड्डे  पर  समाज  विरोधी  acl

 द्वारा  फलाए  ज  आतंक  यात्रियों  के  साथ  द  जानदारों  को

 पर  हमला  किए  जाने  की  ओर  दिलाया  और

 धमकी

 गि
 जाने  तथा  उन

 पा प  द  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 ae  vi  इस  संबंध  में  प्रकाशित
 गृह  —_—  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 समाचारों  की  जानकारी  है  ।  छ ेइस  बात से  गजन  मि  समाचारों  में  जिस  प्रकार

 के  उल्लेख  है  सबात  |
 तत्वों की  गतिविधियों  के  कारण  अन्तर्राज्यीय  बस

 '
 अड्डे  पर  आतंक

 26
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 का  वातावरण  विद्यमान  बस  अड्डे  पर  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  करने  भर

 सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  उठाए
 गए

 कदमों  का  सदन  के  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  उल्लेख
 किया  गया  है  |

 oy  a we  |
 विवरण

 a  my

 अन्तर्राज्यीय  बस  = qs Ss बस
 ass 23s ie n  दल्ली औै  पर  काय  ate  व्यवस्था  कौ  स्थिति  में  सुधार  करने  के

 वास्ते  निम्नलिखित  उपाय
 किए

 गए गए  हैं

 (1)  अन्तरज्यीिय  बस  के  परिसर  रखने  के  लिए  पुलिस  प्रबंध  को  सुदृढ़
 कर  दिया गय

 (2)  4  1981  को  अधिकतर  रूप  से  किए  गए  सभी  afensni  तथा  अनधिकृत
 ट्रालियों  का  पलस को  gfaa गप  की  सहायता  से  हटा  दिया गर  था  ।  केवल  उनको  नहों  हटाया
 गया

 ai
 पास  हटाये  जाने  के  खिलाफ  न्यायालय  का  स्थगन  भ  देश

 (3)  4: “11-8 -81  को  कार्रवाई  के  बाद  पुलिस  विभाग  को  निष्कासन  खंड  में  एक  छोटी

 पुलिस  पार्टी  को  स्थायी  तौर  पर  रखने  के  लिए  एक  कमरा  उपलब्ध  कराया  गया
 gt

 (4)
 कम्पलैक्स

 में  जनता  के  लिए  प्रसारण  प्रणाली  स्थापित  की  ग
 जो  उन्हें बसों  से

 iol
 के  बारे  में  सुचना  देती है  तथा  जेबकतरों  और

 दी  क
 तथा

 कपि आदि  are  ज्यादा  दाम  लिए
 जाने

 स  ar रे  में  स  विधान के  बा  =
 os

 ह

 है

 (5)  थी
 फेरीवालों  के

 प्रवेश वेश  को  रोकने  के दबाव  VID  चि
 गतिविधियों

 को  तेज  कर

 दिया  गया  है

 कम्पलैक्स  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 yo.

 ts  r

 (1)  —  सुविधाओं  में  अ  किया  गया  जैसा  कि  कम्पलैक्स में

 caਂ  और  के  सभी  रास्तों  पर
 पीने  के  पानी  को  सप्लाई में  सुधार
 रोशनी  का  अच्छा  इन्तजाम  |

 (2)  परिवहन  कर्मचारियों  के  उपयोग  के  लि  ए  तीसरे  फ्लोर  .  पर  स्नानागार ों  को

 व्यवस्था  ।
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 छत्तर  25  198 1

 (3)
 कम्पलैक्स

 की
 सड़कों

 को
 सुधारा

 जा  चुका
 है

 (4)
 कम्प रल कस

 से  नालियों  का  पानी  तथा  अन्य  पानी  निकाले  जाने  के  लिए  बिजली  के

 ौर
 प  लगाए  गए  हैं  ।

 पु
 तट तट  में  विदेशी  मत्स्य  नौका  at  gra  श्नघिकत

 से
 मछली  पकड़ा  जाना

 #58.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पूर्वी  तट  में  विदेशी  मत्स्य  नौकाओं  द्वारा  बार-वार  अनधिकृत  eg

 से  मछ  पकड़ें  जाने  के  बारे  में  जानकारी

 {%)  af  तो  पूर्वे  तट  में  मछली  पकड़ने  की
 गतिविधियों

 और  अनधिकृत
 प्रवेश को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  गौर

 ह  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?
 ||

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  :  जी  हां  1

 (=)  और  भारतीय  समुद्री  ara  में  पोतों  द्वारा  खती  पकड़ने  को  विनियमित
 1981  का  अधिनियम  संख्या  42  लागू  किया  जा  रहा  है  az

 ड

 eens CAT  संगठन  को  अधिक

 सक्षम  नाया
 ना  रहा  है  तथा  गश्त  और  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  तट  र  क  संगठन  करं  तटीय  गश्ती

 हेलीकाप्टर  और  समुद्री  सर्वेक्षण  विमान  देने  का  प्रस्ताव  है  ।
 ह

 राज्यों  हारा  सोमेंट  को  मांग

 म्
 *  50.  प्रो०  रंजीत  कसार  साहा
 ्  att  कुष्ण  चन्द्र  ह

 क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनै

 वाला  विववण  सभा  azar  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  द

 वर्ष  1981  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  की  सीमेंट  की  कितनी  _  मांग  रही

 उक्त  अवधि  में  राज्यों  को  कितनी  कितनी  सीमेंट  आवंटित  की  गई

 1981  तक  उन्हें  कितनी-कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  और

 राज्यों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए हैं  ।

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  कौर  1981  की  चारों

 सीमा  ह्  यों  की  राज्य  सरकारों  द्वार  निर्दिष्ट  सीमेंट  की  तिमाही  आवश्यकता  और  राज्यों  को  किए

 शरद

 के  आवंटन  को  सें  दिया  गया  है

 सीमेंट  के  प्रेषण (7)  जनवरी  81  से  सितम्बर  1981  की  अवधि में  राज्यों करो  किए

 को  बताने  वाला  ब्यौरा  में  दिया  गया है  ।

 सरकार  र
 लव

 कग  बढ़ाने  के  लि  ए  विद्यमान  क्षमता  बेहतर
 और  ard  द्वारा  प्रत्येक  संभव  कर  रही उपयोग  द्वारा

 नई  क्षमत
 ताओं  की  वीक
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 उत्त:रु  25,  तव म्ब रद  यू  98  15

 t

 जनवरी  81  से  सितम्बर  81  तक  राज्य  सरकारों  को  सीमेंट  के  प्रेषण  का  विवरण

 क्रमांक
 'राज्य/संघशा सित  प्रदेश  का  नाम

 1  2

 1.  दिल्ली  339

 2.  राजस्थान  422

 3.  उत्तर  प्रदेश  1,273

 4.  पंजाब  514

 हरियाणा  402

 चंडी गढ़  69

 ह  हिमाचल  प्रदेश  82

 8.  जम्मू  ओर  कश्मीर  106

 पश्चिमी  बंगाल  775

 10.  बिहार  660

 Il.  उड़ीसा  243

 12.  गा साम  152

 13.  मणी पुर  38

 14.  नागपाल ड  33

 IS.  29

 16.  सिक्किम  25

 17.  मिजोरम

 18.  अरुणाचल  11

 19  47

 29  महाराष्ट्र  1,328

 1,116 21.  गुजरात

 675 22.  मध्य  प्रदेश

 दमन  और  दीव  179
 23:

 दादा  नगर
 24.

 352
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 1  2

 a  एएए  eee

 25  तमिल  ate  1,190

 26  are  प्रदेश  1,197

 27  कर्नाटक  649

 28  केरल  729

 पाण्डिचरी  22 29.

 30  भडढमान  कौर  निकोबार

 31  लक्षद्वीप

 अकन्प्याक  a  Se

 कुल  योग  12,229
 i  वामनधतवत्ााधुतानााा  दद्

 जलों  में  रख  गए  विचाराधीन

 *60.  थी
 gl

 >}
 aft र  शिव  मसुद  |  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कप ्

 पाक  किम

 क्या  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मिल  देश  को  ist  जेलों में  रखे गए

 ऐसे  विचाराधीन  बन्दियों  की  संख्या  का  पता  लगाने  का  कोई  प्रयाप्त  किया  है  1  से  3  ad  तक

 की  अवधि भौर  इससे  अधिक  की  अवधि  से  अपने  मुकदमे  में  निर्णय  होने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं
 गौर

 यदि  at,  उसके क्या  कारण  रहे ?  si  ि

 गुह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  कौर (  जो
 श्रीमान

 ।

 देश  को  विभिन्‍न  जेलों  में  विचारणाधीन  बन्दियों  के  संबंध  में  स्थिति  का  र  जा [sq  ini  कौर  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशसनों  से  परामर्श  करके  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  वे  यह  सुनिश्चित

 करने  के  उपाय कर  रहे  हैं  कि  विचारणाधीन  बन्दियों  को  अनावश्यक  रूप  से  लम्बी कंद  न  भुगतनी

 पड ़॥
 है  इ

 रंगीन  टेलीविजन  वालों  को  ब्लेक  एड  व्हाइट  कार्यक्रम  देखने  को  सुविधाएं

 461.
 की  डी०

 ite
 सेजा  क्य  प्रधान  ताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  रंगीन  टेलीविजन  वालों  को
 अपने  टेलीविजन

 सेटों  में  ब्लैंक  एण्ड  व्हाइट  कायें  क्रम

 देखने  का  लाभ  wr
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 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  और

 इनके  लिया
 शिवाला

 की  गयी है
 ?

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगि  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों
 मे

 राज्य  मंत्री  ate  पी०

 एन०  fag) :  हां  ।

 तथा  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह् श  धर  रंगीन  डोली  विजन  की  त

 462.  श्री  मोहन  लाल  पटल :  क्या  प्रधान  मंत्री  xr q R  बताने को  कृपा  करेंगे  fe:  :

 क्या  ब्लेक  एण्ड  ब्हाइट  टेलीविजन  वाले  अपने  टे
 डिवीजन  सेटों  a  रंगीन

 टेलीविजन
 शुरू  होने  के  बाद  fast  गड़बड़ी  के  कार्यक्रम  देख  र

 भ  न्
 क्या  ऐसी  कोई  तकनीक  खोजी  गई  जिससे  ब्लैक  एण्ड  sarge  टेलीविजन को

 रंगीन
 टेलीविजन

 में  बदला  जा  सके  ?  =  s ty  ट  दत

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी
 इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों

 में  राज्य
 मंत्री  ato  पी०

 जा एन ०
 i

 at
 ~~

 ल  ४

 a
 थी  नहीं  ।  eat  Tye  r  es

 aa  लि  इ

 eyes  oe
 siteitar  अत्याचार  :

 463.  प्री  ए०  के ०  राय  क्या  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि
 :

 देश  Fag  79,  1980  भोर  1981  (1- -1-1981  में  सभी  राज्यों  और
 केन्द्र  शासित  ial  af  और

 matey
 te  ॥ अत्याचार  पके  कुल  कितने  मामले  रिपोर्ट

 किये  गये  और  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या है  ;

 ia कू

 4
 क्या  यह  सच  है  कि  अत्याचारों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;  भोर

 हड  ae  ca
 यदि a ज  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योग

 राज्यों/संघ  शासित  erat
 से

 प्राप्त  सुचना के  अनुसार  वर्ष  1979  में  अनुसूचित  जातियों  ओ  r  जनजातियों  के  विरूद्ध

 अपराध के  16014  मामले  सूचित  किए  गए  थे  जबकि  1980 की  अ  जातियों  मौर  अ  सुचित
 पीराम  F

 160
 seid

 चित जन  जातियों के  विरूद्ध  भ

 अनुसूचित

 किए  नद  क्
 ह eke

 के  लिये

 me संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  अनूरु  कौर
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 अपराध  के  मामले
 सूचित  किए  गए  1981  के  आंकडे

 मिस्
 भिन्न  fara  भिन्न  राज्यों

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  हैं  ।
 थ्  भु  हे

 ह

 ie  तथा  1980 में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातीय  के  विक

 अपराधो ंके  मामलों  की  संख्या  से  वृद्धि  को  प्रवृति  का  संकेत  नहीं
 मिलता

 है  ।  1981  के  आंकडे  पूरे
 वर्ष  के  लि  ra

 नहीं  ताकि  तुलना  की  जा  सके
 हि  pe

 सरकार  उन  अनसचित  जातियों  कौर  अनुचित  जनजातियों  के  विरूद्ध  अपराधों  के  बारे

 में  गंभीर  रूप  से  चिन्तित  है  जो  कमजोर  और  नाजुक  स्थिति  में  हैं और  राज्य  सरक  a  fae  शासित

 शी  निदेशों क्षेत्रों  से  गृह  मंत्री  के  दिनांक  10  मान  1980  के  ad  शासकीय  पत्र  में  भेजे  गए
 के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिये  निरन्तर  आग्रह  कर  रही  है  ।

 le
 सैनिक  आसूचना  निदेशालयों  में  पयंवेक्षो  परीक्षकों  तथा  sca  द्वारा  अन्दोलन

 464.  श्री  के ०  प्रणाली :  क्यो  रक्षा  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 rr क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  है  कि  सेना  1g ब्या लय  कसता  आसूचना

 निदेशालय के  qaaeit  परीक्षकों  और  ग्रूप  के  अन्तगेंत  के  परीक्षक  पदो नन  ति  के  कम  अवसरों

 के  बारे  में  तथा  बेहतर  सेवा  सुविधाओं  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ;  q

 क्या  उपयुक्त  अधिकारियों  की  तरफ  से  जो  काफी  समय  से  a ra
 पदों  फर

 स्थिर

 काफी  संख्या  में  अभ्यावेदन  मिले हैं

 क्या  अतीत  में  सैनिक  आसूचना  निदेशालय  में  कई  बार  afaa
 कारियों

 की
 qi
 संख्या

 काम

 i के  बहुत  बढ़
 जाने  के  कम  की  गई  है  ;  भोर

 यदि  तो  उपयुक्त  से  के:क्या कारण है ओर कारण  है  और  उपयुक्त स्टाफ  की  शिकायतें

 दूर
 करने  के  लिए  और  उनके  पदोन्नति  के  लिए  बेहतर  अवर  प्रदान  करने  के

 सियत
 ह

 कया  हो
 स  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ae  |  ्

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  :
 से  0.0

 पदोन्नति  के

 सीमित  अवसर  होते  के  कारण  पदोन्नति  में  स्थिरता  हुई है  और  इस  संबंध  में  कुछ  अभ्यावेदन

 भी  प्राप्त  हुए  है  ।  इस  स्थिरता  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  700-900  रुपये  के  वेतनमान  में  चयन

 ग्रेड  में  पर्यवेक्षण  fers  का  एक  पद  और  425-700  रुपये  के  वेतनमान  में  चयन  we  में

 निरीक्षक  के  नौ  पद  स्वीकृत  किए  गए  ing  c  a  -
 ae

 रक  q लिए  पद  म  किए  जाने
 1966

 में
 खच  में  किफायत  करने  ताने  के  कारण  और  1974  में

 कार्यभार  के  मूल्यांकन के  आधार  पर  की  संख्या  में  कटोती  sui  पड़ी  ॥
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 है  बसों  में  पटाखों  का  उपयोग

 465.  शी  के ०
 ना

 :  व  ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  कि

 क  हादी  नि चिंशोनों
 पटाखों  का  उपयोग

 खले  रूप  से  बमों  के  निर्माण  में  किया जा  रहा है
 झ्र

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  है  कि  पटाखों  का  उपयोग  लोगों  की  जिन्दगी  को

 %

 सताने
 गहे

 बाने  के  लिए  कई  बार  किया  गया है  ;  atx  ब्

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  गंभीरता  से  विवार  करेगी  और  पटाखों  की
 om *

 बिक्र
 पर  प्रतिबन्ध  लगायेगी  ?

 et  ie

 गृह मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
 2

 लोनी  में  सिल  सिलाए  वस्त्र  तैयार  करने  वालें  एककों  की  नीलामी

 466.  श्री  जाने  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 किः
 भ्  ut

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गाजियाबाद में  सिले  सिलाए  वस्त्र

 संयोग  लोगी
 के  सभी  एककों  को  नीलामी  कर  दिया  गया  |  े  i

 (a)  क्या  स्टेट  बैंक  साफ  दी  यू०पी०  फाइनेंशियल  कारपोरेशन  और  उत्तर  प्रदेश

 निर्यात  दिग  ए
 द्वारा  दिए  गए  बचनों  को  पूरा  न  किए  जाने  के  कारण  ऐसा

 हुआ

 क्या  संबंधित  एककों  ने  ने  सहायता  के  लिए  लघु  उद्योग  सेवा  कानपुर  और

 विकास
 लघु  उद्योग  से  सकें  किया  ह  we  मरे

 क्या  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  इन  इकाइयों  eT
 ries

 करने  के  लिए  कोई  कदम

 उठा  रही  और

 ्
 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 उद्योग
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरणजीत

 :
 जी  नहीं  ॥

 ~  ्
 mal  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  द  द

 ह

 गाजियाबाद  के  लो  at  स्थित  वस्त्र  एककों  की  समस्या  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था से  ‘=

 कानपुन  को  प्रेषित  कर  दी
 ग  it  ए०  ago  एम०  ale  ने  अनुरोध  की  एक  प्रति  राज्य  सरकार

 लघ  उद्योग  सेवा  संस्थान  कानपुर  को  पृष्ठांकित  कर  दी  थी  ।  इस  मामले  की
 राज्य  सरकार  भोर
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 रुगण  एककों  की  राज्यस्तरीय  समिति  को  भेजा  गया
 सूचना

 है  कि  वे  इस  मामले  की  जांच  कर

 रहे  हैं  ।
 ’

 दकार  ४

 महाराष्ट  a  Sala.  प्रिया  जित  व  पि
 FATE  बा  SSNS  .

 467.  श्री  बालासाहिब  सीखें  पाटिल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1981  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  निष्पादित की  जा

 रही
 केन्द्रीय

 प्रायोजित  यो बना मों  के  नाम  क्या
 ह्

 निष्पादित  की  जा  रही  प्रत्येक  योजना  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  आवंटित  की  गयी

 है  कौर  वास्तव  में  कितनी  सद्दायता  दी  गई  =~  a4

 ये  योजनाएं  कब
 तक  पूरी  2  ४  ,  ्

 क्या  इन  योजनाओं  में  से  अभी  तक  किसी  यो  मना
 को

 छोड़
 दिया  गवा

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  कया  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  )  महाराष्ट्र  में  नि  cath  स  al OT  vat  केन्द्रीय

 भायं  चित  कौमों  के  नामों  की  सूची  का  विवरण  संलग्न  है  आयोग  ara
 जिले  तार  चना

 नहीं  रखी
 जाती  है  ॥

 ्

 से  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  लिए  वित्तोय  आवंटन |  rik  समय
 बनु सू  चियां

 संबंघित  केन्द्रीय  मंत्र  re  की  वार्षिक  योजनाओं  में  दी  जाती  हैं  ।  किसी  के
 aa  प्रायोजित

 ससीम

 को  छोड़  देने  क ेबारे  में  सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण  +

 महाराष्ट  में  कार्यान्वित  को  ला  रहो  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  को  सुची  (1981-82)

 ध

 क्रम  सख्या  कोमो  का  नाम ratcy आ  =
 —  —

 गहन  कपास  जिला  काय  क्रम

 गहन  तिलहन  विकास  काय  क्रम  ्

 दातों  के  उत्पादन  के  लिए  कायें  क्रम

 कृषि  आसूचना  सांख्यिकी  की  सामयिक
 सू

 चना
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 आक  नाय  —  नएएल्‍एय  अथ  न  es

 फसल
 wifes

 में  gare

 6.
 ta

 भूमि
 राष्

 प्राप्त  करने  वालों लों  की  वित्तीय
 सवा

 -.  a  बा  श्रवत्त ह  क्षेत्र  कायें  ऋम  gt

 8.  एकीकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  युवकों  के  लिए  स्व  रोजगार  के  लिए
 प्रशिक्षण  सहित )

 9.  भोम  जल  सर्वेक्षण  और  विकास  संगठन का  विस्तार

 10.  *_..  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  जल  ग्रहण
 क्षेत्रो  में

 भू  संरक्षण
 ह

 11.  नियंत्रण  क्षेत्र  विकास

 12.  थ  मुह  गौर  खुर  की  बीमारियों  पर  चर

 13.  महामारी  उन्मूलन  ज

 |
 ही  ड

 14.  मछली  पकड़ने  के  छोटे  पत्तन

 15.  मछली  पालन  बिकास  अभिकरण
 it?

 16.  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  a  स्कीमों
 कें  अन्तरगत

 विपणन  सहकारी हद
 समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देना

 17.  कृषि  ऋण  स्थिरीकरण  fafa
 ha

 18.
 न  क

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियां

 19.  जिला  उद्योग  केन्द्र

 20.  गतर्रािज्यीय/आधिक  महत्व  को  asa

 21  प्रनोपचा  रिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 22  विभाग  के  लिए  एकीकृत  शिक्षा
 फू 23-  प्रौढ़  शिक्षा  कार्य  क्रम

 24.  परिवार  कल्याण  काय  क्रम

 25.  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम

 26.  कुष्ठ  नीचे  कार्यक्रम

 27.  फाइले  रिया  नियंत्रण  कार्यक्रम

 28.  हैजा  नियंत्रण  कार्यक्रम

 29  तपेदिक  नियंत्रण  काय  क्रम
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 SS
 30  रति  कार्यक्रम  ०

 31.
 wie

 की  रोकथाम  ae

 32.  ag  रद्द  श्यीय  कार्यकर्ताओं  के  प्रशिक्षण  रकम

 33.  सामदायिक  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  स्कीम

 34.  मेडिकल  शिक्षा  का  पुन  :  भभिनवीकरण

 35.  रनातकोत्त र  '  विभागों  के  सहायता ( Fafarcen  को  परंपरागत cafe)

 36.  चिकित्सा  की  परंपरागत  पद्धति  की
 फार्म  सीटों  की  स्थापना

 37.  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  स्कीम  &

 38.  छोटे  और  मझौले  नगरों  का  एकीकृत  शह  री

 39  विकलांगो ंके  लिए  विशेष  रोजगार  कार्यालय
 थ

 40  मैटिकोत्तर  छात्रवत्तियां

 41.  नागरिक  अधिकार  अधिनियम  के  कार्यात्वयन के  लिए  व्यवस्था

 मैं टिक  पब  छात्रवृत्तियां  शक 42.

 43.  पुस्तक  बक

 44.  लड़कियों  के  छात्रावास

 45.  अनुशिक्षण  और  सहायक  स्की  में

 46.  पिछडा वर्ग  विकास  निगम

 47.  देख  भाल  और  सुरक्षा  की
 आवश्यकता

 वाली  महिलाओं  और
 बच्चों  के

 लिए

 सहायता

 48.  निराश्रित  महिलाओं  और  बच्चों  का  कल्याण

 |
 49.  एकीकृत  बाल  विकास

 50.
 ं सन्दोय

 ग्रामीण  रोजगार  स्कीम  गारंटी बंटी  नय  +  पण

 31.  a  परियों  के  लिए  सहायता

 ee  ना  गए  एएल  आाागा्णयतल्‍यतयएयत  ह  ——_—  अ

 १5  1981  को  उत्तर  के  लिए  कर्नाटक  में  न  सैनिक  weet

 468.  श्री  maa  पुजारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  कर्नाटक में
 ~~ =i

 निक  अड्डा  बनाने  के  लिए  कोई सर्वेक्षण किया
 गया

 है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में में  सर्वेक्षण  और  निरीक्षण  किये  गये  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  ;

 जे  39
 =
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 यदि  तो
 ब्योरा

 कपा  और

 (=)  राज्य  में  नौसेना  क  अड़  gat
 बनाने

 के
 लिए

 कितनी  धन  सादी
 faatf ia

 की
 गई

 सका  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  :  क  बाद  Ga
 बनाने  के  लिए  कुछ  स्थानों  में  जिनमें  एक  स्थान  कर्नाटक  में  भी  ee

 ती
 चर

 मू-सवर्ण
 काय  किये जा  रहे  भ्

 और (  अभी  तक  नौसैनिक बेस  के  लिए  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय  अंतिम  रूप

 से  नहीं  लिया गया  है  और  इसलिए  इस  बारे  में  और  अधिक  ब्योरे  देना  या
 प्रस्तावित

 ब्रड्डे पर
 होने  वाले  खच  की  सम्भावित  घन  राशि  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  विकास  योजनायें
 लि

 469.  श्री  भोलू  राम  जेन :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि

 पिछले  चार  सालों  में  दिल्‍ली  में  विकास  योजनाओं  के  हु  कितनी  धन  राशि  स्वीकृत
 की  गई  और  उसमें  से  अब  तक  कितना  धन  ad  किया  गया  है  il

 व  गाम  को  किन  मुख्य  मदों  पर  यह  राशि  ad  की  गई  है  ;  और

 अधिक  जनसंख्या  वाले  क्षत्रों  के  लिए  स्वास्थ्य  और
 पता

 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा

 बया
 te

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री योगेश  (*)  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  मं
 rar  क  oa

 पिछले  चार  वर्षों
 के

 दौरान  करं  क
 गत

 स्वीकृत  की  गई
 और  ty aq  की

 गई  राशि

 मफधताइ
 ट

 लाख

 वि
 aq  स्वीकृत की  गई  राशि  खर्च  की  राशि

 1977-78  9009.74  889  4.06

 1978-79  ड्  10735.00  9350.08

 1979-80  ~  10800.00  ss  8799,47*

 1980-81  त  ty  12068.02  r  12202.04

 *  इसके  भिन्न-भिन्न  योजनाओं के  अधीन  निर्माण
 कार्यों  के  लिए  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  को  लेखा  आधार  पर  लगभग  26  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे
 ।
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 क  बारात  कांप  प मुख्य  पर  धन

 from
 चार वर्षों के  श  खर्चे की

 थी  वे  इस  प्रकार  हैं  डरी  कालोनियों  का  शाहदरा  जल  निकास  य  ना  :  नजफगढ़

 नाले  की  क्षमता  विजय  त  टांसमिशन  तथा  वितरण  योजना  नरेला  औद्योगिक  कम्पलैक्स

 पफ्लैटिड  फैक्ट्रियों  का  औद्योगिक  यूनिटो ंके  लिए  ब्लाक  दिल्ली  राज्य  भौद्योगिक

 विकास  निगम  के  लिए  शेयरपू  स्कूलों  को  अतिरिक्त  सुविधाए  स्कूल  भवनों  का  हिन्दू
 राव  जी०  बी०  पंत  अस्पताल  लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  अस्पताल  का

 एलॉपेंधी  को  नई  डिस्पैंसरियों  खोलना  और
 दवाइयों

 कीं  में  वाटर  ट्रीटमेंट
 शाहदरा में  100  एम०जी०डी०  कें  प्लांट के के  लिए  जल  सप्लाई  ग्रामीण  जल

 शाहदरा  मल-निकास  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्टाफ  क्वार्टरों  का  निर्माण

 कार्यालय  थानों  चौकियों  और  पलिस  रिहायशी  इमारतों  का  कम्प  जेल

 का  निर्माण  गदगी  की  नदी  बस्तियों में  पर्यावरण  सुधार  झुग्गी  झोंपड़ी  कालोनियों  की

 सुविधाओं  में  argo  ae  भाई ०  जेल  रोड  काਂ  हरिजन  बस्तियों  का  सुधार

 महिला भों  के  दिल्‍ली  का  नागरिक  सप्लाई  निगम  ।

 पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  क्षेत्रवार  ad  किये  गये  व्यय  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 te
 )  पुराने  शहर  क्षेत्र  ओर  इस  प्रकार  घनी  आबादी  वाले  मद्यप  ae  के  लिए  ठ  ऐसे

 दानों को  नया  रूप  देने  भर  क्या  नवीकरण  के  लिए  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जो  कड  को
 मांग के  लिए  अपर्याप्त  हो  गये  हैं  ।  कूडा  कर्कट  हटाने  और  एकत्र  करने  के  यत्रीकरण के  far  एक
 पायलेट  परियोजना  हाथ  में  ली  गई  जिसमें  परिवहन  तथा  यात्री  ars  लगाने  के  लि  किभिनन्‍्न

 के  बाहन  जेट  टाइप  सीवर  सफ़ाई  और  डिब्बे  रखने  इत्यादि  का  दिखा  द  है  ।  इस

 योजना  का  लाभ  घने  आवादी
 वाले  क्षेत्रों

 में  अघिक  होगा  ।  जि
 we

 झगर  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  जिनमें  पुराने  शहर  जसे  घने  आबादी  काने  aa  शामिल

 से  कूडा  हटाने  के  यंत्रीकरण  के  लिए  एक  योजना  के  लिए  छठी  योजना  अवधि  के  alia  करोड़

 रुपये  |  का  परिव्यय
 स्वीकृत

 किया  गया  है  ।

 ec कस्तूरा  अस्पताल  में  aath  .  प्रशिक्षण  नसे  कर्म  वर
 me zt mw ot

 बौर .
 aaa  की

 पेइंग  वार्ड  इमारत  के  स्थान  के  लिए  इमारतों  के  निर्माण  की  योजनाएं उ
 योजना में  शामिल  की  गई  एस०  पी०  मुखर्जी  मार्ग  पर  एक  क्षयरोग  क्लिनिक  भवन  का  नि  |  |

 otra
 कार्य हाथ  में  लिया  '  ।  इस  क्षेत्र  के  अन्य  क्षेत्रों  के

 साथ  घने  आबादी  वाले  क्ष  TENG

 aah  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  लाभ  पशु  के  लिए  स्कूल  स्वास्थ्य  योजन  1  शामिल  की
 ष  1

 गई  हैं  ।  eu

 जी०  नाठ उपज  चाज  qa  Mega SIO, लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण
 अ  और

 बाड़ा  फ
 राव  अस्पताल  जे  से  अस्पतालों  के

 बिकास
 की

 अनेक  स्कीमें
 इस  योजना  में  शामिल  की  गई

 इन

 41
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 अस्पतालों  का  लाभ  पुराने  शहर  के  निवासियों  को  है  ।  योजना  में  डिस्पैंसरियों

 खोलने  और
 अस्पतालों  के

 भवनों  के

 तिव  sere

 जी

 लिवा  अरा करे  विवरण ied
 *'  they oe

 at  oe  -#  es  oe  सदन

 —
 tou  बद  het  4  वर्षों  में  ad  की  क्षेत्र त्र  वार  fea  fa  का

 ,

 aaa
 . Fy  ——————

 क्रम  क्षत्र  का  नाम  1977-78  "(६१7९6  1980-81 दि  ह ्1978-79  1979-80
 सं०

 वास्तविक  वास्तविक
 वास्तविक

 aq  खच खर्चे  -  असरे
 e

 2  ह
 ः  3  5  6

 OO  प  क  अ  ee :  नन
 1  कृषि  तथा  सम्बद्ध  सेवाए  327.54  106.78  230.96  56.24

 2  सहकारिता  ||  त  39.42 27.69  30.29  9.89

 3  मध्यम  सिचाई
 क

 4  बाढ़  नियंत्रण  +  277.26  381.84  786.41  941.48

 बिद्युत
 ts

 aka
 Pe

 2035.00  251  5-10  3040.44  2301.00
 if  ae  watery  bd

 6.  उद्योग
 453.  54  463.18  280.94  381.53 झ

 7.  परिवहन  तथा  संचार  ,  1142-61  886.31  750.51  1526.20

 8.  सामान्य  '........  1309  17
 a.  142045

 ”
 673-30-  1464.73

 i  oe  ye  प्लि
 9.  कला  तथा  संस्कृति  8.82  8.89  8.45  15.02

 10.  तकनीकी  शिक्षा  रू  गुडिया  ~  88.73  |  अ  71.58...
 ्  98.99

 क 11.  चिकित्सा  426.05
 565.42  38.0 8.0  17

 539.54
 +

 12.  लोक  स्वास्थ्य  तथा  सफाई  44.11  1  64.  19  157.  42  231.38

 XN  13.  जल  सप्लाई  तथा  मल
 निकास  1120.00

 i
 ——  ~

 1405.  40
 2021

 00

 क  क
 14.  आवास |  606.

 52
 870.34

 *
 628.60  1166  74

 =

 15.  शहरी  विकि  77.29  }  312.56  166.  61.
 |  नन  798.00

 16  सूचना  तथा  प्र  =  12.35  15,38  14.16  16.59

 17  श्रम  तथा  श्रम  कल्याण  64.13  81.07  29.05  28.86

 18  अनु  ०  जाति/अनु ० ०  ज०  73.19  96.10  49.33  101.16

 पिछड़ा  वर्गों  का  कल्याण

 $2
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 ही

 1  2  4  5  6

 19  समाज  कल्याण  52-07  64.71  32.02  82.94

 20.  पोषण  55-10  54.87  36.97  73.41

 21.  ofan  सेवाए  5.04  9.28  7.65 1.90
 22.  कर्मचारी  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  34  पय  -

 1  00%
 |

 a,  36.0  10.16

 ...  8894  VO  9350.0  चुप  ह  1  :202.04
 —

 cuit  sifsfcen  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अधीन  कार्यों  के *  निर्माण  के  लिए  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  को  भी  लेखा  बाजार  पर  लगभग  26  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे  ।

 उड़ीसा  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 470.  श्री  के०  पी०  fag  देव )  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 at  गिरिधर  maint  J

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  स्थित  स्टील  अय्यूब  नाम  काम्पलेक्स  इत्यादि

 जेसे  स्वीकृत  और  अन्य  विचाराधीन  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजनाओं  में  रोजगार  प्रक्रिया  पर  विचार

 करके  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है

 क्या  ऐसी  केन्द्रीय  परियोजनाओं  में  यह  एक  निर्धारित  सिद्धान्त  है  कि  800  रु०  तक

 रे के वेवतसान ड
 में  स्थानीय  लोगों  को  नियुक्त  किया

 oe

 >  कया  राज्य  के  आर्थिक  पिछड़ेपन  को  देखते  हुये  गर तकनीकी  और  क्षत्र  में

 स्थानीय
 लोगों  को  खासकर  आदिवासी  लोगों  को  अधिक  महत्व  जायेग  fy

 (3)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  ओर  etd  >.  |  च

 किया है  किं  इन  उद्योगों  के  कारण  जिन  आदिवासी  और  अन्य  लोगों  को  मौन  छोड़  कर  अन्यत्र

 जाना  पड़ा  है  उनको  शिक्षा  और  योग्यता  के  आधार  पर  इन
 उद्योग

 में  रोजगार  के  लिए
 प्रेम

 ot वरीयता  दी  जायेगी  ?

 ड थ्
 धम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारी  :  भर  वित्त  मत्रालय

 उद्यम  ब्यूरो).द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  लोअर  फार्खे शनों  में  सभी

 जिनका  अधिकतम  वेतनमान  800/-  रु०  प्रति
 माह

 से  अधिक  नहीं  केविन  रोजगार

 कार्यालयों  के  माध्यम  से  की  जानी  है  ।  अकुशल  कामगारों  के  मामले  में  ऐसे  स्थानों  से  आने  वाले

 >  १५ लोगों  को
 वरीयता

 दी
 जाती  प

 परियोजना  स्थित  है  ।
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 द्

 और  वित्त  मन्त्रालय  a  ean  बूरा  द्वारा जारी  किए  अनुदेशों

 के  अनुसार  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के

 at क  ’ TT  और  a  की

 श्रेणियों
 के  पदों  में  15%  कौर  7  1/2%  आरक्षण  होता  है  ।

 उ
 _  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनसार  परियोजनाओं  के  लिए  अधिग्रहण

 किए गए  क्षेत्रों  से  विस्थापित  व्यक्तियों  या  मनु  जा०/अनु०  ज०  ate  से  सम्बन्धित  को

 रोजगार
 के  मामले  में  aga  वरीयता  दी  जाती हैं  ।  इसके  बाद  वरीयता  दिए  जाने  वाले  ऐसे  एक

 व्यक्ति  वे  कुछ  दूर  से  आते  अन्य  सार्वजनिक  उद्यमों  से  छटनी  हो  चुकी है  या  होने
 चाल  है  कुशल

 लिपिक  भोर  अन्य  गेर  तकनीकी  स्टाफ  के  मामले  हा  तक i  ञ

 मूल  ए  अर  अनुभव  सामने  आते  वरीयता  ऊपर  उल्लिखित  प्राथमिकता  के  क्रम  Wei wa

 जाती है  ।

 =
 सें  फैक्ट्रियों  शादी  पर  किनारों  राज्य  बोसा  श्रचघिनियस  का

 लागू  करना

 ati  ah
 sine

 हन  पाया  क्य  एम  मंत्री  प्रद 11.0
 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 का  री  अधिनियम  के  अंतगर्त
 का  Be

 _ %  —  फैक्ट्रियों  ऑर
 dew r

 के  नाम  var  5
 > a  =  2  फ

 ख द  इन  सभीं फैक्ट्रियों  वा  संस्थाओं ने 1  शप  पत्र  देकर  भी  क  यों का  बीमा
 करा  दिया ॥  ग्  ए  प  re  द्

 )  कया  अन्य  राज्यों  में  भी  यह डु  अधिनियम  लाग ूहै  कौर  उपयु  क्त  अधिनियम  के
 अनुसार

 St  राजयों  ata  मिक  एककों  अन्य  संस्थाओं  ने  अपने  कर्मचारियों  का  कराया  और

 यदि  तो  उनके  मन्त्रालय  ने  उद्योग  या  ऐसे  संस्थाओं  में  राज्य  बीमा  अधिनियम

 लागू
 त  रने के  लिए  क्या  प्रयास किए  हैं  ?

 इ  शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 -afafr  1943  उनकों  को  क्रम  से  विस्तारित  किया  जा  रहा  है  यह

 अधिनियम  कवर  को  उघोग  करने  काले  तथा  20  at  अधिक  व्यक्तियों  को  करने  काले

 गर-मौसमी  कारख़ानों  पर  लागू  होता  इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  राज्य  सरकार  ढीठा

 जो  ऐसे  a  मे  थ  ् लिखित  नए  वर्गों  के  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  किए  जा  रहे

 यह  यो
 ना  कार्यान्वित  की  गई

 स  oh  2
 करने  लथा  शायर तथा  नाजिर  इस्टेट  करनेवाले छोटे

 (1)  10-19  व्यक्तियों  को  नियोजित  करने

 अधिक
 awl

 ARNOT  तक  क  को  बद  लि. करय'- हा इस्तेमाल  ना  करने क  ना
 प ं  ः  =

 वाले  कारखाने  चा
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 , (a)

 fafaa  क्त्र

 (2)  20  र या
 अधिक  व्यक्तियों

 को  नियोजित  करने  वाली

 थियेटरों  सहित  ने
 eer

 परिवहन  और  समाचार-पत्र  प्रतिष्ठान  ।

 उपलब्ध  सूचना  के
 अधिनियम  के  rata  लाए  जा  सकने  वाले  सभी

 कारखाने  प्रतिष्ठानों  ने  अपने  कर्मचारियों  का  बीमा  करवाया  है

 हां  ।
 ve

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 bs थ
 शिक्षित  बेरोजगार

 472.  श्री  वृद्ध  चन्द  जेन  :  क्या  श्रम  क  गह  गदर
 दी

 इता

 करेंगे  कि  :

 ः

 ह  a

 देश  में  रोजगार  कार्यालयों  में  उपलब्ध  नवीनतम  आकड़ों कड़ों  के  अनुसार  fafa

 afar
 र

 मों
 र  शिक्षित  बेरोजगारों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  कौर  a

 (a)  उपयु  क्त  fafa  को
 ही  रोजगार  कार्यालवो ंमें  राज्यवार  पंजीकृत

 बेरोजगारों
 at

 संख्या
 कया  है

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  शिक्षित  नौकरी

 चाहने  वालों  सभी  बेरोजगार  नहीं  जो  31-12-  1980 को
 प्रत्येक

 = ahs
 सच  राज्य  क्षेत्र  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  पंजाब  तत  की

 संख्या
 से  सम्बन्धित

 उपलब्ध  सुचना
 संलग्न  में  दी  गई  है

 कि

 हय
 सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ॥

 झ
 कसि  ि  2

 ह

 क्लिक  राज्य/संघ  को चा  पर  शिक्षित  नौकरी

 ह्य  क्षत्र  ft  सला

 स्नातक  योग मेट्रिकुलेट
 उप  स्नातकों

 सहित  हायर

 डरी  पास
 ह  ल
 1  2  4  5  “6  शर

 ee 3

 राज्य

 1.  [1621  प्रदेश  153.6  99.4  16.3  631.6 362.3

 2.  भा साम  31-5  20.3  0.2 8.7.6  139.7
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 लिखित  उत्तर  25  198.1

 1  4

 3.  बिहार  716.9  208.8  163.3
 9.6  1098.6

 202.7  2.9 4.  गुजरात  24.9  40.6  |  271.2

 5.  हरियाणा  109.7  25.5  33.0  172.0 3.8

 6.  हिमाचल  प्रदेश  53.5  11.0  7.2  1.2  72.9

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  7.4  5-3  6-2  1.6  20.6

 8.  कर्नाटक  249.3  37.1  67.4  5-1  359.0

 9.  केरल  661.0  79.1  1.7  5.5  817.2

 “40.  मध्य  32.4  251.3  1  3.1  14.6  371.4

 469.7  53.6  10.0  627.6 11.
 महाराष्ट्र  94.2

 33.4  0.7 12.
 मणिपुर  8-7

 53.4
 13.  मेघालय  2.6  1.0  0.7  Ad क  0.1
 14.  नागालैंड

 क  |  2.1  0.2  0.1  x  2.4

 15.  उड़ीसा _  103.7  24.4  50.8  1.3  180.2

 16.  पंजाब  123.9  24.0  56.9  8.0  280.8

 17.  राजस्थान  157.  10.0  44.1  4.8  176.0

 18.  सिक्किम है
 ह् 19.  तमिलनाडू ;  >  337.6  89.6  100.7  (114  539.3

 *  20.  त्रिपुरा  क्  19.7  9.9  4.3  0.2  34.1

 21.  उत्तर  प्रदेश  255.9  326.0  166.8  22.5  781.2

 22.
 पश्चिमी  518.6  197.0  4.7  1247.5

 -  fi  उ  aie

 1.  अंडमान  व  ब

 निकोबार  द्वीप  समूह  1.7  1.2  0.5  x  3.5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश *

 3.  चंडीगढ़  13.2  6.9  7.4  2.0  29.6

 4.  दादर  व  नागर
 104.9  69.2  7.4

 हवेली *  72:8  254.3
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 लिखित  उत्तर 4  1903  (mF)

 1  2  3  4  5  6  7
 ee  ee ee  ee ee  कलन

 5.  दिल्‍ली  104.9  72.8  69.2  7.4  254.3

 6.  व  दमन  दीव  12.3  2.3  2.3  0.1  17.1

 7.  लक्षद्वीप  0.9  x  x  x  0.9

 8.  मिजोरम  4.1  x  0.3  x  4.4

 9.  पांडिचेरी  13.8  3.9  3.2
 ः  0.4  21.2

 ee ह  —_———

 अखिल  भारतीय  ata  4568  2070.9  1389.8  8163.5 134.6
 a  ााकमालानाननाओा

 नोट  :  1.  इनमें  दिल्‍ली  गुजरात  भोर  पंजाब  को  छोड़कर
 विश्वविद्यालय गार  सुचना  ओर  मार्गदर्शन  केन्द्रों  के  आंकड़  शामिल  नहीं हैं  ।

 +  oie  |
 हि

 2.  पुर्णा कन  के  कारण  आंकड़  कुल  योग  से  मेल  नहीं  खाते  हैं  ॥
 ः

 3.  सिक्किम  अरुणाचल  प्रदेश  और  भोर  नागर  हवेली  में
 कोई

 रोजगार

 कार्यालय  कायें  नहीं  कर  रहा

 4.  X  50  से  कम  अंकड़े I  ap

 5.  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  afaataa:  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजी  कृत  कंकड़  नहीं

 जबकि  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  आंकड़े  सभी
 व्यक्ति  अनिवार्यतः

 जगार  नहीं  हैं  ।
 थ

 नि
 स्  ड  | घिर  2

 31.12.1980  को  चालू  रजिस्टर प  wee
 लक

 लाश  em
 _

 राज्य  संख्या

 1.  आधा  प्रदेश  1442.2

 2.  असम  314.7

 3.  2294.0 बिहार

 4.  |  469.9 गुजरात

 357-1 हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  141.0

 जम्मू  ब  कश्मीर  31.4

 8.  कर्नाटक  397.4
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 3

 केरल  a  1579-1
 10.  मध्य  प्रदेश  826.7

 11  महाराष्ट्र  1229.8
 12  मणिपुर  102.5
 13  मेघालय  9.8

 14.  नागालैण्ड  5:0
 15  उड़ीसा  441.2
 +6  पजाब  452.6
 17.  राजस्थान  361.7
 18.  सिक्किम

 ¥9  तमिलनाडु  1092.2
 20.  «

 त्रिपुरा  70.9
 21.  उत्तर  प्रदेश  1357.5
 22.

 '
 पश्चिमी  बंगाल  2536.4

 संघ  राज्य  क्षत्र
 हन  अण्डमान  एवं  निकोबार

 प  समूह  9.5
 अरुणाचल  प्रदेश *ै

 3.0 1.0  चंडीगढ़  62-6
 4.  दादर  एवं  नागर  अकेली **
 3.  307.0 क  गल  i?
 6.  गावा  29.2
 न  th  :  लक्षद्वीप  4.2
 8.  16.8
 9.  58.0

 ध्  ATTA]  aia  15200.3 ——
 Se

 |

 1.
 *इन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  ‘mi  नहीं  कर
 रहा है  ।

 2  गुजरात  और  पंजाब  को  छोड़कर  विश्वविद्यालय
 रोजगार ,  और मार्गदर्शन  ब्यूरो  से  सम्बन्धित  आकड़  शामिल  नहीं  हैं

 खाते  हों  । 3.  हो  सकता है  प्र्णाकंन  के  कारण  आंकड़  मेल
 न

 4.  यह  भावइयक यक  नहीं  कि  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  रोजगार का  पों  के  साथ  पंजीकृत
 |

 Te  |
 पटु  हो  सक

 सकता
 ns

 कि  सभी  पंजी कृत
 फिट

 म  अनिवार्यत लयों के साथ : बेरोजगार न
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 4  1903  लिखित  उत्तर
 काका

 जोड़ी  झोर  सिंगार  श्रम  कानून  क्रियान्विति  के  पुनरीक्षण  के

 लिए  त्रिपक्षीय  समिति

 73.  श्री
 केयूर  भूषण  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बीड़ी  और  सिगार  श्रम  कानून  की  क्रियान्विति  के  पुनरीक्षण  के
 गौर लिए  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  गई

 लि
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क

 श्रम  मन्त्रालय  में
 उप

 मन्त्रों  पी०
 वेंकट

 :  हा ं।
 द्र y

 समिति  गठित  की  गई  जिसमें  निम्नलिखित  सदस्य  शामिल

 अध्यक्ष
 श

 अपर
 श्रम मन्त्रालय

 सदस्य  el  st  -  म

 1,  श्रम  श्रम  मन्त्रालय

 2.  an  कर्नाटक  सरल  बंगलौर ॥

 3.  श्रम  मध्य  प्रदेश  भोपाल
 ब्र

 4.  म  बिस्वास  पटना  |

 5.  श्री  मधुसूदन  बी०  माल  इंडिया  बोड़ी  इडस्ट्री  12  के०  सुभाष

 मार्ग  Hz,
 ॥

 6.
 श्री बी०  une  आल  इडिया  आर्गनाइजेशन  आफ  इम्पलॉयी

 _
 फेडेरेशन  नई

 न  श्री  डी०  बी ०  इस् पला यस  फंडेरेशन  भा  फ

 आर्मी  एण्ड  नेवी  148,  महात्मा  गांधी
 al

 श्री  अजीज  किर्स्टन

 कके  टो  |

 नागपुर  बीड़ी 9.
 श्री

 एन०
 बी०  कश

 मार्फत  श्री  एस०  एम०  »  जय  भारत  बीड़ी  सोसाइटी  ,
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 लिखित  उत्तर  25  1981!

 10.  श्री  एन०  डी०  सेक्रेटरी
 ७

 Uo  ago  टी ०  24,  सी  केनिंग

 नई
 !।

 11.  श्री ए  Ute  अद्य

 के  ०  एस०  कार  एम०  ट्रस्ट
 ि

 लाइट  हिल

 बंगलौर  ॥

 12  राम  प्रसाद  महामंत्री

 अखिल  ' भारतीय  बीड़ी  मजदूर  महा
 दरी  नाबाद  +  हार  महाराष्ट्र  ॥

 ड
 13.  श्री ज गी  ०  उठा | 2256 | दी

 -
 ट्रेड  य  कलानौर  .

 2.  समिति  बीड़ी  और  सिगार  कमंकार  1966

 के  कार्यान्वयन की  पुनरीक्षा  करेगी  भौर  यदि  आवश्यक हो  तो
 afafaaa  %  संशोधन  के  लिए

 प्रस्ताव  देगी  ।  कब ॥

 3.  कल्याण  आयुक्त  श्रम  समिति  के  सचिव  पद  के  रूप  में  क्य

 करेगी ।  च

 ्  जनगणना  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  के

 474.
 थी  झ  जेस  न  सेठी :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने व की  कप

 करेंगे  कि  :

 सरकार  कैडर  में  गतिरोध  को  दूर  करने  ate  पदोन्नति  के  wera

 निर्माण  करने  के  लि  ए  गणना  संगठन  के  माध्यम से  अनेक  योजनायें
 शुरू  का

 विचार  कर

 रही  हैं  ;  भर

 यदि  तो  जनगणना  कमंचारियों  को  खाली  वक्त  पर  काम  देने  के  लिए  सरकार

 किन  विशेष  योजनाओं  को  शुरू  कर  रही  है  ?  १:

 गह मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जनगणना  संगठन के  माध्यम  से

 कार्यान्वयन  के  लिए  कुछ  योजनायें  सरकार  के  विचारा  घिन  जो  काडर  में  गतिरोध  दूर  करने

 भोर  जनगणना  संगठन  के  कर्मचारियों  के  लिए  पदों  नति  के  2  बनाने  में  सहायक
 दै

 डग  ये

 योजनायें  पंच-वर्षीय
 योजना  अवधि  1980-8:  से  स

 संबंधित  है  प

 इन  योजनाओं  के  ब्योरे  का  एक  विवरण  संलग्न  दै  |
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 विवरण

 कच-बोध
 योजना  safe  इक  के  मग  कार्यान्वित  की  जाने

 a

 वालो  योजनाओं  का  विवरण
 पीला

 (9 80-

 980-85  के  दौरान  जनगणना  संगठन  द्वारा  प्रस्तावित  योजनायें  इस
 .  ः प्रकार  हैं  —

 (1)  पंजीकरण  पद्धति  अनुसंधान  भोर
 जनसंख्या

 aor  जिसमें  निम्नलिखित

 अवयव
 शामिल  हैं

 ह प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाना  रड

 राज्यों  में  नागरिक  पंजीकरण  तथा
 जन्म-मरण  आकड़ा  तंत्र

 मजबूत  करना  |

 नागरिक रक  पंजीकरण  के  लिए  विचार
 क

 मृत्यु  आंकड़ों  में  वृद्धि  के  कारणों  का  प्रचार

 | नमूना  पंजीकरण  योजना  नमना  साइज  में  वद्धि  ।

 मुख्यालय  का  में  नागरिक  पंजीकरण  तंत्र  को  मजबूत

 बनाना  ।
 द

 (3)

 जन्म-मरण  के  अच्छे  पंजीकरण  के  लिए
 पुरस्कार  देना

 ।

 (2)  1971  की  जनगणना  के  आंकडों  का  अध्ययन  करने  a  था  मूल्यांकन
 HA  के  लिए

 भारत  on  मण्डल  मानचित्र  विश्लेषण  |  ब

 (3)  भिन्न  क्षेत्रों  तथा  स्तरों  पर  मूल  सुविधाओं  के  वितरण  तथा  शहरीकरण  की  प्रवृत्तियों
 a का  अध्ययन ।

 (4)  1981  की  जनगणना  आंकड़ों  का  बड़े  पैमाने  पर  संगणकीकरण

 (5)  1981  की  जनगणना  के  आंकड़ों  के  संबंध  में  नमूना  अध्ययन |

 (6)  जनगणना  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  भारतीय  भाषाओं  से  संबंधित  अनुसन्धान  बढ़ाना

 (7)  जनगणना  आंकड़ों  के  विश्लेषणात्मक  अध्ययन  कौर  जनगणना  संबंधी  सिलसिलेवार
 थ  '  ि

 अध्ययन
 ;

 (8)  पारत  का  भाषाई  सर्वेक्षण  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  जम्म  के  निवेशक  ढारा  गठिया  के  बारे  में  को  गई  सोज

 मंत्री  क्षेत्रीय  अनुसंधान 475.  giana  भ भगवान नि  देव
 कीं  ay

 ee

 जम्मू  के  निदेशक दि  द्वारा  गठिया  के  बारे में  10  1980  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3166  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :
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 हाल  में  मेडिकल  कालेज  जम्मू  दिया  vie  उपचार उपचार के  लिए  ओषधि  की  खोज

 के  संबंध
 में  बड़े  पैमाने

 पर  लिए  गए  अब  तक  के  परीक्षणों  के  क्या  परिणाम
 निकले

 और

 ही  अ
 ८)  क्या  गंठिया  रोग  के  इलाज  में  इस  गांधी  को  प्रभावी  पाया  गया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  ato

 पी०  एन ०  और  आयुर्वेदिक  औषधि  भाषा  रित  कौर  क्षे  त्रीय  अनुसंघान

 प्रयोगशाला  जम्मू  द्वारा  विकसित  एक  भौषधि  मेडिकल  कॉलेज  जम्प  के  विकलांग  विद्या  विभाग  को

 नैदानिक  परीक्षणों  के  लिए  दी  गई  ।  यह  ओषधि  इस  चिरकालिक  रोग  के  विभिन्न  वाले

 समूहों  बौर  विभिन्न  अवधि  के  लगभग  200  राशियों  पर  जांची  az  और  सूजन  में  कमी
 पन  द्वारा  निर्धारण  के  अनसार  अधिकांश  रोगियों  पर  इसका  काफी  अच्छा  प्रभाव  दिखा  7

 रोगियों  पर  औषधि  का  प्रभाव  बिल्कुल  नहीं  दिखा  और  न  ही  उन  थोड़  चिरकालिक  मामलों  में

 दिखा  जिनकी  संधियों  की  विरूपताए  ठीक  नहीं  होने  की  दशा  में  आ  चकी  थीं  ।  कई  होंगी  जो

 थ् arate
 औषधियों  के  प्रति  रोधी  हो  गए  इस  उपचार से  लाभान्वित  देखे  गए

 BM मास  कल मन  इडिया  नई  दिल्लो  के  विरुद्ध  कर्मचारियों

 ज्य  बीमा  ध्रौर  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 476.  श्री  निदान  fag  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :.

 मेसर्स  कुल मैंन  इंडिया  ग्रेटर  केलाश  nifre,  नई  दिल्‍ली की at
 शाखाएं  कहां  हा ंहैं बौर  उन  मासिक  वेतन  पर  भोर  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करने  वाले

 कर्मचारियों  की  संख्या
 या  कया

 aes  ei  दिन  नद  |
 पि पिछले  तीन  सानों  में  कर्मचारियों  के

 भविष्य
 निधि  गौर er  राज्य  am  योजना

 कके  arate  कल  कितनी  धनराशि  जमा  की  गई  भोर  rat

 क

 crfar  बकाया  पड़ी

 कौर  =

 (7)  बकाया  धनराशि  का  विघुत  करने  के  क्या  aida  ही  की  गई
 ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  wat  राम  दुलारी  भविष्य  निधि

 प्राधिकरणों  ने  सुचित  किया  है  कि  आ ड्  ह

 dad  कुल मन  इडिया  लिमिटेड  नाम  का  कोई  प्रतिष्ठान  नहीं  तथापि  dad  sata

 a  कर्मचारी
 भविष्य  निधि एम  ०-58,  प्र  टर  तलाश  नई  दिल्‍ली  नाम  की  एक

 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के
 के  अधीन

 न
 rat  बाती

 है  इसके  कर्मचारियों  की
 el

 aaa  20  से
 कम  जो

 कि  अधिनियम  के  ad  ie  ग
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 कर्म  चारी  राज्य  बीमा  निगम  orfirecruty  के  भी HUAN « ने  भी
 सूचित  किया  है

 कि  ag  फर्म  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  नहीं  भाती
 ।  इसकी  अन्य  कोई  शाखा  नहीं  है  ।  By

 और  उपयुक्त  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठत े॥

 राष्ट्रीय  श्नौद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  विशेषज्ञ  परामदांदात्री  सेवाएं

 477.  श्री  एस०  ato  सिद नाल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  कुछ  उद्योगों  को  विशेषज्ञ  परामशंदात्री

 सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम  तेयार  किया  भोर

 यदि  at,  तो  इन  सेवाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  इच्छुक
 उद्यमी

 को  अधिया
 शर्तों  पर  उपलब्ध  करने  हुतू  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?
 ऋ

 क .'  उद्योग  झोर  धम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  )  at  crete  औद्योगिक
 विकास  निगम  लिमिटेड  निम्नलिखित  क्षत्रों  में  rat  दायी  सेव पाए  प्रदान  करने  की

 दनि
 योजना  बना  रहा  है  थ

 1  +  ro i  भाथिक  योजना  भोर  क्षत्रीय  विकास
 कै

 2.  गभोद्योगिक  योजना  एवं  डिजायन ॥

 ह
 3.

 कागज  भोर  सम्बद्ध  उद्योग ।
 t

 4.  qt  एवं  पटसन  उद्योग  ॥  a

 5.  तत्वों  पर  निधारित  उद्योग  कैल्सियम  dare qa

 शादी  a  फें

 6,  मल् मी नियम  तथा  अन्य  ale  age  ॥

 9.  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  तथा  कच्ची  लोक  परिवहन  आदि  को  लादना  उतारना  ॥

 अपनी  सेवाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  निगम  के  व्यवसाय  विकास  के  लिए  एक

 पृथक  प्रकोष्ठ  स्थापित  किया  हैलो  व्यक्तिगत  सम्पर्क  तथा  पत्राचार  के  जरिये  सरकारी  और  निजी

 दोनों  ही  क्षेत्रों  की  सक्षम  कम्पनियों  का  ध्यान  निगम  की  योग्यताओं  की  ओर  दिला  tar
 *

 ध्रौद्यो  TS  गड़बड़ा  का  रिकार्ड  को  प्रा  करना
 >

 478,  श्री  मनफूल  fag  :
 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  ः

 क्या  मॉनिटर  यूनिट  द्वारा  ara  ो  गीत  गड़ ज  के  मामलों  का  कोई  सवाई  संकलित
 ध  *  i

 किया  गया  है  ;  भोर
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 (a)  मनोयोग
 एककों

 को  कद  करने
 का  स्वरूप  तथा

 mare  क क्या
 द

 और
 es  ता  के

 क्र

 गई  = =
 लिए

 क्या  कार्यवाही क

 स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  मानिर्टारिंग  यूनिट
 TA aranitfita 3 सम्बन्ध  स्थिति  के  संबंध  में  राज्य

 स भौद्य उकऋ: फिन
 fires  संबंध  श्रमिक  संगठनों  तथा

 फि
 नियोजक  संगठनों  से  सूचना  प्राप्त  करता है  ।  *  न

 *

 बिस्नी  मिल्स  बंगलौर  के  प्रबंधतंत्र  तथा  इडियन  एक्सप्रेस
 बम्बई  के  प्रबन्ध तन्त्र  द्वारा  क़लमबन्द  नोटिसों  के  जारी  करते  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त

 हुई
 है  ।  ये  दोनों  मामले  औद्योगिक  faare

 अधिनियम
 के  अधीन  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  आते

 हैं  ।

 है  मेड
 बिनती  मिल्स  के  मामले  में  पुरानी  मशीनरी  अत्याधिक  जन  शक्ति  अधिक

 अनुपस्थिति  आदि  के  कारण  संचित  वित्तीय  हानियों  के  आधार  पर  काम बन्दी  का  नोटिस  दिया  गया

 है  ।  कर्नाटक  सरकार  जिसके  साथ  यह  मामला  उठाया  गया  सुचित  किया  है  कि  प्रबंधतंत्र

 गौर  श्रमिकों  की  यूनियन  के  साथ  श्रम  विभाग  द्वारा  किए  कई  विचार-विमर्शों  के  फलस्वरूप

 अश भि नवीकरण  तथा  हानियों  को  कम  करने  के  तरीकों  से  संबंधित  अधिकांश  मामलों  पर  व्यापक

 समझौता  हो  गया  (i)  के  लाभों  की  शिफ्ट  समयों  में
 -  af<ada  भर  (iii)  मजदूरी  ढाचे  के  सबंध  में  मतभेद  है  ।  समझौता

 कराने
 तथा  काम बन्दी  को

 रोकने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इंडियन  एक्सप्रेस  ग्रूप  आफ  बम्बई  के  मामले  में  प्रबंधतंत्र  ने  11  1981
 को  महाराष्ट्र  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  बम्बई  में  उनके  प्रतिष्ठान  बन्द  कर  दिए  जाएगे  ओर

 उनके  समाचार-पत्र  तथा  पत्र  काए  15.2.1982  से  श्रकाशित  नहीं  किये  जाए गे  ।  यह  मामला

 महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  ताकि  उपयुक्त  समाधान  निकाला  जा  सके

 थ  Fas %  e

 ee
 श्रमिक  मकानों  को  किराए  पर  लेना

 न् क

 479.  श्री  दयाराम  शाक्य :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कपा

 पा करेंगे वि ः ड
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दिल्‍ली में
 सैनिक

 अधिकारियो
 at  आवास  देने  के

 2  ox
 लिए  भसीन

 मों

 पे  मकान  किराये  पर  लिये हैं  ;

 लोनी  दहा  कितनी Ne;
 द

 (#)  यदि  हा  र्थी
 lr  va  मकानों  की

 (0
 ga  मकानों  बर  म  crate  कितना  बच  होत  हैं  ;..

 (7)
 क्या

 सेनिक  अधिकारियों
 के  लिए  मकान  का  सरकार  का  पियार  है  ;  ay
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 (=)  यदि  तो  इन  मकान  का  निर्माण  कब  तक  होगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  सत्री  fata  वी०  :  जी  न

 2046 जेसा  कि  संलग्न  विल वरण  में  बताया  गया
 re

 इ (7)  15,94,075.00  रुपये  प्रतिम  ग्

 जी  git

 निर्माण  कार्य कायें
 चरणों

 में  किय
 errs

 जाएगा  भोर  जिन  मकानों  के  निर्माण  की  योजना
 बनाई

 गई
 है  उनका  निर्माण क  1983 सें  1985  के  बीच  पुरा  दोने  की  सम्भावना  ह  ।

 2
 ह

 विवरण

 क्रम स  ०  कालोनी का  नाम  _  मकान

 ग  —————————  Ng  es

 1.  सफदरजंग  एनक्लेव  428

 सालवीय  नथर/साकेत/प्रेस  इनक्लेव  231

 3.  मुनी सका  113

 71 टरटर  क —  तथा  पा

 5.  ईस्ट आफ  केलाश  18

 केलाश  कालोनी

 43 ग्रीन  पार्क/यी ०  पह ०  एक्सटेंशन

 118 नारायण  बिहार

 हौजखास  तथा  हौजखास  एनक्लेव  प्र्

 10.  जनकपुरी  553

 11  एन०  डी०  एस०  ७  पार्ट  ग  तथा  वा  51

 12
 बसंत  विहार

 19

 13.  सर्वोदय  एनक्लेव  46

 14  कटारिया  सराप

 15  ऊषा  निकेतन

 16  सर्वप्रिय  विहार

 53
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 2

 17.  आनन्द  निकेतन
 18

 18.  चितरंजन  पार्क  11

 19.  पम्पोश  एनक्लेव

 20.  जंग पुरा  एक्सटेंशन  15

 21.

 22.  sais  कॉलोनी

 शान्ति  निकेतन
 फ्
 24  11.0

 25  निजामुद्दीन

 26  जोर  बाग

 27.

 28  सत्य  निकेतन

 29.  नीति  बाग .

 30.  महारानी  बाग

 31.  कालका जी

 32.  कालन्दी

 33.  न्यू  फ्रांस  कालोनी

 34.  श्री  फोर्ट  रोड

 “35.  te  सराय  42

 36  डिफेंस  कालोनी  36

 लाजपत 37.0  22

 38.0  पंचशील  एनक्लेव

 39.  मसजिद  als  24

 40.  प्रसाद  नगर  103

 41.  करोल  बाग

 42.  पटेल  नगर  17

 43.  की तिन गर  11

 44.  पंजाबी  बाग

 56
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 2  3

 45.  पश्चिम  पुरी  6

 46.  रमेश  नगर  4

 47.  राणा  प्रताप  बाग  1

 48.  सेनिक  बिहार

 49.  माडल  टाऊन

 50.  शालीमार  बाग

 Sl.  बीरेन्द्र  नगर

 52.0
 ama  विहार

 53.  तिलक  नगर  20

 54.  अस्पताल  रोड

 55.  भगवान  दास  नगर

 56.  टेगोर  गाडन

 सन्त नगर 57.

 58.  गुजरांवाला

 59.  इन्द्रपु री री

 60.  भादों  नगर

 61.  रणजीत  नगर

 62.  राजौरी  गाडन  84

 il 63.  मुकर्जी  पाके

 64.  सरस्वती  विहार

 65.  विशाल  एनक्लेव

 66.  राजिन्दर  नगर  40

 67.  दिल्‍ली  छावनी

 68.  ४
 आजाद  पार्ट  में  टस

 69.  अपार्टमेंट्स

 70.  हरिनगर  प्

 71.  बेस्ट  दण्ड  कालोनी

 झपे
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 72.  अजय  एनक्लेव

 73.  लारेस  रोक

 74  कृष्णा  पाक

 75  मानसरोवर  गार्डन

 76  शक्ति  गाडन

 विष्णु  गाडन oy  लि

 78.  शिव  नगर

 9.  सुभाष  नगर

 80.  विलास  नगर

 81  प्रताप  नगर

 82.  फतेह  नगर

 83.  विकास  परी

 84.  AM  नगर

 85.  दिलशाद  गाडन

 86.  पंत  नगर

 मदन  गीर 87.
 ——

 सीमेंट  को  काल

 480.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खान  :  व्या  उद्योग  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  सीमेंट  में  बडे  पैमाने  पर  हो  कालाबाजारी  का  पता  है
 जिसके  कारण  नगरों  और  गांवों  में  गरीब  उपभोक्ता  परेशान  हो  रहे  ets

 (a)  क्या  सीमेंट  से  नियंत्रण  हटाने  का  और  यदि  यह  संभव  न  हो  तो
 उत्पादन

 का  कुछ
 द

 भाग  खुले  बाजार में  देने  का  है  ?

 उद्योग  ale  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  देश  में  सीमेंट  की

 कमी
 है  ।  इस  हद  तक  उपभोक्ता  सीमेंट  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  रंग

 सीमेंट  के  मुल्य के  बारे  में  सीमेंट
 के

 वितरण  पर  से  नियंत्रण  हटाने  के  बारे में

 सरकार  सोच  भी  नहीं  सकती  है  वयोंकि  देश  के  दूर  के  भालों में  समाज के  इससे  क  प्राभवित  होने

 वाले  वर्ग  भी  यदि  सीमेंट  के  वितरण  या  नमन  लिया  गया  तो  वे  कमी  को

 इस  स्थिति  में  बुरी  तरह तरह  प्रभावित  होंग  । wr  द  |
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 राजसहायता  प्राप्त  वस्तुएं

 481.  श्री  सन्तोष मोहन  देव  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि s

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  1976-77 से  1980-81  के  दौरान  विभिन्‍न  वस्तुओं  पर  कितनी

 राजसहायता  दी

 §
 क्या  ho  नई  वस्तुओं  पर  जिन  पहले

 राजसहायता नहीं  मिल  रही  थी  राज

 सहायता  देने  क  विचार  भोर  a  »

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  > @

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चर aaain  ara
 द

 जहां  तक  उद्योग  मंत्रालय

 का  सम्बन्ध केन्द्रीय  निवेश  परिवहन  भो  aq  सहायता  योजनाओं  के

 अंतगर्त  1976-77  q  1980-81  तक  स्व
 की  गई

 राशि
 मीचे  दी

 जा  रही है
 ee  ——— गण

 योजना  का  नाम  1976-77  1977  कु  178-79
 1979-80

 1980-81
 ae

 करोड़  स०  में

 केन्द्रीय  11.17.  19.96  15.41  12.0  30.55

 सहायता

 परिवहन  सहायता  0.02  0-04  0.02  0.31

 ब्याज  सहायता  0.06  0.03  0.03  0.08  0.03

 (a)  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कल  ई  की
 घड़ियों

 को
 मॉम

 482.  श्री
 चिंग  वांग

 Shas  :
 कया  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 fe

 :

 सन  are  को  घड़ी  पों  ष  उन  देग  क्या  है  और  घड़ियों  के  निर्माण  की

 मान  क्षमता  कौर  ्  है  कन  a

 देश  में  af  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 - का  विचार  है  ?.  i  iz  फिल्  ब  नय  ¥  ie

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  bel  इस  मंत्रालय  द्वारा  1977  में

 गठित  किए  गए  घड़ी  उद्योग  संबंधी  एक  कृतिक  दल  ने  1981-82  TH  मोटे तोर  पर  80  से  85

 $c
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 लाख  तक  कलाई  घड़ियां  होने  को  '  लगाया  है  तथा
 वर्तमान

 अधिष्ठापित  क्षमता  का  अनु  माहा
 लगभग  83  लाख  सख्या  तक  लगाया  ।  गया  है  ।  छठी  योजना  के  अनुसार  1984-85  व

 यांत्रिक  घड़ियों  की  क्षमता  और  उत्पादन  का  लक्ष्य  ऋम दया  150  लाख  कौर  125  लाख
 रखा  गया  है

 bt

 सरकार  ने  संगठित  और  लघु  क्षेत्रों  ही  दोनों  में  कूल  176.50  लाख  याचिका

 कलाई  घड़ियों  की  क्षमता  तक  उत्पादन  हेतु  अनेक  योजनाओं  को  पहले  स्वीकृति  दे  दी  हाउस

 अगला वा डिजिटल  इलेक्ट्रोनिक  घड़ियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भी  हाल  ही
 ही

 में  32  लाख  fears
 की  क्षमता के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 क
 ल

 उडीसा  मं  आदिवासी  विकास  एजंसियों  द्वार  ी कृत
 ध्रावास  योजना  का  कार्यान्वयन ह

 टुक

 483.  श्री  हरिहर  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने क ंtT

 उन  विभिन्‍न  आदिवासी  विकास  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उड़ीसा  में  एकीभूत

 आवास  योजना  कार्यान्वयन  कर  रही  है  ;

 आदिवासी  विकास  एजेंसियों  द्वारा  उस  राज्य  में  उक्त  योजना  किस  ad  लागू  की
 गई ;  गोर

 के  विभिन्‍न  जिलों  में  कुल  गए  और  आदिवासियों  को  वितरित
 or

 te

 मकानों
 का  ब्यौरा

 क्या
 ह

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ता

 :  उड़ीसा  में  कोई  आदिवासी
 विकास  एजेंसी  एकीकृत  वास  ik  | है  |  |

 कर  रही  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 1981
 तक  योजना के  ania  आदिवासियों  के  लिए  900  मकान  निर्मित  किए

 गए  हैं
 ।  tv  ह

 गृह
 ह

 मंत्रालय  काडर  में  ओवर  श्र Por  लिपिक क  igen  get

 ei  लड़की  के  पद  पर  . UNTU qaeafaar

 484.  श्री  आनन्द  पाठक  या
 गृह  यह  बत  tt  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  गृह  मंत्रालय  काडर में  अवर  श्रेणी
 लिपिक

 से
 प्रवर  श्रेणी

 लिपिक  के  रूप  में  पदोन्नतियों की  गई  हैं  ;
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 पच
 क्या  यह  सच  है  कि  पदोन्नतियों  तदर्थ

 आधार
 पर  की  गई  है  ;

 (7)  क्या
 स्ट  कम  फस्ट  गो

 (arfar => wt
 में

 बाने  वाला
 पहले

 दाद
 के  उल्लंघन

 में  कुछ  प्रवर  श्रेणी  लिपिकों  को  पदावनति क  गई है  ;

 यदि  at,  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;  ४  क  get

 (=) |  कितने  व्यक्तियों  को  1  1981  क  ।  अथवा  ae  बाद  पदोन्नति  की  गई

 तथा  बाद  में  पदावनति  की  गई  भर  उनकी  पुनः  पदो  नति  कब  की
 -  फ जायेगी

 तथा  तदर्थ  पदोन्नतियों

 को
 मिर

 मत  कब  से  किया  जायेगा  ;  और
 ह

 (8)  aft  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  |

 qe  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  (#)  गौर स्व  जी  श्रीमान  ।

 नियमित  दौर  नीतियों  के  अतिरिक्त  अवर  a  oy  लिपिक क  से
 प्रवर  लिपिक  te  में  में  कुछ

 त्तत्व  पदो ग्न तिया
 भी  की  गई  थी  ।

 os
 a

 क
 (n)  ऐसी  कोई  पदावनति  नहीं  की  गई

 है  ।

 हि  ot  a4
 (a)  प्रश्न नहीं  उठता

 हए
 इस  wate  के  दौरान  दबें  पदोन्नत  व्यक्तियों की

 6  पदावनति याँ  की  गई  थीं  परन्तु

 वे  सभी  अल sarafia  की  रिक्तियां  होने  पर  फिर  कदम  पदोन्नत कर  दिये  गये  थे  ।

 जब  नियमित  रिक्तियां  उपलब्ध  होती  हैं  तो  ace  प  नत  व्यक्तियों  को  उनकी

 वरीयता  तथा  योग्यता  के  आधार  पर  अथवा  विभागीय  परीक्षण  के  आधार  पर  नियमित

 तियां की  जा  सकती हैं  ।

 केन्द्रीय  मन्त्रालय  द्वारा  धा वि वासी  उप-योजना  क्षत्रों  के  लिए  निधियों  का आवंटन

 |  485.
 को  गिरिधर  taint  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 (a  कन  किन  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ने  आदिवासी  उप  योजना  क्षेत्रों  के  निधियां

 निर्धारित  की  हैं  भर  इनके  लिए  अलग  बजट  शीष  बना  दिये  हैं  ;

 छठी
 ठी  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  में  उप  योजना  क्षत्रों  के  लिए  मंत्रालय  बार

 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी  राशियों  का  उपबन्ध  ा  गया  और  Feat  दायों  विरत  को

 गईं  i  peed  ै  ~  ै  क

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ने  आदिवासी  उप-योजना  कार्यक्रमों  के  लिए  मन्त्रालय  तथा
 विभागों  में  अलग  सैल  बनाए  हैं
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 यदि  तो  मंत्रालयों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारण  बताए  गए
 हैं

 मौर

 द्वारा  इस  बार  म  Meania रस  art  में  य  सवाया  के उनके  मन्त्रालय मन्त्रालय  द्वारा द्वारा  साथ  बे
 तक

 कया
 पहल  की

 गई  |  ह

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  कौर  छठी  योजन

 और  छठी  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  लिए  आदिवासी  क्षत्रों  के  लिए  केन्द्र  मंत्रालयों  द्वारा

 निर्धारित  धनराशि  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  राज्यवार  वितरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 भादिवासीਂ

 योजना  क्षत्रों  को  योजना  के  लिए  बजट  भौर  लेखा  में  विभिन्‍न  उप-शेष  खोलने  के  विप

 वित्त  मंत्रालय  ने  15-9-1981  को  विभिन्न  मंत्रालयों  को  निर्देश  जारी  किए  हैं  और  अनेक

 मंत्रालयों  ने  यह  कायें  किया  है

 [%  (  से  गृह  मन्त्रालय  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  केवल  कपि  सिचाई

 स्वास्थ्य  मौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  भोर  आधिक  कार्य  द्वारा  अलग  एककों
 वों  ने  ale  fare का सृजन  fear  गया  grail  तक  एककों  का  गठन  न  करते  के  लिए  AQ  यश

 कारण  नहीं  दिए ण  इस  प्रश्न  को  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  साथ  भागे  बढ़ाया
 जा

 व्हा  है  और  गृह
 मंत्री  बौर  गृह  सचिव  को  भी  आदिवासी  क्षत्रों  के  लिए  धन  निर्धारित  करने  अलग  बजट  शीर्ष
 खोलने  मोर  os  कों  को  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हाल

 होनें  देह की

 भ
 a  ee  विवर  डिब्बा |  =  =

 a  ्

 आदिवासी  उप-योजना  क्षत्रों  के  केन्द्रीय  मंत्रालयों
 दवारा

 निर्धारित
 घनसाली  का  विवरण

 (Bo.  लाखों
 सय स  नरन  लथ

 न  स०  मन्त्रालय/विभाग  योजना  का  नाम  आदिवासी  उप  योजना  के  लिए
 का  नाम  |  उ  निर्धारित  धनराशि

 1980-81  1981-82  1980-85

 1  2  3  4  5  6

 86.50 1.  कृषि  az  1.  वानिकी  164.00  1120.75

 2.  afa  भोर  जल  उ०  न०७  135.20  950.00
 सहकारिता

 संरक्षण
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 i  2  3  4

 3.  पशुपालन  16.19  13.60*  29.00

 4.  फसलोन्मख  10,00  5.0  25.00
 कार्यक्रम

 5.  मछली पालन  12.23  9.00  155.60

 6.  भनसन्धान  और  उ०  न०  x  0.90  x  2.00
 शिक्षा

 श

 7.  पौध  संरक्षण  5.40  ०  न०

 कार्यक्रम

 8.  वालो-गैस  50.00  500.00

 9.  डरी  विकास  —  200.00  4000.00

 सहकारिता

 1.  एन  सी  डी  सी  140.00  0.00  800.00
 आयोजित  योजना  .  क्

 t
 2.  केन्द्रीय  क्षेत्र  64.09  290.09

 बोन नायें  ऋਂ *

 भाई  सी  ए  भार  Jo  है  230.00

 आदिवासी  125.00  77.89  521-00

 क्षत्रों के  लिए
 अखिल  भारतीय

 समन्वय  परियोजना

 2  शिक्षा  और  द्

 जचलचारिका  2.00
 6.00  39.00

 संस्कृति  प्रौढ  शिक्षा

 छात्र  feat  64.00  उ०  न  Je  do

 आदिवासी  छात्रों

 लिए  एन  सी  ई आर

 द ह  ह  टी
 द्वारा  आयोजित

 2  |  j

 पठन  सामग्री  का  विशेष

 *  मनु०  जाति  भर  अनु०  जनजाति  के  लिए  ।

 x  खेतों  का  विस्तार  ale  प्रशिक्षण  अध्ययन  दौरा  ।
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 लिखित  25  1981

 1  2  3  4  5  6
 ह  नन

 पाठ्यक्रम कौर  आदिवासी

 में  कार्य कर  रहे  शिक्षा

 मधघिकारियों  के  लिए  श
 अनुकूल  कार्यक्रम

 —  288.00: स्कूल  45-95

 विश्वविद्यालय  और  --  255.00*  2100.00

 उच्च  शिक्षा

 —
 शारीरिक  शिक्षा  8.90  42.75

 कौर  खेल

 बना  20.00 युवक  सेवायें  2.00

 योजना  गौर  प्रशासन  3.00  14.00

 तकनीकी  शिक्षा  oo  58.73  235.00

 8.05  29.76

 1  स्वास्थ्य  भर  1.  समुदाय  स्वास्थ्य  400.00  .  28.0  1.79  956.21

 परिवार  कल्याण  ..  स्वयं  सेवक  i

 153.34  73.88  400.04
 द

 और  =

 +
 |  |  | 3 |  अंधेपन  रोकथाम  45.00  23.45  100.33

 4.  टी  बी  नियन्त्रण  17.52  18.53  716.42

 40.00  =  98.00  463.00

 6.  एस  टी  डी  नियन्त्रण  1.66  3.20  13.50

 7.  एन०  एस० ई०  पी०  461.63  2368.57 531.41
 a  te

 फाइलेरियाई  नियन्त्रण  2.00  2.39  12.14

 सी  साई  पी
 रांची  1-12

 a  लगा

 *  मोटा  अनुमान
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 लिखित  gaz 4  1903

 1  2  2 -  4
 न

 10.  अंडमान और  निकोबार  0,91  2.67  12.58

 र  पांडिचेरी
 के  सम  ei  रहं

 के  संबंध  में  गन सच् घान

 11.  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  —  0.48  3.00

 आदिवासी  ब्लाकों  में  आई  एस

 एम/होमयोपेथिक  ओप धा लय

 12.  रोग  नियन्त्रण  —  0.33*  1.60%

 ६ 3.  120  मन  To  2.5

 Str  INAL

 a4.  है  जा  क्ष
 क्षेत्रों

 और  3.97  15.00

 जा
 के

 लिए
 स्व

 पथ्य
 i

 सेवा  अनु०  के०  सहित

 स्वास्थ्य रूप  रेखा

 15.  स्वास्थ्य  सूचना  एवं  3.11  5.50

 16.  गाय वेद और  सिद्ध  27.32*  145.08

 में  सी  सी  आर

 a7.  यूनानी  में  4.09  17.000

 सी  सी  झर

 ६8.  होम्योपैथी  में  सी  4.00  52.40

 सी  आर

 19,  जनजातीय  विकास  9.48  2.00

 |
 हैं  लिये  नियोजन cc.

 0.50  1.51

 ut  bed
 gw  म  आर द्वारा

 बिहार में  रांची  उड़ीसा

 *  अनु०  जा०  MT  मन  ज०  जा०  दोनों के  लिए

 @  अबू  ज०  ato  के  लिए  छात्रवृत्तियों  का  5%,

 क  6S



 लिखित  उत्तर  25  1981

 1  2  6 3  4

 में  बुरला  गौर  मध्य  प्रदेश

 में  रायपुर  के  आसपास

 जनजातीय
 waste  से

 सकल  सैल ०

 की  डाक्टरी

 21.  मध्य  प्रदेश में  ्  3.52  11.22
 -  क

 जातियों

 और  पोषण  का  अध्ययन

 22.  गाई सी  एस  भार  --  10.00  215.00

 द्वारा पोट  ब्लेयर

 भुवनेश्वर  और  शिलांग

 में  क्षे  ita  चिकित्सा

 मनु सं घान

 सिचाई  केन्द्रीय  भूमि  जल  16.70  89.00  250.00

 बोर्ड  o ala  जल

 अनुसन्धान

 उद्योग  जिला  उद्योग  केन्द्र  --  12.00  800.00

 a तकनीकी  प्रचार  1.00  4.00
 विकास

 एस  भाई  डी  ओ  1.50  11.00

 की  संख्या  बढ़ाना

 जांच  केन्द्र  30.00

 ई  डी  पी  और  1.00  10.00

 प्रशिक्षण

 1.00 इंजीनियरिंग  में  5.00

 उद्यमिता  प्रशिक्षण

 गौर  ब्याज  सहायता

 चुनिन्दा  उद्योगों  0.40  2.00

 का  भाधनिकीकरण
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 लिखित  उत्तर 4  1903
 ewe

 1  2

 9.20  1.00 तकनीकी  सेवाओं  के  --

 लिए
 परामशंदात्री

 2.00  10.00 पीपी  डी  केन्द्र

 आंकड़े  एकत्र  —  4.00  24.00

 प्रबोधन  कौर  मूल्यांकन

 नागरिक  तिलहन कौर  पेड़ें  के
 --  40.00  200.00

 तैल  का  विकास

 कार्यक्रम  तथा
 ger

 प्रदेश  और

 बिहार  में  आदिवासी

 क्षेत्रों पर  बन  निकास

 के  संबंध में  केन्द्र

 केन्द्रीय  क्षेत्र  Jo  है  7511.00 नौवहन  और

 परिवहन  सड़क  योजना

 वाणिज्य  रेशम  उद्योग
 1050.00

 दस्तकारी  5.00  45.00

 डिजाइन  और  76.00  470.00

 तकनीकी  विकास
 | प्रशिक्षण  12.00  60.00

 विस्तार  2.00  20.00

 feces
 ae  कच्चा माल

 “  जि  पत्रकारों  को  सीधी  5.00
 +  क  द्  + s  सहायता  |
 पगारा

 प्रदेश
 को  औद्योगिक  रूप  से

 पिछड़ा  दोषी rftrer  करखा

 486.
 प्रो०  नारायण चन्द  पाराशर  :  कया  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार ने  हिमाचल  प्रदेश में
 औद्योगिकीकरण  की  घीमी  गति  को  देखते  हुए

 राज्य
 के

 सभी  जिलों
 को  औद्योगिक  हूप  से  पिछड़ा

 घोषित  करने
 के  अनुरोध  पर  विचार  कर

 लिया
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 (a)  यदि  हां  तो  इस  अनुरोध पर  कया  निर्णय
 निभा

 गया
 बौंड

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  भोर  विलम्ब  के  क्या  कारण है  ?

 उद्योग  झोर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  तिबारी :  से  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास

 के  लिए
 हि दए  गए  विभिन्‍न  प्रोत्साहनों  के  संचालन  की  संवीक्षा  करने  तथा  उपयुक्त  नीति

 करने की  दष्टि  योजना  आयोग  ने  श्री  बी ०  भूतपूर्व  योजना भ आयोग की
 भष्यक्षता  के  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास  के  संबंध  में  एक  उच्च-स्तरीय  राष्ट्रीय  समिति  सी ०  डी०

 Yo  Uo)  का  गठन  किया  था  ।  पिछड़े  क्षत्र  की  विकास  संबंधी  राष्ट्रीय  .  समिति  ने  शिक

 फैलाव  पर  अपनी  रिपोर्ट  1980  में  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफ  रिशें
 wea  बातों के  साथ-साथ  रियायती  वित्त  और  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  नामक  दो

 योजनाओं  की  संवीक्षा  करने  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  दिए  जाने  वाले  अनेक  प्रोत्साहनों

 तु  भौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  मापदण्ड  के  संबंध
 ।  योजना  आयोग  में  राज्य  संबंघित  मंत्रालयों  तथा  वित्तीय  संस्था  के  परामर्श से

 इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 ह  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  क्ष  त्रों/जिलों  की  विद्यमान  सूची  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन

 करने  के  लिए  पर  पिछड़े  क्षत्रों  को  विकास  संबंधी  राष्टीय  समिति  की

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  वाले  निर्णयों  को  प्रतीक्षा  करनी  पड़गी  ।

 न  ब्रिटिश  सरकार  हारा  भगोड़े  घोषित  किए  गए  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  qata

 +
 487.  श्री  रामावतार  शास्त्री  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि

 क्या  स्वतन्त्रता  सेनानी पेंशन  योजना  के  लिए  अनुदान  नीति  के  अन्तर्गत  ऐसे  व्यक्ति

 भी  जिनके  विरुद्ध  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  वारण्ट  जारी  किए  गए  थे  और  जिनको  भगोड़  घोषित

 किया  गया  था  तथा  ऐसे  व्यक्ति  जिनके  विरुद्ध  नजरबन्दी  के  आदेश  जारी  किए  गए  थे  परन्तु
 वे  6  महीने  अथवा  उतने  समय  के  लिए  भगोड़े  रहें  और  ऐसे  व्यक्ति  भी  जिनको  एक  जिले  से

 दूसरे
 जले  में  निष्काशित  किया  गया  पेंशन  पाने  के  हकदार

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  क  संबंध  में  तथ्यों  का  सत्यापन  करने  के  लिए क्या  प्रक्रिया

 निर्धारित की  गई  है  ;

 राउ  पता ऐ ऐसे  व्यक्तियों
 को

 र  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  15  1981  तक

 पेंशन  के  लिए  आवेदन  प् पत्र  दिये ;  और

 ऐसे  safe
 को  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिनको  15  1981  तक

 पेंशन  मंजर  की  गई  ?

 न



 लिखित  उत्तर नथ  1903

 मंत्री
 ro)  (oxy

 श्रीमान  ऐसे  स्वतन्त्रता गृह  — aatTaa  में  राज्य
 म

 :  जी
 हां

 सेनानियों को  पेंशन  योजना  के  लायू  होने  की  तारीख  15-8-1972  से  पेंशन  के  लिए  पात की
 गया  है

 भूमिगत  नज  रवंदी/निष्कासन  के  दावे  के  मामले  में  पेंशन  योजना  उदार  बनाये

 जाने  के  परिणामस्वरूप  जाने  .  वाली  द्  साक्ष्य  के  स्वरूप  से  सम्बन्धित  है  ।  पढ़ले  भूमिगत

 नजरबन्दी  निष्कासन  ste  दावों  को  केवल  कार्यालय  अभिलेखों  से  सिद्ध  fear  जाता

 था  ।  पेंशन  यो  जना  को  उदार  बनाने  के  परिणामस्वरूप  ऐसे  मामलों  में  छुट  दी  गई  है  जल्दी  कार्यालय

 afata  अनुपलब्धता  के  कारण  नहीं  मिल  रहे  हैं  और  अत्र  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  संघर्ष  के  सम्बन्ध

 में  5  वर्ष  अथवा  अधिक  कद  काटते  वाले  पुराने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  द्वारा  दिये  गये  प्रमाण  पत्रों

 को  पर्याप्त  सैनिक  साक्ष्य  जाता  है  यदि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  अथवा  संघ  शासित  क्षेत्र

 स्वयं  इस  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  सम्बन्धित  अवधि  के  कार्यालय  अभिलेख  उपलब्ध  नवदीं
 हैं  और  वे

 स्वतन्त्रता  से निक  सम्मान  पेंशन  देने  के  लिए  मामले  की  सिफारिश  करते  हैं  ।

 ि  तथा  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  प्रत्येक  श्रेणी  के  अलग  से  अभिलेख  नहीं  wa  गये ञ्

 हैं  परन्तु  1-8-  1980  से  जब  से  उदार  योजना  लागू  15  1981  तक  श्रान्त  हुए  सभी
 श्रेणियों के  आवेदनों  ककी  कुल  संख्या  और

 स्वीकृत
 किये  गये  आवेदनों  की  संख्या  सलंग्न  विवरण  में

 ह  हिम
 दी  गई

 a  वरण  अ शु  न

 Liane  ts 15-  11-81  तक  प्राप्त  हुए  सभी  श्रेणियों  के  आवेदनों  हब
 कौर  उनमें से  स्वीकृत  किये  गये  tae  का  सख्या

 नों  कौ  सद्य प्रा  का  विवरण .

 सा

 प्राप्त  की  स्वीकृत  मामलों राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 प्रश् ना सन्  म

 को  संख्या
 ह  ि  ज  मक क  क  क  के  न

 अंडमान  और  20  16

 are  प्रदेश  $198  19

 अरुणाचल  प्रदेश  40  wy ew
 aaa  7417  29

 बिहार  28052  462

 चंडीगढ़  36

 दिल्ली  464  45

 गोवा  780  30
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 गुजरात  625  38

 हरियाणा  380  34

 हिमाचल  प्रदेश  246  24

 800  22 जम्मू  बर  काश्मीर

 केरल  5711  16

 कर्नाटक  3853  178

 मध्य  प्रदेश  1106  55

 8701 महाराष्ट्र  165

 मणिपुर  13

 मेघालय  26

 मिजोरम

 निगाल  ढ

 उडीसा  4594  135
 पांडिचेरी  435  10
 पजाब  2027  153
 राजस्थान  308  27

 ट  |
 तामिलनाडु  2307  105

 त्रिपुरा
 318  35

 उत्तर  प्रदेश  द  कि  1815  254

 पश्चिम  irre  18508  151
 ll

 आजाद  हिन्द  फौज
 lee क  «  ie बज पण  =x!

 जोड़  102801  3342.
 अध्यक्ष  तल्‍तयगतल्‍तल्‍ए नए  नथ

 क  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  sfiror  जोन  द्वारा  जमीन  के  बाजार  मूल्य  का
 निर्धारण

 श्री  चिंतामणि  जेना  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 .

 en  कया  दिल्‍ली  नगर  fara  ने  अपने  कर  aareaial  जोनल  कर

 निर्धारकों  और  स  माहताबों  को  उच्चतम  न्यायालय  के
 1979  के  निर्णय  के  संदर्भ  में

 सम्पत्ति कर  लगाने  के  प्रयोजनों  के  लिए  जमीन  का  निर्धारण  करने  हेतु  कोई
 गद

 मलय

 क
 दर्शी  निदेश  दिए  हैं  ;
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 दि

 अ क ड्ां, तो वे  बम  है  cf  म  +  is
 |  द

 अ  ata  ance  athe  fata
 ()  क  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  afi  बसन्त  बिहार  नई

 दिल्ली  की  कालोनियों  में  पट्टे  को  जमीन  का  बाजार  मूल्य  करने  के  लिए  प्रथम
 कसोटी

 का  पालन  किया  जा  रहा है  अर्थात  कुछ  मामलों  में  निगम  ने  f  for
 भारम्भट्रैकरने  की  तारीख  के

 आधार  पर  बाजार  मलय  83.6  से  146.32  रु०  प्रति  वग  बीदर  निर्धारित  किया है  alt  अन्य

 मामलों में  वे  उस  सुत्र  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ;  क्
 अ

 यदि  इस  असंगति  का  क्या  कारण है  और  सरकार  ने  इस  बारे  क्या

 कदम  उठाए  हैं
 ?

 _  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 और  दिल्ली  नगर  निगम के
 ने

 eer  या
 दे  कि  उच्चतम  न्यायालय  निर्णय  के  अनुसार  कर  योग्य  मूल्य

 फे
 के

 प्रयोजन  हेतु  मानक  किराए  के  आधार  पर  सम्पत्तियों  का  मूल्यांकन  .  जाता  है है  ।  arn ata  के के

 faq  जमीन  के
 बाजार  मूल्य  के  निर्धारण gq  मामृंदर्शी  fagia  जारी  करने  को  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 और  निगम  के  अनुसार  मूल्यांकन  अधिकारियों  से  प्रत्येक  मामले  में  उनके  समक्ष

 प्रस्तुत किए  गए  तथ्यों  और  साक्ष्य  पर  ध्यान  देने  और  कानून  को  परिचितों  के  gaia  मामले के

 गुणदोष  के  भ आधार  पर  निर्णय  करने  की  आशा  की  जाती  फिर  भी  चे  कि  प्रत्येक  में  तथ्य

 और  परिस्थितियां  भिन्न-भानत  होती हैं  अतः  सभी  मामलों  पर  कोई  एक  फार
 लागू  ना

 नहीं
 ही ि सकता  t

 १

 ग्रिड  ace  ata  वेपन  बाजास  शिक्षक  सामाचार
 ४  श

 द
 489.  थ्रो भो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 :.
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह

 बताने  की  कता  करेंगे  कि  .

 क्या  उनका  घ्यान  आफ
 ी

 दिनांक 3.0
 "1981  में

 थैंक्स
 वेपन  बाजास  man  के  अन्तिम  त  छपे  समाचार  की  ओर

 गया है  ;  he  =

 यदि  at  ,  तो  उनकी  इस  पर  क्या
 प्रतिक्रिया  है

 @  पर  =  IPE

 देश  के  ag  और  द्रव  ट  होने  or  प्रवृत्तियों  को  देखते हुए  देश  की  सुरक्षा के

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 v

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ate  :  ait

 8 |



 fates  उत्तर  198  1

 हनलकचचसल

 tte we  खासकर  इत  के
 था

 नके  प्रभाव की  सरकार  को  पूरी

 जानकारी है  और  इसमें  सुरक्षा  afaaq पर  पड़ने  वाले  THA
 इसके

 कारण  पदा  होने

 बाले  तनाव  तथा  विकासशील  देशों  पर  हथियार  खरीदी  rx  वाले  वित्तीय  सेवा

 के  लि नए  चिता  का  विषय है  ।  हथियारों  को  खरीद  पर  किया

 ड

 बल  वाला  '  यह  खर्चे ऐसे
 विकास  कार्यों  पर  किया  जा  सकता  है  जिनसे  लोगों  का  जीवन  स्तर  उठ  स सके

 ।  सरकार
 इस

 .  iS
 तरह के  विचार  समय  समय  पर  व्यक्त  कर  चुकी है  |

 ध
 देश  की

 सुरक्षा
 बनाए  रखने  भोर  उसकी  रक्षा  की  दृष्टि  से  सरकार A

 oe
 कदम

 sao
 o  द

 सगर  तथा  रांची  जिलों  में  सिचाई  योजनायें

 490.  औरतों  माधुरी  सिह  e  बया  थोपना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  योजना

 आयोग ने  बिहार  में  मु  गेर  तथा  रांची  जिलों  में  सिचाई  योजनाओं  को  हाल  ही  में  मंजूर  किया

 मा  ४  रैंक
 यदि

 द  तो  उनकी  अनुनीत-लागत  क्या  है  ढौर  उनसे  feat  क्षेत्र  में  सिचाई  होंगी  ?

 योजना  मंत्री  Qo  बी ०  :  हाँ  ।  योजना  आयोग  ने  बचे  1981.  में

 बिहार में  7  मझोली  सिंचाई  स्कीमों  को  स्वीकार  किया  है  जिनसे  मुंगेर  और  रांची  के  लिलों को
 लाभ  पहुंचने  वाला

 है
 ।  ब्यौरे  सहित  ये  स्की में  इस  प्रकार  हैं  ं

 ह
 1110.0

 क्रम  स्कोर  का  नाम  लाभान्वित  लागत
 साख्य

 mi
 होने  वाला

 न
 लाख  सिचाई

 |  नि  र  जिला  ee

 — ———  अक
 1.  लतराटू  जलाश  योजना  रांची  1098-18:  10200

 तप करा  जलाशय  रांची  203.71  1860

 नन्दिनी  जलाशय  स्कीन  रची  447.62  4878

 सिंदरी  जलाशय  a

 Shey!  मगर  443.30  10267

 दकरानाला पंप  स्कीम  मगर  475-95  4024

 -2)
 ४

 जलाशय  परियोजना  866.26  6340

 रांची  918.94  7110 ऊपरी  संघ  जलाशय

 परियोजना
 i

 प्र्
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 मछली  पकड़ने
 ककनों

 नौका

 491.  श्री  मार० प ंito  गाय 4  ny:  ao  |  |  त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1981 को  गुजरात तट  पर  आने  वाले  तुफान  एवं  भारी  वर्षा के  दौरान
 ी मछली  पकड़ने  वाली  कितनी  नौकाओं  के  गम  हो  जाने  का  समाचार  मिला

 नौसेना  द्वारा  खोज  से  कितनी  नौकाओं  का  पता  लगा  लिया  गया

 ह
 ही नौसेना  के  पोतों  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  सहायता  प्रदान  की  ?

 _  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ate  से  1

 1981
 को  गुजरात  तक  से  दूर  समुद  में  आए  तूफान  और  भारी  वर्षा  के  दौरान  मछली  पकड़ने

 बाली  185  नौकाओं  के  गुम  हो  जाने  की  रिपोर्टे  मिनी  है  ।  इन  नौकाओं  की  तलाश  के  लिए  नौसेना

 के  5  पोतों  ने  3  दिन  बराबर  खोज  की  ।  मालूम  हुआ  दै  कि  अब  सभी  नौकाएं  बन्दरगाह  पर

 वापस  लोट  आई हैं  या  उन्होंने  निकटवर्ती  पत्तनों  पर  शरण  ले  ली  है  ।  भारतीय  नौसेना  के  पोतों

 ने  मछली  पकड़ने  बाली  6  नौकाओं  को  बन्दरगाह  तक  खीच  लाने  में  भी  सहायता  की  धन

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  उससे  संबधित  कार्यालयों  a  पारित  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 ई  उ  ve  1  ध्रधिकारियों  का  mada  = ह

 49
 2.  श्री  सनत  कार  मॉडल  क्या  गृह  मन्त्री  स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  इसके  सम्बद्ध

 कार्यालय में  कार्यरत  सी ०  एस०  एस०  ग्रह  अधिकारियों  के  रोटेशन  के  बारे  में  24  1981  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  ६191  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 इसके  क्या  कारण  हैं  कि  उन  परिस्थितियों  को  कोई  जांच  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 समझी  गई  कि  ये  विशेष  रूप  से  3  1980  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2209  के

 उत्तर में  स  भा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  क्रम  सख्यांक  1  पर  निर्देशित
 .  अधिकारी  18  वर्ष  की

 आयु  प्राप्त
 करने  से  जो  आयु  प्राप्त  करना  ब्रिटिश  शासन  काल  के  दौरान  भी  निवार्य

 सेवा में  कसे  प्रवेश  पा  af  ag

 कि ः
 (a)  कया  वे  अब  ऐसा  करेंगे  और  यदि  तो  कयों  नहीं

 rr  अधिका रि
 ्  केन्द्रीयसचिवालय  सेवा  ग्रेड  |  के  विशेष  रूप  से  ऐसे  अधिन  जो  अपने

 वर्तमान  ah

 ath

 मंत्रालय  में
 में

 पिछले  25  वर्षों से  अधिक  समय  से  काम  कर
 रहे

 आवेदन

 के  सम्बन्ध  में  कहा
 डॉस

 क  व  की  गई

 ि  सेवा के  अवर  सचिव  तथा  उसमें  ऊपर  के  स्तर  के  ऐसे  अधिकारियों

 का  स्थानान्तरण  करने  में  क्या  दिक्कतें  हैं  ?

 ् 3
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 —  ee
 ग

 की  मेल
 (#) गुह  मंत्रालय

 |
 alt  ससदौय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट

 जत्था  पुस्तिका  में  उपलब्ध  सुचना  के  दिनांक  3-12-80  के  लोक  सभा  अतारांकित
 _  अधिकारी

 प्रश्न  संख्या
 :
 2209  के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  विवरण  के  क्रम  संख्या  1  पर  उल्लिखित

 ५41  को  अर्थात  18  वर्ष
 श्री  एस०  एल०  कथियाला  जिनकी  जन्म  1-1  1924  16

 को  आय  प्राप्त  करने  से  पहले  ही  तटीय  श्र  णी  लिपिक  के  रूप  में  सरकारी

 सेवा  में  प्रवेश  किया  था  +  किन्तु  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  )  1972  के  नियम  13  के  परा

 के  परन्तुक  के  अनुसार  शरणी  चार  कमंचारी  के  अलावा  किलो  अन्य  सरकारी  कर्मचारी  के

 मामले  में  18  ag  को  भाव  प्रबलता  करने  सेव  की  गई  सेवा  टशन  के  प्रयोजन  के  लिए  aga  सेवा

 नहीं  शिनी  जाएगी  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  पद  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  भूतों  पूरी  होने  पर

 सरकार  ने  सेवा  में  प्रवेश  जाने  के  लिए  निम्नतम  आयु  सीमा  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  at

 18  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  से  पहले  की  गई  सेवा  के  सम्बन्ध  में  श्री
 कुठियाला

 के  विरुद्ध
 i  तो

 कोई  उठाया  गया  और  न
 a  कोई  विशिष्ट  आरोप  लगाए  गए  हैं

 ह
 (3)  तथा  अदला  az  योजना  के  अधीन  ae  श्यात्मक  मानदण्डों  के  आधार  पर

 स्थानांतरण  करने  के  विचार  से  घरों  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  के  रुकने  की  अवधि  से

 सम्बन्धित  सूचना  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मदिरालयों  से  एकत्र कर  लीः  गई  2 ai भ @  पर

 विश्लेषण  क्रिया  जा  रहਂ  केद्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अकर  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  स्तर
 के  जिन  अधिकारियों  ने  अपने  संबंधित  मंत्रालयों  विभागों  में  कई  वर्षों  की  सेवा  कर  ली
 we  Hs  aseal  योजना  के  के  - इस  के  मानकों  किए  जान े=

 रूपांतरित
 करने  के  लिए  जहां  तक  ब्य वहा यं  होगा  we

 विचार  किया  जाएगा  ॥.  se

 +  fu; चल  एम०  टो ०  घड़ियों  को  बिक्री  तथा  लाम

 49  श्री  wo  राम  कमाती  :  उद्योग  मन्त्री  यह  बता ने  की  करेगे

 क्या  मशीन  टूल्स  को  वर्ष  1979-80  के  दोरान  et  ee
 23.73

 ie  के
 लाभ  में

 से  घड़ियां  बनाने  वाले  एककों  का  अश  हों  16.98  करोड़  रु०  का  था ;

 )  हिन्दु न्दुस्तान  मशीन  टूल्स  द्वारा  वर्ष  1५79-80  के  दौरान  घड़ी zat  के  पूरी  तरह  से  खुले
 वधवा  अद्ध  BF  से  खुले  पुर्जों  के  आयात  का  मूल्य  क्या  था ;  भोर

 (#)  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  एककों  क्वारा  कितने  मूल्यों  की  घड़िया  बेचीः गई
 ?

 cr
 उद्योग  पीर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  हो

 ef  ड़ियों  के  आयात (a)  1979-80  हिस्से  पुजो काकुल का  कूल
 लागत  ier  भाड़ा  17.15

 की  feo
 करोड़  रु०  था  ॥

 दार  <

 (#)  1975-80  में  एच०  एम  हा  द्वारा  कल  66.  14  करोड़  रु०  के  मूल्य  की  घड़ियाँ

 बेची गई  थी
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 ee  नन

 rele  नह  - r
 र्‌  उद्योगों  की  स्थापना

 >  or  जल  r ~
 494.

 ae

 गहलोत  :.
 ee

 राजर
 के  कितने  एं  कौन-कौन  दै

 गा  को  सूक्ति यस
 संयंत्र  aidan  के

 अंतगर्त  लिया  गर ne ba  अंब  तक  क्या  प्रगति हुई  2:

 राजस्थान  के  उक्त  कार्य  क्रम  के
 अंतगर्त  लिए  जाने

 वाले  ‘fast  में  किस
 प्रकार  के

 अयोग  स्थापित  किए  जाने हैं  ;  और
 beget

 क  ये  उद्योग  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  हैं  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त
 से  राजस्थान  सरकार

 के  कहने पर  चार  जिनों  अर्थात  भीलवाड़ा  और  चुरू  को  केन्द्रीय  योजना

 क्रम के  अंतगर्त  महन  उद्योगीकरण  के  लिए  स्वीकार  किया  गया  है  इस  रद्द  तय  के  लिए  जिनके

 विकास की  सम्भावना  है  ऐसे  परियोजना  संभाव्यताओं  तथा  आनुषंगिक  ह  पता
 लगाने के  लिए  तथा  उसकी  अवस्थापना  न्यूनतम  आवश्यकता  का  लगाने

 के  लिए  सामान्य  परियोजनाएं  रिपोर्टे  तयार  करने  हेतु  एक  ऋतिक  qa  बत  गठन  किया

 गया  ws

 वर्तमान  में  कतिक  बल  कार्ये  कर  रहा  हैं  ।  उ

 स्पिरिट  घोटाल  के  बारे  में  राय  आयोग  ्  %

 49  श्री  के०  टी  कोसल राम  |
 श्री  ato  क्०  नायर

 :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बत तनि  की
 कूप

 करेंगे  कि
 .  J

 स्पिरिट  घोटाले  की  जांच  करने  वाले  जिसमें  केरल  एवं  तमिलनाडु  सरकारें  अन्तर्ग्रस्त

 राय  आयोग  के  कार्यक्रम  की  प्रगति  कया  है  ;  भर  ्  ४  हैन

 उच्च  न्यायालय  में  केवल  मात्र  राय  के  काम  में  लाने  के  उद्देश्य  से

 दायर  किए  भये  अनुचित  मुकदमों  कों  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मन्त्रालय  पौर  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  पी०  वेंकट  सुबह
 पालन

 ओर  आयोग  18  1981  को  को  गठित  हुआ  art  न्या

 रूस  Fo  रे०  ने  23  198।  को  कार्यभार  सम्भालकर  कार्य  करना  आरम्भ  किया  ark

 आयोग  के  कार्यालय  की  औपचारिक  रूप  से  स्थापना  नई  दिल्ली  में  समुचित  आवास  aif

 व्यवस्था  करने  के  1981  के  प्रथम  सप्ताह  में  ही  की  जा  सकी  थी  ।

 आयोग  ने  एक  अम  नोटिस  प्रकाशित  किया  जिसमें  आयोग  के  समक्ष  दाखिल  करने के

 लिए  आम  जनता  से  एफिडविटों/तथ्यों  के  किरनों  की  मांग  की  गई  थी  |  उक्त  नोटिस  16/17

 198४1  को  अखबारों  में  छतरा  था  ।  आयोग  ने  जांच  में  अपनाई  जने  वाली  प्रक्रिया  पर
 विचार  करने  और  वारित

 Sagas

 31  1981 के  लिए
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 निश्चित  की  थी  और  कनक  ग
 विधिवत  afaghar arak om  शाद  दिया

 गया  था  ।  इसी  बीच अन्यय  मज

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  दायर  आयोग  को  गती  देने  वाली  एयर  f  रट  याचिका में  उच्च

 लय  ने  28-  '-1981  को  उक्त  रिट  या  चकना  का  निपटारा  जरिए  जाने  area  की  आगे की
 सभी  रहवासियों  ओर  कार्यकलापों  पर  अंतरिम  स्थगन  arta  को  देखते  हुए  आयोग  को

 फिलहाल
 अपनी  सभी  कार्यवाहियां  स्थगित  करनी  पड़ी  ।

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  ने  9  से  15  1981  के  बीच  आयोग  को  च ata  देने

 नी  याचिकाओं  की  सुनवाई  की  किन्तु  उन  पर  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  सुर Fate  रखा

 गया था  और  ag  मन  तक  दिया  जाना  बाकी है  ।  इस  बीच  आयोग  की  कार्यवाहियों  पर  अंतरिम

 स्थगन  लागु
 है  ।  आयोग  को  चुनौती  देने  वाला  एक  ओर  रिट  याचिका  केरल  उच्च  न्यायालय  में

 लम्बित  है  ।  न्यायालय  ने  इसकी  सुनवाई  की  तारीख  अभी  निश्चित  नहीं  की  है  कौर  उसकी

 वाई  पर  ae  कार्रवाई  करने  के  लिए  प्रयास  किया  रहा  है  ।

 te  विष्य  fafa  से  ऋण  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  है  र

 किर  49
 6.  श्री  को

 एस०
 Uo  डिवघ्रकादाम  :  कया  श्रम  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  तक कया  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  मदुरै  को  चालू  वर्ष

 पैरा  65  के फ  अधीन  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ै  |
 आवेदनों  पर  कितने  ऋण  मंजूर  किए  कितने  हदूद  किए  गए  और  कितने  लम्बित

 रही  हैं  भर  र  थि
 ८

 रद्द  किए  जाने
 के

 क्या  कारण  और
 दमके

 सॉन्ग
 बे

 at  के  क्या

 कारण

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  वेंकट  : (®)  a
 ie)  सुचना

 एकत्र
 की

 जा
 *  कुक  ह  अ

 रही  हैं  मौर  वहं  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ry

 छावनी  कमी  होती  में  छट

 497.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेगे  कि :

 हक
 क  at  छावनी  भि  नीति

 में
 और  भागें छूट  ar

 के  प्रश्न  जांचः  कर  ली
 कूत  हर  ad  “  ~ a»

 गई

 af दि  तो  क्या  निष्कर्ष  निकले हैं  और  प्रत्येक
 निष्कर्ष  के  बारे

 में  सरकार  का  क्या
 निर्णय  है  तथा  उनको  कब  कार्यान्वित  किया  जायेगा

 (7)  यदि  तो  विलम्ब वे  कपा  करण  हैं  तथा
 sta

 निर्णय  कब  तक  लिया
 क

 जाएगा ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  शिवराज  ato  qifea)

 .

 से  छावनियों  में

 कमी  सम्बन्धी  नीति  के  संशोधन  करने  के  मामले  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  मे  विचार  कर  रही
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 भूतपूर्व  सैनिकों  की  विधवाओं  को  पेंशन

 498.  श्री  बापू  साहिब  परुलेकर :  कया
 रक्षामंत्री  यह  बताते  की  पा  करेंगे

 कि  :

 (=)  कया  ag  सच  है  कि  yay  cal  को  ment  1964  हे  पहले पेंशन  लाभ  पाने  की

 हकदार  नहीं  थीं  जबकि  1964  के  seta eee  इ इन  सु  41  की  हकदार

 इस  संगति  के  क्या  कारण  और

 नक
 क्या  सरकार  का  विचार  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  का  है  और  यदि  at,

 तो
 कब ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  से  (7)  कयों

 के  लिए  वर्तमान  परिवार  पेंशन  योजना  सिविल  में  इसी  प्रकार  की  पेंशन  योजना  पर  आधारित  है

 और  उसी  रूप  में  1.10.1964 से  की  गई  तथा  यह  उन  विधवाओं  पर  भी  लागू है  जिनके

 पति  इस  तारीख  को  या  इस  तारीख  के  बाद  सेवानिवृत्त  हुए  थे  ।  यद्यपि  1.10.1964  से  पहले

 सेवानिवृत्त हुए
 सेना  के  कार्मिकों  की  विधवायें  पेंशन  प्राप्त  करने  की  हकदार  नहीं  हैं  फ़िर भी

 र  में  एक  योजना  dart  की  ट्रै  जिसके  अंतगर्त  इस  श्रेणी  की  विधवा  भों  जिनकी कार  ने  हाल  है
 ५; माली  हालत ठीक  नहीं  है  ।  50.00  रुपये  प्रतिमाह  की  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  ।

 का  ‘  he
 -

 क्वि लोन  केरल  में  उद्योगों  की  स्थापना
 थ

 499.  sit
 शॉक

 के०  नायर .  FAT  उद्योग  मंत्री  २  बताने  की  कृपा  क  स
 किः

 (#)  कया  उन्हें  पता  है  कि  केरल  राज्य  के
 विलेन

 जिले
 में

 व ेबेरोजगारी  यो  साया  महत
 उग हैं में  250800.  व्यक्तियों  पर  प्र नत  (11110  न्

 गंभीर  है  जिसका  अकेले  काजू
 Noul  प्रभाव पड़ा

 a  Fs

 कया  उन्हें  यह
 भी  ef  में  विनीत  प्रकार  की  मा  लादना

 खनिज  प्रचुर
 मात्रा  मे  हूँ  और  ्  f बिजली

 की  ak
 कलिल  विकास  के

 सिए  ज् ee  म  ae
 सक्षम

 और
 क

 देने  के  fag  eit पिछड़ा
 छिला

 यदि  तो  क्या या  इस  जिले में  विकास at  प्रो
 क

 घोषित  करने  का  विचार  है  ?  ्  क  t  re

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  चरणजीत  :  at  ।  सरकार
 पेश

 के

 अन्य  भागों  सहित  क्वि लोन  जिले  में  बेरोजगारी  की  समस्या  से  परिचित  है  ।

 क्वि लोन  जिला  उद्योग  क्षेत्र  अनेक  प्राकृतिक  संसाधनों  में  विभव सम् पत्त  ह्
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 जैसे  समुद्री  और  खनिज
 जिनमें  विभिन्‍न  प्रकार  की  मिट्टी  भी  सम्मिलित  है  |

 |  पति  अन्य  की  अपेक्षा  बेहतर  है  । केरल  में  बिजली  संभरण
 $  नि  ह

 नहीं  ।  पिछले  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  उपयुक्त  नीति  विकसित  करने  का

 ् प्रदान-सरकार  के  ध्यान  को  निरन्तर  आकर्षित  किए  हुए  है  ।

 बिल्ली  खातों  में  ata  बिजली  कनेक्शनों  मंजूरी

 500.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा :  कया  रक्षा  मंत्री  दिल्ली  छावनी में  जूर  किये  ata

 fag
 के  कने कदा नों  बारे  19.8.1981  के  अतारांकित  प्रदान  588  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  सदर  बाजार  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान
 कितने  व्यक्तियों  ने

 तथा  वाणिज्यिक  के  लिए  आवेदन  दिया  तथा  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 उन  मश्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  तथा  व्यक्तियों  के  आवेदन  नामंजूर  कर
 scala

 उत्तरी  समा  है  क्या  कारण  दि

 रक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  दिल्‍ली  छावनी  में  पिछले एक
 सलीके  अन्दर  घरेलू  के  लिए  11  लोगों  ने  और  वाणिज्यिक  बिजली  के  लिए  लोगों ने
 आवेदन  दिए  थे  -।  इनमें  से  केवल  दो  लोगों  को  वाणिज्यिक  बिजली  मंजूर  की  लेकिन  इन

 दोनों  के  पास  भी  बिजली  नहीं  भाई  है  क्योंकि  बिजली  की  सप्लाई  की  बहुत त  कमी  है  ।  मौजूदा

 ट्रान्सफामंरों  पर  पहले  ही  काफी  अधिक्  इसलिए  नए  कनेक्शन  देने  के  लिए  आवेदनों  पर

 विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  यहां  तक  कि  जिन  दो  मामलों  में  बिजली  मंजूर  की  गई ू
 है  पे

 की
 अभी विचाराधीन  इन  आवेदकों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  *

 विवरण

 बिल्ली  छावनी  में  बिजली  के
 कनेक्शन  वे

 के  लिए
 orate

 भावेदनों का  ब्यौरा

 ae  तामा

 क्रमश  कत  नस
 घरेल ूनूबाणिण्यिक

 स्वीकृत  कनेक्शन

 1  sand  कमला  सूद  111/1/3  सदर  बाजार  वाणिज्यिक

 दिल्‍ली  छावनी

 किर्बी  प्लेस  बस  स्टड  वाणिज़्यिक य  जवान  स्टाल

 दिल्‍ली  छावनी
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 1  2

 at  तक
 संकर

 नहीं  किए
 गए

 कनेक्शन

 3  श्री  बांके  लाल  वाणिज्यिक 1/157  सदर  बाजार

 दिल्‍ली  छावनी

 श्री  सुशील  चन्द  1/160  बाजार

 दिल्‍ली  छावनी

 स  डच
 area

 3/5/57  गोपीनाथ  बाजार  घरेलू
 &

 1/206/46  सदर  बाजर श्री

 i
 दि

 श्री  सौकत  गली  218/18  सदर  बाजार

 श्रीमती  राम  देवी  111/4/63  गोपीनाथ  बाजर  क
 दिल्ली  छावनी

 श्री  मोहम्मद
 यही

 218/27  सदर  arate

 a

 10%  111/5/22  गोपीनाथ  बाजार श्रीमती  fart
 कौर

 ह

 दिल्‍ली  छावनी

 11  श्री  निरंजन  सिह  111/4/57  श्यामसिंह  —a7ar —

 ahaa  बंजारे

 12
 चौधरी  arferat  सिह  1/219  सदर  बाजार

 13  मोहम्मद  नसीम  218/28  सदर

 14  प्राथमिक  विद्यालय  1/24/1  सदर  बाजार

 अध्यापक  के  लिए

 15  1/24/3  सदर  बाजार  —ait—
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 frag  खेलों  के  कारण  सीमेंट का  अभाव

 501.  sit  आर०  पी०  उद्योग  म
 हें

 बत  ह
 को  झपा

 करेंगे कि  :

 1१)  Ul  शिया  1982  के
 निर्माण  कार्यों  के

 '
 कारण  सीमेंट  का क्या  यह  सच

 अभाव  हो  गया  है  f जि sy  कारण  उपभोक्ताओं  जिन्हें  मकान

 ा
 ने  का  सामान  तथा

 अन्य  छोटे-मोटे  कार्यों  के  लिए  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रह  और

 सरकार  ने  छोटे  उपभोक्ताओं  की
 आवश्यकता

 को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए

 उद्योग  भोर भोर  श्रम  मंत्री  नारायण  दस  नहीं  ।

 सरकार देश  में  विद्यमान  क्षमताओं  का  बेहतर

 डिक  रें
 क्षमताएं  स्वीकृत

 करके  तथा  मनाया  करके  सीमेंट  की  उपलब्धता  बढ़ाने  कप लिए ह
 |.

 र  संभव  प्रयास कर  रही  है  ।

 कोर्ट  निरीक्षण  केन्द्रों  की
 स्थापना

 502.  |. 6 |  बो०  एस०  विजय राघवन  उद्योग  मंत्री  mandi  की  कृपा गा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  का  विचार  लग  उद्योगों  के  उत्पादकों  में  सुधार  लाने  के  लिये  सारे  देश

 में  कोटि  केन्द्र  स्थापित  करने  का  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  ओर  श्रम  मंत्रो  नारायण  दत्त  :  गौर  नहीं ।  फील्ड

 fear  स्टेशनों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  विचार-विमर्श  की  का  आगे  की  स्थिति  में  जहां  खास

 प्रकार के  उद्योगों  का  जमाव  है  वहां  ये  स्टेशन  स्थापित  किए  [  इनमें  चुने  हुए  उत्पादों  के
 न्

 परीक्षण  की  सुविधाएं  जुटाई  जायेंगी  ।

 द

 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  रिएक्टर  में  रेडियो  धर्मिता  का  लीकेज

 503.  शी  कृष्ण  कुमार
 >  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बता धरी  बद्र  at  जन  J  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 र

 (®)  बया  सर  कार र  को

 यह  जानकारी  है  कि  राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  रिएक्टर

 में  लीकेज का  पता  लगा  है  इसके  कदिगामस्वरप  रेडियो  रमिता  बाहर  निकल  जाती  है  जिससे

 संयंत्र  की  सुरक्षा  मकीन  भर  आम  जनता  के  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  पड़ता है

 कया  इस  लीकेज  को  द्र  करने  का  कार्य  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  और

 संयंत्र  eld  स  लीकेज  की  ATLA ा  के  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रानिकी  भोर  पर्यावरण  विभागों  में  राज  प  मंत्री  ato
 पी०  एन०

 :  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  में  हाल ही  में  हल्के  पानी

 के  जिस
 रिसाव  का  पता  लगा  उसके  परिणामस्वरूप  कोई  भी  रेडियो  सक्रियता

 नहीं  फैली  z1

 से  रिसने  वाले  स्थानों  का  पता  सही-सही  लगाया  जा  yar  हे तथा इस  युनिट
 को

 फिर
 से  चालू  करने  से  पहले  उन  स्थानों  से  पानी  के  रिसने  को  बंद  कर  दिया  जायेगा  ।

 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  का  बन्द  किया  जाना  म

 504. भी  मूल  चन्द  डागा :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  दो  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्रों  में
 से  पहले  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  में  खराबी

 आ  गयी है  और और  इसके  FAT  कारण  हैं  तथा  यह  कब्  चालू  हो

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  यह  संयंत्र  कितने  दिन  चालू  और
 उसकी  विद्युत

 उत्पादन  ml  निर्धारित  क्षमता  की  तुलना  में  इसने  कितना  विद्युत  उत्पादन  और

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरा  संयंत्र  भी  1981  में  खराब  हो
 गया

 बर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रानिकी  और  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 पी०  एन०  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  को  बड़े
 अनुरक्षण  सम्बन्धी

 काम  लिए  20.9.1981  को  बन्द  किया  गया  था  तथा  आशा है  कि  यह  युनिट  1981  के

 तक  फिर  से  चालू  हो  जायेगा  ।

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले
 यूनिट

 के  पिछले  तीन  वर्षों  के
 काम

 के  बारे

 =  x
 में आंकड़ ेनीचे  दिये  जा  रहे  हैं  :

 वह  सकल  उत्पादन  का  वार  ती  सफल  उत्पादन  .  बिजलीघर ने  कितने

 लक्ष्य  दिन  काम  किया

 11  ना  oo
 |

 *  301 1979  .  is/  )  1251.35

 1048.29  262 1980  1100

 1981  50.413  155 895

 (  19.11.81  तक , OEE  अीीनिनिनििििधिन  ि
 v
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 1981

 पम  1981  राजस्थान  परमाण ुपियर  का  दुसरा  यूनिट  ग्रिड  के  दोष  के

 कारण  14.10.81  के  0552 बजे  से  16.10.81  के  2045  बजे तक  एक  बार  बन्द  हुआ ।  यह  यूनिट

 इस  समय  125  मेगावाट  के  विद्युत-स्तर  पर  कम्  र
 रहा

 मृत्यु  दण्ड  का  समाप्त  किया  जाना

 505
 शी  जैनुल  :  FAT

 गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  ६

 कपा  करेंगे
 कि  :

 या  सरकार  को  मृत्यु  दण्ड  समाप्त
 करने  ब ेके  लि

 गये  समय-समय
 पर  विभिनन  retir |

 न
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  से  अम्यावेदन  प्राप्त  हो

 र

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  गंभीर  रूप  से  विचार  किया
 a

 सरकार
 का  मंत

 क्या
 है

 ?

 गृह  मंत्रालय  और  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  1)  :
 हां  eras  ।  if

 गौर  इस  प्रश्न  कि  मृत्युदण्ड  को  रखा  जाये  अथवा  विधि  आयोग

 द्वारा
 जांच  की  गई  थी  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  1972  के  सम्बन्ध  में  संसद  के

 दोनों  सदनों  को  संयुक्त  समिति ने  विधेयक  के  विभिन्न  उपबंधों  के  सम्बन्ध  में  आम  जनता  के
 विचार

 आमन्त्रित  किए  थे  जिसमें  हत्या  के  कुछ  गंभीर  मामलों  के  लिये  धारा  302  में  मृत्युदण्ड  को  रखने

 सम्बन्ध  में  उपबंध  शामिल  थे  ।  जैसा  कि  संयुक्त  समिति  ने  सूचित  किया था  विधेयक  1978
 में  राज्यसभा  द्वारा  कुछ  संशोधनों  के  साथ  पारित  किया  गया  किन्तु  छठी  लोकसभा  के  भंग  होने
 पर य  दूद  हो  गया  ।  संसद  विधेयक  में  धारा  302  में  प्रावधान  था  कि  हत्या  के  लिए  सामान्य
 दण्ड  भाजी चन  कारावास  होगा  और  केवल  कुछ  गंभीर  परिस्थितियों  जिनको  वहां  विनिर्दिष्ट

 किया  गया  न्यायालय  स्व निर्णय  से  मृत्यु  दण्ड  दे  सकता  |  रद्द  विधेयक  के  उपबंध

 कार के के  विचाराधीन
 हग

 .
 ~ =  ्य

 नवीन  तथा  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रणाली  ह

 506.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद
 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  ||

 क्या  विज्ञान  तथा  stent
 ra

 राज्य  मंत्री  यह  बताने
 ्

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  छठी  पंचवर्षीय  र  ऊर्जा  और|या  नवीन॑  और  नवीकरणीय

 ऊर्जा
 द

 ट  a bs  (  लिये  देश  की
 प्रत्येक  लिंग  ig  कई  परीक्षण

 युक्ति भौर  अन्य  तकनीकी

 अपनाई
 गई

 addy,  जहां  ऊर्जा  के  नवीकरणीय
 संसाधनों

 पर  चर्चा  में  पढ़ा

 गया  पेपर  कौन-सा  कौर

 -

 82



 4  1903  लिखित  उत्तर

 क्या  aa  चर्चा  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  र  खा  जायेगा ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सी०

 पी ०  एन  पस  सरकार  द्वारा  हाथ  में  लिये  गये  विकास  कौर  प्रदर्शन  कार्यक्रम

 कन
 सौर  ऊर्जा  और  अन्य  नई  और  नवीकरणीय

 ऊर्जा
 स्रोतों  के  उपयोगीकरण  के  लिए  कई

 at
 और

 प्रणालियों  का  देवा  में  विकास  किया  गया ह ै>|  ।  उन  प्रणालियों  में  जिनका  वाशणिज्यीकरण

 किर  1  गया
 है

 या  जो  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  उत्पादन  के  निकट  सौर  जल  तापन  वायु
 ना  शुष्क  सौर  वायु  जैव  गस  पाचक  कौर  इंजन  भा  ड यह

 भी  प्रस्ताव  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान॑  देश  में  हर  जिले  में  प्रदर्शन  और  परीक्षण  के
 दि प्रयोजनों  के  लिए  ऐसी  प्रणालियों  को  प्रतिष्ठापित  किया  जाये  |  न

 और  नैरोबी  में  जिस  मुख्य  प्रलेख  पर  चर्चा  की  गई  वह  नए  और

 करणीय  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  और  उपयोगीकरण के  लिए  प्रारूप  कार्य  कार्यक्रम  था  ।  गहन
 विमर्श  के  पहचान  सम्मेलन  ने  कार्य  कार्यक्रम  को  स्वीकार  किया  ।  सम्मेलन  के  लिये  भारतीय

 राष्ट्रीय  प्रलेख  औ  र नेरोवी  कार्य  कार्यक्रम  की  प्रतियां  संसद
 क ेद  दस्तक  में  रखी  गई  हैं  ।

 रिक्त  प्रतियां  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  ऊर्जा  के  ८  रिक्त  स्रोतों  के  आयोग  से  प्राप्त  की
 जा  सकती हैं  ।

 पालकर  पचास

 507.  श्री  एच०  एन०  तन
 >  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने ग  यह  बताने  क

 की  BAT  करेंगे कि श्री
 गुलाम  रसुल

 कि  केन्द्रों  .  ने

 क

 दे  कहा  कि  उन  समाचार-पत्रों के  विरुद्ध
 शीघ्र  आवश्यक

 वॉ
 वाही  |  जाये  fare  कौर  गैर-पत्रकार  कर्मचारियों

 के  सम्बन्ध में  पाले तालेकर  पं चाव  की  ear  को  स्व  करने  बाले
 आदेशों

 हो
 लागु नहीं  किया

 और

 यदि  तो  वे  राज्य  कौन  से  हैं  जिन्होंने  अभी  तक  कार्यवाही  नहीं  की  gar

 bit  hie
 की
 प

 से  संबंधित  निदेशों  को  शीघ्र  लागू  कराने
 के  लिए  सरकार  अन्य  क्या

 रना  चाहती है

 श्रम  मंत्रालय  सें  -  राज्य  मंत्री  दुलारी  (*)  केन्द्रीय य  सरकार  ने

 15-9-1981  को  सभी  राज्य  सरका'रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  एक  पत्र  भेजा  peta  उन

 के  विरुद्ध  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  sea  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  गया
 कार  के  आदेशों को जिन्होंने  पालेकर  अधिकरणों  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  वाले  सर

 aa  तक  कार्यान्वित  नहीं  .  किया  क्योंकि  के  आदेशों को  लागू  करने  उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकारों/संघ-र  ॥ (९
 य  क्षेत्रों  का  है  न  *  = क

 ats  संघ-राज्य  दोनों
 से  उत्तर

 की
 प्रत सरकारों  जम  नि  ्  उप  ४:
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 दूरदर्शन  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियां

 508.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 देना में  टूर  करने  वाली  कम्पनियों  तथा  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  तथा
 दूरदर्शन सेटों  का  मूल्य  क्या

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिसे  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकारें  सहायता
 प्रदान  कडी

 हैं  तथा  इस  सहायता  का  स्वरूप  कया  भौर  घ

 (7)  देवा
 मे  सस्ते  मूल्य  का दूरदर्शन सेट  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं

 ?

 विज्ञान  तथा

 a

 इलेक्ट्रानिकी  नथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ato

 से  सूचना  एकत्र  की  रह पी०
 ma  :

 ही
 है

 और
 सभा

 पटल  पर
 रख  दी जायेगी ।  |

 जिलों  में  पुनः  नवीकरणीय  ऊर्जा  cesta
 aire  |

 पित  करना

 509.  ithe  a  रेडियो
 ft  किय  iz  सिह

 कया  faa  म  aire  प्रौद्योगिकी  भगा  यह  बताने  की  कृपा
 मी

 ca
 करेंगे

 चन्द्र  सरकार  ने  सरकारों  क क्या  te  को  कहा  है  कि  जिलों  में  नवीकरणीय  ऊर्जा

 प्रदर्शन  यूनिटें शी  vow NEN earfad  की  जाये ं;

 यदि at,  तो  सरकार  का  चालू  ad  मं  लक्षय
 कया  बर

 इ  स  मामले में  राज्य  सरकारों  से  क्य  त  सतर  wren  हुआ  हैं  ? रे

 fama

 कोर  ie

 इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  fe
 nat

 में  राज्य  मंत्री  सी०

 पी०
 सतत

 )  हा ं।  es

 भी
 र  राज्य  सरकारों  की  अनुक्रिया  उत्साह जनक  है  ।

 co  स्तर  के  संगठनों

 को  (@) al afufaatia त  कर  रह ेहैं  या  राज्य  स्तर  के  संगठनों  का  निर्माण  क  र  रहे  हैं  जो  कि  इस  कायें

 को  हाथ  में  ले  सकें  और  कार्यक्रमों  और  लक्ष्यों  को  अंतिम  रूप  प्रदान  कर  सकें  ।

 ड्  भारत  के  संविधान  का  अन्य  भाषाओं  में  अनुव

 उनको  विभिन्‍न  न्यायालयों  द्वारा  मान्यता

 510.  धी  मसफाक  gat  :
 FAT  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  विधान  का
 प्राधिकृत  अनुवाद  हुआ देश  को

 किन-किन  भाषाओं

 दी
 अनुवाद  को

 cai
 तथा  उच्च न्यायालयों

 (@)  क्या  यह
 सच  है  कि  स ंet  yt

 4.0
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 ने  अभी  तक  araar  नहीं  दी  है  और  यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कदम  उठा

 रही

 संविधान के
 न्य  भाषाओं  में  अनुवाद  के  लिए  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  कया

 ः ह

 न्यायालय  से भारत  के  संविधान  के  सभी  भाषाओं  में  अनुवाद  के  उच्चतम ¢ तथा
 4

 मान्यता  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  way  2  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सकता )  सुविधा  अनुवाद  हिन्दी

 के  अलावा  सात  अन्य  भाषाओं  में  प्रकाशित  हो  चुका  है  परन्तु  ये  अनुवाद  प्राधिकृत  नहीं  है  ।

 |  जी  संविधान  का  हिन्दी  अनुवाद  प्राधिकृत  अनुवाद  नही ंहै  इस  लिए  उच्चतम

 न्यायालय
 और  उच्च  न्यायालयों  में  इसे  मान्यता  नहीं है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कदम

 उठाने पर  विचार  कर  रही

 )  न्याय  भर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  ने  संविधान  के  क

 किक  तथा  तेलुगु  अनुवाद  प्रकाशित  कर  दिए  हैं  ।  बंगला  क  हिल  और

 दूं  में  संविधान के  अनुवाद  भी  तेयार  किए  जा  चुके  हैं  ।  जिनहें  प्रकाशित  कराने की  व्यवस्था  की

 जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  आवश्यक  कद  इ  उठाते  पर  विचार  कर

 र

 ter
 ह  \

 की  गिरफ्तारी जम्मू  और  कशमीर  में  पाकिस्तानी  एजेंटों  की

 511.  शनी  एम०  ato  चन्द्र  दोखरसुर्ति
 | कृष्ण  चन्द्र  पांडे x

 द  Wao  एन०  नब्ज  गौडा
 भी  सज्जन  कुमार
 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अली

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 att  टल  बिहारी  वाजपेयी

 भी  सुरज  भान
 श्री  फल  चन्द  वर्मा
 थी  बाला साहिब  faa  पाटिल

 प्री  वीरभद्र  fag

 mY  कया  26  1981  को  के  विभिन्न  भागों  से  पाकिस्तानी  एजेंटों  के  31

 जासूस  गिरफ्तार  किये  गये
 थे

 क्या  उनके  पास  बहुत  मात्रा में  पाकिस्तानी  हथियार  और  गोला  बारूद  मिले  हैं

 क्या  पाकिस्तान  ने  भारतीय  क्षेत्र  में  बड़ी  संख्या  में  घुसपैठिए  भेज  दिए

 क्या  वे  सब  पाकिस्तान  द्वारा  भेजे  गए  जासूस  कौर  एजेंट  ae
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 भविष्य  में  भारतीय  क्षेत्र  में  उनके  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  सरकार
 ने

 क्या  कदम

 उठाये हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  से  तथ्यों  का  पता
 लगाया

 जा  रहा है  न

 पास विचाराधीन  अपीलों  का  निपटाया  जाना रक्षा भूमि  और  छावनी  के  निदेशक

 512.  डा०  ए०  यू०  आज़मी  >

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  ै  ८  कया  रक्षा  मंत्र
 cath  ह

 बनी में  दुकानों  का
 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा |

 azਂ  किया  जाना  के  बारे  में  9.9.1981  को  अतारांकित  TRA  aw  प्रा
 3439.0

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  द

 (= )  दिल्ली  छावनी  बोझ  ने  नीच ेक  झ  मि  तथा  छावनी  के  पास  पिछले  वर्षों

 से  भी
 अधि  समय  से  विचाराधीन-अपीलों  को  निपटाने के  लिए  क्या  कदम

 उठाएं

 दिल्ली  छावनी  में  इतने  बड़े  पैमाने  पर  अनधिकृत  निर्माणों  पर
 चुप्पी  साधने  के  कया

 कारण  और  od
 -

 भविष्य  में  इसकी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  तथा  इन
 अपीलों  पर  शीघ्र  अन्तिम  निर्णय  न  लिए  जाने  तथा  इतने  लम्बे  इसे  से  अपीलीय

 प्राधिकरण
 के

 पास  लंबित  मामलों  को  निपटाने  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  किसी  व्यक्ति  द्वारा

 छावनी  अधिनियम  की  धारा  274  के  अंतगर्त  अपील  दायर  किए  जाने  के  बाद  यह  अपील  सुनने
 वाले  प्राधिकारी  पर  होता है  कि  वह  अपील  को  यथा  समय  व  शीघ्र  निपटाये  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 छावनी  NE  को  केवल  प्रतिवादी

 के
 रूप  में  काय  करने  के  अलावा  अन्य  कोई

 भूमि
 बदा  नहीं

 करनी  होती  ।

 जब  भी  किसी  अनधिकृत  निर्माण  की  रिपोर्ट  मिलती  छावनी  wig  weet
 नियम  को  समुचित  घारा  के  अधीन  उपयुक्त  कारवाई  करता  है  ।

 बोले  फील्ड  स्टाफ  अनधिकृत  निर्माण  के  मामलों  की  रिपोर्ट  भेजने में  अधिक

 चौकसी
 बरते  इसके  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  गए  हैं  जिससे  कि  छावनी अधिनियम  1924  के

 क्रार्यवाई  प्रारम्भ  की  जा  सके  |
 अधीन क

 इस  अपील  के  निपटाने  में  विलम्ब  कतिपय  कानूनी  अपेक्षाओं को  प्रा  अपील  सुनने

 वाले  अधिकारी का  कार्यालय  बदल  जाने
 तथा

 अपीलकर्ता
 द्वारा

 सुनवा  गीत  करने  की  मांग  किए

 जान ेके  कारण हुआ  अਂ
 पील  प्राधिकारी ने  5  1981

 a
 qe  अपील  अन्तिम

 रुप  से

 खारिज कर  दी  है  ।
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 गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  रहने  वाले  लोग

 513.  श्री  नरसिह  मकवाना  :  क्या  योजना  म॑
 त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 सरकार  ने  देश  के  शहरी  क्षेत्र  में  गरीबी  रेखा से  नीचे  रहने  वाले  16  करोड़  60  लाख
 लोगों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये हैं

 द
 इनके  परिणामस्वरूप  किस  प्रकार  का  तथा  कितना  सुधार  हुआ  और

 ts  (7)  उन्हें  आवासीय  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  प्रबंध  किए  जाने  का
 विचार

 योजना  मन्त्री  एस०  ato  से  गरीबी  को  दुर  करने के  प्रयत्न
 को  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  दोनों के  लिए  एकीकृत  प्रयत्न  के  रूप  में  देखा  जाना  है  ।  इस  प्रकार

 दिहाड़ी  रोजगार  कौर  स्व-रोजगार  दोनों  ही के  अवसरों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  बनाए  गए  कार्यक्रमों
 से  दाहरी  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  व्यापकता  को  कम  करने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  मिलने  की  आशा  है  ।

 लघु  उद्योगों  के  विकास  के  कार्यक्रमों  से  भी  महत्वपूर्ण  योगदान  मिलेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  शहरी
 गन्दी  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  जैसे  कार्यक्रमों  और  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के

 पुनर्वास  की  स्कीमों  को  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी है  तथा  प्रारम्भिक  जलपूर्ति

 भारी  जेसी  सामाजिक  सेवाओं  कौर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका
 छठी  योजना  में  समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  आवास  के  लिए  प्रत्यक्ष  सरकारी  क्षेत्रक

 सहायता  का  प्रस्ताव  है  ।  न्यूनतम  संरचना  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  सहित  जगह  उपलब्ध  कराने

 भौर  सेवा  स्कीमों  की  व्यवस्था  करने  पर  बल  दिया  गया है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  लाभग्राहियों  को

 प्रति  इकाई  3000  रु०  तक  का  ऋण  दिया  जाना  है  जिसकी  अदायगी  आसान  किस्तों  पर  होनी है  ।
 सरकारी  आवास  के  लिए  1491  करोड़  रु०  की  छठी  योजना  की  कुल  व्यवस्था  में  से  486  करोड़
 रु०  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  की  आवासीय  आवश्यकताओं  की  पूति  करने के  लिये  उपलब्ध

 कराये  जाने  हैं  ।  इसके  अलावा  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  के  भी  600  करोड़  Bo  के  निवेश

 कम  के  होने  संभावना  है  जिसमें  से  180  करोड़  रु०  भारिक  दुष्टि  से  कमजोर  के  लाभ

 के

 शहरी  क्षेत्रों  में  गरीबी-निरोधी  कार्यक्रमों  में  देश  के  प्रत्येक  रा  में
 मौजूद  दशाओं के

 सार  काफी  अन्तर  ।  चल  रही  विभिन्न  स्कीमों  के  प्रभाव  की  मात्रा  बताना  इस  समय  सम्भव

 नहीं है  ।  जैम

 सांगला देश  को  चात
 हज़ारों  aa  . अ ्

 द  द्  बप  i 514.  at  चित्त  बसु
 नि

 भी  ey
 नन्दन  लाल  arfzat  कया  शा  सद  aati  को  HaT  येस

 किः

 क्या  सरकार  यह  जानकारी है
 कि  1981.  में  चीनी  सेनिक  दल  ढाका

 गया  था  तथा  उसने  बांगला  देश
 सरकार

 से
 हथियारों

 की  सप्लाई  के  बारे में  yca  बातचीत  की

 @:  87
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 25  1981

 स  se
 टु  ज क्या  सरकार को  यह भी ग  जानकारी  है  कि  चीन  बांगला na

 को  हथियार  देने  के  लिए
 आर

 अहमत  दो  गया
 है
 है  जिनमें  पाकिस्तान  सेनिक  उपस्कर  भी  शामिल हैं

 (7)  इन  नई  घटनाओं  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  )  भर  सरकार

 ने  अक्तूबर  1951  में  चीनी  सैनिक  प्रतिनिधिमंडल  की  बंगला  देश  यात्रा  क  बारे  में  अखबारों  में

 छपी  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।  इन  रिपोर्टों  की  संपुष्टि  नहीं  हुई है  ।  यह  सभी  जानते हैं  कि  चीन  बंगला  देश

 को  हथियार  कौर  गोला-बारूद  देने  वालों  में  प्रमुख  है  ।-  यह  सम्भव है  कि  सीती  ater  देव  के

 च च  रहे  सहयोग  के  एक  भाग  के  रूप  में  कुछ  भर  हथियार  मौर  उपस्कर बंगला देश  में  भेज

 ‘Ben  काग  ।  किन्तु  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  चीन  ने  पाकिस्तानी  सैनिक

 उपकरण
 बंगला  देश  में  भेजे  हों  ।

 (71)  हमारे  सुरक्षा  परिवेश में  होने  वाली  सभी  घटनाओं  पर  सर
 कार  कड़ी  सजर

 a
 ई

 ओर
 समय-समय

 पर  उचित  उपाय  करती  है  ।

 द  a  बंगाल  इम्युनिटी  का  तार  न

 515.  भो  पो
 सनाथ  चटर्जी :  क्या  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  भारत
 त  सरकार  की  एक  यूनिट  बंगाल  इम्युनिटी  के  विस्तार  के  संबंध  में  सरकार  को

 बंगाल  के
 वित्त  मंत्र

 का  10  1981  एक  पत्र
 प्राप्त  हुआ

 afer AIG  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  किया  और

 इस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ? |

 उद्योग  झर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :
 और

 गर
 qian

 बंगाल
 के के  fasta  और  योजना  एवं  उत्पादन  कर  मंत्री  ने  अपने  10  1981  के  पश्

 ofeafiretta  आई०  पी०  का  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  लिये  बंगाल  इम्युनिटी  कम्पनी

 लि०  कलकत्ता  1  प्रबन्ध  भारत  सरकार  के  अंतगर्त  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए  औद्योगिक

 लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदन-पत्र  पर  अनुमति  देने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 दिनांक  30  1981  को  यह  जानकारी  देते  at  उनको  उत्तर भेज  दिया  गया
 उ
 छ  कि  प्रस्ताव  पर  उनके  पक्ष  में  विचार  हीं  किया  जा  सकता है  क्योंकि  उत्पादन  क्षेत्र  में  पहले  ही

 पर्याप्त  क्षमता  की  स्वीकृति  दी  जा  चुकी है
 तथा  तदनुसार  ब  कम्पनी

 हें  विवक
 21.8.1981

 को  आवेदन

 के
 प्रथम

 दृष्टया  रद्द  किए  जाने  की  सुचना  दे  दी  ।

 भारत  में  अफ़ग़ान  शरणार्थी

 516.  श्री  इज़्ज़त
 गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या
 rene

 के
 बशर

 27  1981  के  एजਂ  एक  साप्ताहिक

 पग
 ey  दुत

 समास
 की  ओर  दिलाया  गया

 है
 जिसमें

 दमा

 अफगान
 शरणार्थियों

 का  वास्तविक
 रूप  दिखाया

 अ
 राक ्  मसा  आदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  दु  है  तथा  इस्  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है

 Ne  *  क्या  यह  सच  है  कि  इस  वह  के के  दौरान  बहुत  से  रा
 राष्ट्रिकों 1, दजलिजात

 को  भारत  में

 aa गली  वस्तुओं  के  जाली  पासपोर्ट  भारी  के  अपराध  में में  गिरफ्तार  किया  गया
 ६. और

 यदि  at,  तो  ऐसी  गिरफ्तारियों  आदि  का  ब्यौरा  क्या है  भौर  इन  कथित
 अफगान

 शरणार्थियों  क
 इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है है  a

 ora मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  योगेन्द्र  सिवाना )  जी
 श्रीम  न  ।

 से  4  अफगान  राष्ट्रिक ों  को  20  1981  को  मुखर्जी  baie  में
 सत्र  लूटपाट  की  घटना  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  उनके  विरुद्ध  संबंधित  कानूनों  के

 अधीन  मामले  दर्जे  किए  गए  हैं  ।  कानून  के  अनसार  अफगानों  समेत  उन  विदेशियों  के  विरुद्ध  कड़ी

 कारवाई
 की  जा  रही  है  जो  आपराधिक  कार्यों  के  लिये  ध्यान  में  आते  |  चालू  ag  के  दौरान 31

 1981  तक  60  अफगानों  को  नशीले  ara  की  जालसाजी  आदि  से

 संबंधित |
 अपराधों  के  लिए  गिरफ्तार  गया  था  ।  ऐसी  आपराधिक  गतिविधियों

 a
 रोकने  के

 लिये
 sf  कारियों  हारा  पर्याप्त  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ।

 im  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सेवानिवृत  अधिकारियों  द्वारा  गेर-सरकार

 उद्योगों  में  वाणिज्यिक  रोजगार  की  अनुमति

 517.  शो  alo  टी०  दण्डपाणि  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 कया  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कुछ  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  ने  1980  और  1981

 के  दौरान  fate  नन  गैर-सरकारी  उद्योगों  में  वाणिज्यिक  रोजगार  के  लिए  अनुमति  मां  '

 द  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  इन  सेवानिवृत्त  अधि  कारियों का

 नि क्या  और गर  उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  उन्होंने  रोजगार  चाहा

 )  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कुछ  सेवानिवृत्त

 Tt ® ने  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  मिक  रोजगार  स्वीकार  कर  लिया  att

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  !

 nv
 गृह  Reyer  संसदीय अश  कार्य  विभाग  में  चाय  शवों

 पी०
 वेंकट

 :
 rata  प्र तथा  1980 ह  था  105  दौरान  प्रशासनिक  सेवा  के  जिन  सेवानिवृत्त

 89
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 हा

 अधिकारियों  ने  वाणिज्य
 oy  asia

 करने  के
 लिए

 अनुमति  मांगी
 थी

 उनके
 ब्र  विरल विवरण डॉ

 में  दिए  गए  हैं  ।

 तीय  |  र  |  सेवा के  ती  zarigs  अधिकारियों  अपने तथा  (  भार

 प्रस्तुत  आवेदन
 त्रों  केन्द्रीय  सरकार  fac  की  प्रतीक्षा  किए  पना  वाणिज्यिक  रोजगार

 स्वीकार  कर  लिया  था  ।  दो  मामलों  में  अब  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा

 इसलिए  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  किए  जाने  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।  तीसरा  मामला  सरकार के

 विचाराधीन है  ।

 ह  विवरण

 ag  1980  तथा  1981  के  दौरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  जिन  सेवा  निवृत्त
 पक  रोजगार  calm  क्क् कारियों  ने  वाणिनी  च्  ITTY  अनुमति  मांगी  उनके  ब्यौरे  अनुबन्ध  में

 दिए गये  हैं
 :--

 च्  स०  अधिकारी  का  ज्य  संवर्ग  का  नियोक्ता  अधिकारी

 नाम  तारीख  का  नाम

 2  3  4  5

 1980

 श्री  पु  के०  विश्वाल  उड़ीसा  31-1-1980  मैसेज  इण्डियन  मेटल्स

 एण्ड  फेरो  अलोरस  लि०

 भुवनेश्वर  |

 श्री  के०  बी०  जीतकर  महाराष्ट्र  30-9-1979  दी  डीन  शुगर  इंस् टी

 पुना  ।

 श्री  एस०  डी०  भम्बरी  हरियाणा  2-1-1981  ट्रिब्यून
 चण्डीगढ़  ।

 4  श्री  भाई०  महादेवन  तमिलनाडु  22-10-1980  इंडियन  एक्सप्रेस
 प्रा०  लि०  ।

 5.  श्री  एम०  एन०  राजगोपालन  तमिलनाडु  31-7-1980  मसाज  सुन्दरम
 रस  लि०  मद्रास  ।

 उत्तर  प्रदेश  30-9-1980 6  श्री  गिरीश  चन्द्र  हर्षा  ट्रैक्टर  लि ०

 नई  दिल्‍ली ।

 1981

 18-9-1980  मसाज  भूलोक  लीलैण्ड
 7.  श्री  के  ०  एम  ०  रामाकृष्णन  तमिलनाडु

 लि०  मद्रास  |
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 1  2  3  4

 8  श्री  एस०  बी०  सरन  उत्तर  प्रदेश  31-7-1980  इस्टेट
 यूट

 आफ
 ay

 ।

 मैनेजमेंट

 frat  एण्ड

 लखनऊ |

 श्री  एस०  के०  जैन  हरियाणा  31-10-1980  पंचकुला  साल्ट

 क्
 10  श्री  पी०  सवनयगम  तमिलनाडु  31-8-1980  ——  os

 कोयम्बटूर  |

 11  श्री  एन०  जे०  कामथ  आन्ध्र  प्रदेश  31-10-1979
 aS

 दल्ली  वाई०  एच
 ०

 सी०  yo  एण्ड  मैसेज

 as  चोगये  स्ट्रीम  शिप  ao  ।

 12  श्री  पी०  जी०  महाराष्ट्र  30-9
 9-98

 नेहरू  केन्द्र  बम्बई  |
 लाए  ए  — विधिक

 केन्द्रीय  आयुध  डिपो  से  सेन्य  अतिरिकत  gat  को  चोरी

 518.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 न्द्रीय  आयुध  दिल्‍ली  से  बहुमूल्य  सैन्य  अतिरिकत  पुर्जों  की  बड़े  पैमाने  पर

 चोरी  का  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  आया

 पिछले  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  को  31  1981 Lae की  अवधि
 के

 दौरान

 केन्द्रीय
 थे  आयु

 डिपो  से  इस  प्रकार  चोरी  किये  अतिरिकत  पुर्जों  का  मूल्य  क्या
 और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  पाटिल  site  केन्द्रीय

 भायुध  डिपो  दिल्‍ली  से  अतिरिक्त  पुर्जों  की  चोरी  होने  की  खबर  सरकार  की  जांनकारी में  आई  है  ।

 पिछले
 ais  sat  के

 दौरान  केन्द्रीय  आयुध  डिपो  दिल्‍ली  से  चुराये  गये  अतिरिकत  पुर्जों  की  कीमत

 5,31,800  रु०  1  चालू  ag  के  दौरान  चोरी  के  किसी  मामले  की  रिपोर्टे  अभी  तक  नहीं  मिली  है  ।

 द
 (7)  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  को  भौर  कड़ा  कर  दिया  गया  है  ।

 उद्योगों  के  स्थापना  हेतु  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति के

 लो  |  |  |  त्  ऋण

 519,  थी  माधव  राव  सिधिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न
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 क्या  सरकार ने  नई  यूनिटी  के  स्थापना

 ae

 उपकरणों  तथा  विद्यमान  उद्योगों  के
 विकास  के  लिए अनुसूचित जाति  और  जनजातियों के

 आदमियों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  देने  के
 लिए

 ू
 पौरें  योगा

 a
 भ

 की  है तथा  राज्य  सरकार  को  आदेश a  दिए a

 यदि  at,  तो  इस  योजना  के  ग

 ा
 चालू  ag  के  लिए  केन्द्र

 तथा
 विभिन्‍न  राज्य

 ;  सरकारों
 द्वारा  कितनी  घनसाली  रखी  गई  है

 (a  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  सुविधा  ar  लाभ  अनुसूचित  जाति  और  ay

 सूचित  जनजातियों  के  उद्यमियों  को  ही  मिले  तथा  बेनामी  द्वारा  दुरुपयोग  न  किया

 सरकार  द्वारा  ब्या  मार्गदर्शी  निदेश
 वीरों

 किए  गएं  हैं  ?

 तग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  जी  नहीं  ।

 a  )  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 पत्रकारों  आदि  की  हत्यारे  तथा  उन्हें  पीटा  जाना

 520.  ait  असर  राय  प्रधान :  क्या  गह  मंत्री  यह  बहत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  1980  से  आज  तक  असार्मा  जक  तत्वों  द्वारा  कुल  कितने
 पत्रकारों  तथा  fata  प्रतिनिधियों  की  हत्या  की  गई/पीटा  गया

 और  उन
 पर

 हमले किए  और

 इन  लोगों  के  जीवन  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 1g  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  योगेन्द्र  :  और  1980  से

 as  तक  मग सामाजिक  तत्वों  द्वारा  कुल  कितने  पत्न कारों  तथा  विशेष

 निधियों की  हर्र  की  गयी/पीटा  गया  है  स  विषय  पर
 अखि

 भारतीय  स्तर पर  कोई  आंकड़

 संकलित  नहीं  किए
 ए  जाते  क्योंकि  यह  राज्य  का  विषय

 है
 ।  जब  कभी  जान  के  ra

 लिए  खतरे  की

 युक्तियुक्त  मौका  प्रकट  की  जाती है  तो  संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  तत्काल  उचित  कार्रवाई  की

 जाती है  | हि

 छावनी  के  लिए  भूमि  सम्बन्धी  नीति  का  क्रियान्वयन

 aft  राम  प्यारे  पत्रिका  :  बया  रक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 ग
 या  नौकरशाही  की  निष्क्रियता  के  कारण  छावनियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 नीति  का  क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  रह हा

 नीति 1111  के  पालन  में  स्थलों की  का लाव  वर्तमान  अधिकार  को  फ्री
 क्या  भूमि

 अनेक  (०  ह  र  मयों  द्वारा  बड़ी  संख्या
 2

 दिए  गए  आवेदन  पत्र  काफी

 होल्ड  कारों  में
 बदलने  है

 लम्बे  समय से
 विचाराधीन  पढ़े

 न  a
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 यदि  तो  फ्री  होल्ड  में  परिवर्तन  हेतु  ऐसे  आवेदत  पत्रों  पर  मंजूरी  रोके  जाने  के
 क्या  कारण  हैं

 कठिनाइयों  को  दू  रने  त  पा  fi  पराधीन  मामलों  में शीघ्र  मंजूरी  देने  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने
 ताव  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  ०  पा
 fem)  :  से

 सरकार  द्वारा

 अनुमोदित  भूमि  नीति  को  ल लागू  किः  (8६  जा  रही  el
 plied  पट्टों  को  फ्रो  होल्ड  में

 लने  का  काम  अस्थायी तौर  पर  रोक  दिया  =  है  क्यों  कि  +
 पट्टों  को

 फी  होल्ड
 में  बदलने

 की  दरों  में
 संशोधन  किया जा  रहा  है  ।  दरों  में  संशोधन  का  काम  पुरा  होने के

 मास al  इन  मामलों  पर  कार्रवाई
 की  जाएगी  ।

 राष्ट्र  विरोधी  aeay  लगों  को  कुचलना
 न

 522.  को टी०  आर०  झा मन्ना  |

 प्रो ०  नारायण  परिवार  |
 :

 क्या  गृह गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गें  की  पु लोगों  के  गुजरा ह  ब
 =  TKAT-ATAY  प्रवृत्ति

 को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार

 आर द्वारा  क्या  कदम  उठाए गए
 हैं

 रोधी  आन्दोलन  को  रोकने  के  लिएः प्रभावी  न  किए  जाने  के-क्या इस

 कारण हैं  ?

 गह  मंत्रालय  राज्य  मात्रा  योगेन्द्र  मकवाना )  :
 (#)

 और  सरकार  इस

 मामले  में  कड़ी  सतर्कता  बरत  रही  है  और  देश  की  एकता  तथा  सुरक्षा  के  लिए  कानून  के  अधीन

 निरोधात्मक  तथा  दण्डात्मक  कार्रवाई  समेत  अ  वद यक  उपाय  किये  जा  हे

 भारत-तिब्बत  सीमा  के  लिए  सम्बन्धों

 my  नियम  तथा  कैन्टीन  सुविधाएं

 523.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेम

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  भारत-तीव्र बत  सीमा  पुलिस के  लिए

 न  तो  कोई  समयबद्ध  पदोन्नति-नियम है  और  उन्हें  न  हदी  कैन्टीन  सुविधायें  aera  है  तथा  सीमा

 पर  जवा  ai  कने  लिए  ag  एक  असंतोष  की  बात  '  और  थ

 |...  1  af  1,  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  भारत-तिब्बत

 पुलिस  में
 पदोन्नतियों

 रिक्तियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  की  जाती  हैं  जैसा  कि  अन्य

 ों  में  प्रथा है  |  समयबद्ध  पदोन्नतियों  का  को ad  सैनिक  प्रावधान  नहीं  हैं  ।  भारत  के  कैस्टिल

 स्टोर्स  विभाग  द्वारा  ety  सुविधाएं  लाख  a  ग  रल-तिव्बत  सीमा  पुलिस  को  उपलब्ध  है ं।
 ४

 अन्य  स्थानों  पर  |  हन  है  frat  gfae  के  ने  अपनी  Hay  स्थापित  की  हुई
 कार  के  क  ata  में  नहीं 1.0  आया  &  |

 थ  1
 ऐसा  कोई  असंतोष
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 देश  में  गरीबी  तथा  बेरोजगारी  से  निबटने  के  लिए  छठी  योजना

 का प्रारूप  को  :  तेरे  करना

 524.  श्री  ato  alo  देसाई  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  की  समाप्ति तक  गरीबी के
 रेखा  से

 नीचे  रह  रहे  कुल  लोगों  की  संख्या  को  30  प्रतिशत  तक  लाने  का  लक्ष्य  रखा  था  और  इस

 बात  का  भी  लक्ष्य बनाया  था  कि  देश  में  बेरोजगारों  को  पिछली  बड़ी संख्या  में
 निरन्तर

 कमी
 की

 जायेगी  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  कुल  घरेलू  उत्प  पग  में  5.5  प्रतिष्ठित  की  ऊंची  विकास  दर

 तथा  श्रम  af  क  में  2.4  प्रतिदिन  के  स्थान  पर  रोजगारों  में  3.4  प्रतिदिन  कं  द्धि  करके  वे  लक्ष्
 प्राप्त  करने  की  आशा  की  थी

 ह क्या  भी  सच  है  कि  यह  स  ब
 कल्पना इस  बात  पर

 आधारित  थी  कि  दर्द  की

 जनसंख्या  लगभग  660  मिलियन  किन्तु  जनगणना  के  नर्व  म  आंक
 के  अनुसार  यह  संख्या

 6.7  मिलियन  हो  गए  जिससे  आयोग  का  अनुमान  अस्त-व्यस्त हो  गय  और

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए (=)  यदि  का  प्रस्ताव  है  और
 योजना

 में

 क्या  परिवर्तन  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 +,

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  हां  ।  |

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  5.2  प्रतिशत  की  वार्षिक  संवृद्धि  दर  की  व्यवस्था

 भले-व्यवस्था  की  समग्र  संबंधी  दर  में  पर्याप्त  विधि  होने  से  गरीबी  और  बेरोजगारी  को  कम  करने

 के  लिए  अनिल  दिशायें  उत्पन्न  होंगी  |  इसके  कमजोर  वर्गों  की  सीधे  सहायता  करने

 के  लिए  विशिष्ट  स्कीमें  शुरू  की  जाएंगी  ।  योजना  में  शामिल  कुछ  स्कीमें  ये  हैं--एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  सूखा-प्रदत्त  क्षेत्र  रेगिस्तान  विकास  ग्रामीण  गोदाम

 rater  युवकों  का  स्व-रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षण  और  राष्टीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ।  का

 कौर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिकल्पित  6720  लाख  जनसंख्या  के  मुकाम

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  1981  की  अनन्तिम  जनसंख्या  6840  लाख  होती  है  ।  1981  की

 जनगणना  के  परिणामों  के  निहितार्थ  पर  प्रधान  मंत्री  जी  की  अध्यक्षता  में  1981
 में  हुई

 योजना  आयोग  की  got  बैठक  में  विचार  किया गया  था  ।  इस  बैठक  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 र  सभी  स्तरों पर  फिर  से  बल  परियोजनाओं  के  त्वरित  अधिक  वित्तीय  भानुदास ८

 race  क पर  योजना  तथा  प्रबोधन  तंत्र  को  सुगढ़  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया ग

 आयोग  छठी  प  योजना  में  इस  समय  कोई  बड़े  संरचनात्मक  परिवहन  करने के  यारे में
 विषव  योजनाओं  म oo eee  से  व्यवस्था ि  et

 विचार नहीं  कर  रहा  है
 लेकिन  vie  के  पुरजोर

 aaa
 का  ध्यान

 जायेगा
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 दिल्ली  छावनी  में  बिजली  के  कनेक्शनों  का  स्थानान्तरण

 स्त्री 525.  श्री  राजनाथ  सोनी  र  ita

 श्री  बी  ०  डो ro  सिह  c  मन्त्री  दलित  छावनी  में  मंजूर  किए
 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा

 गए  बिजली के  कनेक्शनों के  वारे  में  19  1981
 के  अतारांकित  तर

 इन  संख्या  588  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सैनिक  अभियन्ता  सेवा  द्वारा  पुराने  नांगल  दिल्‍ली  कट  श्री

 डेप  हारा

 वि  जली  दी  जा  रही  मंजूर  किए  गए  कुछ  बिजली  कनेक्शनों  को  1971  में  एक संयुक्त
 ace

 a
 घाटे  की  मिल  चलाने  के  लिए  सदर  दिल्‍ली  छावनी  को  स्थानांतरित

 या

 | लि  तो  सैनिक  अभियन्ता यदि  हां
 1968  की  किस  घारा  के  [...

 ऐसा  वि  गया  तथा  ऐसे  लोगों  ब्यौरा  कया है  जिन्हें  बिजली के  कनेक्शन  स्थानांतरित
 ह ਂ९  ,  उससे  बया  किया  जा  रहा  खर्च  की  गई  _  के  बिल  किसे  भेजे

 जाते  दिल्ली
 छावनी  बोर्ड  द्वारा  किन  नामों  में  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं

 रोक

 |  सदर  दिल्‍ली  छावनी  में  aren  मिलों  तथा  रुई  घुनने  की  मशीनें  चलाने  के

 लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंस का  ब्यौरा  कया  है  तथा  वे  किस  स्थान  पर  चल  रही  है  alt  सैनिक

 अभियन्ता  सेवाओं  द्वारा  जारी  किए  गए  थे  बिजली  के  कनेक्शन  किन-किन  लोगों के  नाम  में  हैं
 ?

 जाता
 में  राज्य  मन्त्री  वी०  :  जी  नहीं  1

 मिलिटरी  इंजीनियरी  सेवा  विनियमों
 में

 बिजली  के  कनेक्शन  के  एक  क्षेत्र  से  दूसरे

 aa में  स्थानान्तरित  करने
 का  कोई  प्रावधान  नहीं है  ।

 कर  t

 दिल्ली  छावनी
 में

 निम्नलिखित  लोगों को  शीराज़ा रुई  पेरने  के  मिलों  को  चलाने  के

 लिए  लाइसेंस दिए  गये  हैं
 :

 ©)
 प्रीतम  सिंह

 गिल  फ्लोर  मिल/कॉटन  स्पिनिंग  एण्ड  ग्राइंडिंग

 2/27,  सदर  बाजार

 (2)  सोहन  साहा

 सोहन  साहा
 फ्लोर/कॉटन

 स्पीसीस

 1/166,  सदर  बाजार
 .

 (3)  नरिन्दर  कुमार
 जैन  फ्लोर  मिल

 2/24,  सदर  बाजार  |
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 .
 लघु  क्षेत्र  के उद्योगों को

 भुगतान  में  विलम्ब

 527.
 श्री  सुबोध  सेन  क्या  उद्योग  त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 Ge)  उन्हें  इस  की  जानकारी है  कि  सार्वजनिक
 दयार  ब्यूरो

 द्वारा  कड़े

 दर्शी  निर्देश दिए  गए  जिसके  अ्रन्तर्गत माल के माल  के  लिए  जाने के  बाद  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को

 भुगतान  में  30
 f दिन  से  अधिक  के  विलम्ब  वाले  को  बैठक  की  कार्य सुर  ी

 कें  शुक
 अंग  के  रूप

 मे
 सिरस

 मले
 की  जानकारी में  लाया  जाना

 हि (a)  क्या  उन्हें  इस  बात की  जानकारी है  कि  सम्बन्धित क्रय  संगठनों
 ने

 90  दिन  की
 अवधि  र समाप्त  होने  के  बाद  इन  बिलों  को  स्वीकार  करने  से  इंकार  कर  दिया  ak

 यदि  तो  लघु  उद्योग  की
 are

 विशेषकर  सहायक  तथा  weed  यूनिटों

 को  शीघ्र  मस्तान  हेतु  क्या  उपाय  किये  गए  हैं

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  चानना  :  नी  al
 ।

 ak  )  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  खास
 शिकायत

 प्राप्त
 नहीं  हुई  felt उद्योगों/सहायक  एककों  at  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  राउ  भुगतान  करने

 की  Tw AG SH otEgY

 पर  समय-समय पर  सदावल  दिया  जाता  रहा  है  ।  प्

 -  a  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  को  रिपोर्ट
 अ

 528,  डा  बसन्त  कुमार
 पण्डित

 :  कया गृह  मन्त्री  राष्ट्रीय  पुलिस  भावा  वा  ध

 बारे  में  19  1981  के  भ्र तारांकित  seat  संख्या  163
 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में
 चह  बहे  को करेंगे  कि  :  कि

 तग  शव

 रूप  a
 पेर  हार  को  फिश

 किस  तिथि  को  प्रस्तुत
 की  गई

 yen  ह
 रिपोर्ट  में  कितनी  सिफारिशें  की  ग

 क्
 प्रत्येक

 प्रत्येक  रिपोर्ट  की  कितनी  सिफारिशों  को  सर  TT  स्वीकार  कर  लिया  है
 san  tes हों  को  स्वीकार  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  कौर  उनके  धीमे

 धीमे  Pearera
 के

 कया ्
 कारण

 कौर

 (a)  इसकी  अन्य  रिपोर्टों  को  लोक  सभा  के  सभा  पटल  पर
 रखा  जाएगा

 ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवान
 a WHATAT ) ae. atak

 :
 राष्ट्रीय

 पुलिस  आयोग
 सली

 दारा  कुल
 झूठ

 रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की

 गई
 हैं  सातवीं

 giz  आठवीं रिपोर्ट
 क्रमशः  79,  अगस्त  79

 80,  जून  80,  नवम्बर
 80,  ary

 81,  मई  81

 कोर
 qT  £ है  मं  रुत

 की

 तई

 थी

 ।
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 (a)  ars  fi =  में  कुल  870  सि सफारियों  की  गई  है  क  ~

 तथा
 पहली  रिपो टें  की  गई  सिफ़ारिशों  979  को  हुए  मुख्य  मंत्रियों

 के  सम्मेलन में  विचार  गया  था  si  eek  परिमाप  को  ee  र  क  anita  नेत्रों
 को  कार्यान्वयन के  लिए  भेज  दिया  गया  था

 इनको  राज्य  सरकारों संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  या

 तो  कार्यान्वित  कर  दिया
 गया

 है  ।  श्रथवा  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  श्रवस्थाओ्ं  में  राष्ट्रीय

 पुलिस  झ्रायोग  की  ate  सात  रिपोर्टों  की  कभी  जांच  की  जा  रही  है  ।  सरकार  दास  सात  रिपोर्टों  की

 जांच  पूरी  होने  के  वा  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  निर्णय  कर  सकेगी  |  + ढ

 ES
 इंट  भट्टा  उद्योगों  की  संख्या  तथा  कर्मचारियों  को  सेवा  wa

 529.
 आला

 मती  गीता
 मुखर्जी

 :  कया  श्रम
 मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ०
 Sy

 क्या पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  हरियाणा
 तथा  qa  में  fz  gt  उद्योगों

 की संख्या क्या
 द  ४-४.

 क्या  इंच  wer  pact  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  ग
 (  sata  है  aI  क्या

 नियम  के
 mei

 1 चिमनियों  की  स्थापना  होनी  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकार  री

 क

 बंगाल  शर

 बिहार  के  श्रीकांत
 इंच  भट्टों  में  इस  नियम  का  पालन नहीं  ह

 से  खास-पास  के  क्षेत्र  में  वृक्षों  तथा  फसल  की  कग

 श्रम  मन्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  का  से  सुचना

 सम्बन्धित  राज्य
 सरक कारो ंसे  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सदन  की  मेज  पर

 ही  जाएगी
 ५

 पुलिस  मुठभेड़  में  मारे  गये  लोग
 or  ee द

 "530.  शो  जयपाल  fag  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा

 किः

 ag  1979, 1980  site  1981  के  दौरान देश  में
 पुलिस

 >  aa
 मुठभेड़

 fee

 लोग  मारे  और
 ध द

 क्या  सरकार  को  इस  श्रामण्य  की  कोई  शिकायतें  प्राप्त we €  है  कि  पुलिस

 भर

 म्रघिकारी
 a

 aa  मामले  गढ़ पुलिस  द्वारा  की  गई  ३ ie  को
 छिपाने

 के
 है  ह

 देते हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  (=)  wit  राज्यों और
 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों

 से  भ्रमित
 सुचना  एकत्र  की

 जा
 रद्दी  है  कौर  सभापति  पर  रख  दी

 जाएगी  1
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 ee

 ककरापार  परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना  के  लिए  गांव  st

 aia  का  अधिग्रहण

 531.  att te  का डड  nifaa :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  ब
 ताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ककरापार  में  परमाणु  बिजलीघर  की  errant  faa

 किस  गांव  की  भूमि  का  afar  कौर  तत्सम्बधी  ब्यौरा  कया  .

 परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना  से  प्रभावित  लोगों  को  पुनर्वास  के  लिए  उपलब्ध

 कराई  जाने  वाली  प्रस्तावित  सुविचारों  का  ब्यौरा  कया  ;  श्र

 ' इस  की  स्थापना  हेत हेतु कब  तक  कायें  प्रारम्भ  किया  जाएगा
 ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रानिक  और  पर्यावरण  विभागों  राज्य  मन्त्री  ०  पी०

 एन०  :  (=)  से  (7)  इस  वारे  में  विवरण को  अन्तिम  रूप
 दिया  जा  रहा

 है  |

 =
 के  लाइसेंस  देने  के  लिए  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  कौर

 राजस्व बसव के  विरुद्ध  आरोप

 532.  att  के ०  लकप्पा :  क्या  गृह  मन्त्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (=)
 3

 क्या  [  केन्द्रीय  सरकार  ट्रक  के  निर्माण  शौर  इसकी  जिसे  भारत  में  निर्मित

 facaft  शराब  कह  ़ा  गया  के  लिए  विशेषाधिकार कौर  लाइसेंस  दिये  जाने  के  बारे  में  तमिलनाडु
 के  मुख्य wea  शौर  राजस्व  मन्त्री  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोपों  की  जांच

 काल  लिए
 एक  उच्च

 सतीन  a
 की  स्थापना  कर  रही  है

 ह
 (a)  यदि  तो  शभ्रायोग  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  कर  कौर

 घन्ध में सरका
 बाच  झट

 कया कार्य वाह  किं
 जादे

 ा
 मकान

 गह  मन्त्रालय  कौर  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  पी०  वी ०  ane  :

 से
 श्री

 तथा  भारत
 में  निमित  विदेशी  दाराब

 के  बनाने  कौर  बेचने  के  विशेषाधिकार

 ste  लाइसेंसों
 की  मंजूरी  के  सम्बन्ध में  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  तथा  कुछ  अन्य  मन्त्रियों

 के  विरुद्ध कुछ  ares  प्राप्त  हुए  थे  ।  सुस्थापित  क्रियाविधि  के  इन्हें  तमिलनाडु  के  मुख्य

 मन्त्री  के  पास  टिप्पणी  के  लिये  भेजा  गया  इन  आरोपों पर  मुख्य  मन्त्री  की  टिप्पणियां  aM ATCT

 हो  गई  हैं  ate  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 उ
 ''

 में  तापमान  कर  |  a

 533.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  प्रधान
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  भारत  के  पहले  प्रयोगात्मक  संचार  उपग्रह  में  19
 तापमान बढ़  गया  है

 यदि  तो  क्या  इसके  दि  Ht  peg  हाथ के
 होने

 का  सर
 ग  क  me  Fi

 के  wa  तक  सामान
 न्य

 रूप  से  कार्य  करने  की  संभावना है  ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रानिकी  एवं  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री (sf पी०  एन०  fag)  अक्तूबर  1981  एप्पल  अंतरिक्षयान  को  कुछ  उप-प्रणालियों ज॑
 संवेदक तथा  बैटरी  में  थोड़ी  अवधियों  के  लिए  तापमान  में  सामान्य  सुरक्षित  सीमाओं  से  :

 बृद्धि महसूस  की  गई  थी  ।  यह  वृद्धि qt  के  भूमध्यरेखा के  दक्षिण  की  कौर  गतिमान  होने '
 इसके  परिणामस्वरूप प्  दक्षिणी  रेडिएटर  के  माध्यम से  अतिरिक्त  ताप  निवेश  होने  के  कार

 थी
 ।  चूंकि  एक  सौर  पैनल  के  न  खुलने के

 कारण  इसका  उत्तरी  रेडिएटर  बन्द  अतः  केवल  द

 रेडिएटर  ही  प्रभावी  रेडिएटर  है  ।

 oa
 च् नही ं।

 नीतभार  सम्बन्धी  प्रचालनों  को  केवल  एक  सप्ताह  के
 लिए  ae  eh axe

 गया  जबकि  तापमान  को  घटाने  के  लिए  एप्पल  अंतरिक्षयान  की  मिशन  टीम  ने  सर

 उपाय
 किये  थे  ।  श्रक्तूवर

 22,  1981  से  नीत भार  प्रचालन  चालू  ्र  दिए
 गद

 है
 ?

 ....  अण्डमान
 निकोबार

 द्वीपसमूह  में  औद्योगिक  fasta;

 534,  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अण्डमान स्क

 निकोबार  द्वीपसमूह  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  :  अंडमान  ate  निकोबार  ६

 समूहों  को  रियायती  केन्द्रीय  निवेश  परिवहन  करों में  राय

 लघु  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की  किराया-खरीद  ब्याज  राजसहायता  शादी  जसे  विभिन्‍न  केन

 प्रोत्साहनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  माना  गया  .

 संवर्धन  कौर  सहायता  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 द  पिछले  दशक केदौरान के  दौरान  232  लघु  एककों  की  स्थापना  की
 मई  हैं

 तथा  1981-82
 तक

 और  एककों  की  स्थापना  करने  की  योजना  बना  ली  गई  है  ।  गारा  चरमा  में  एक  औद्योगिक  a

 न्य  बस्ती  की
 की  स्थापना  कर  दी  गई  है  तथा  1981-82  के  दौरान  कैम्पबैल  खाड़ी  में  एक  ग्र

 की  जा  रही  है  ।  1981-82  में  बांस  लकड़ी  से  होने  वाले  नि  मान  कार्यों  कार  आदि

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  बनाई  गई  इसके  अतिरिकत
 सेम'*  के  अन्तर्गत

 झ्र
 safer

 को  लिया  जाना
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 नए  लाग  क  ed

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लघु  ein गीत  कार  उद्योगों  तथा

 हस्तशिल्प  के
 संवर्धन  तेंदू

 100  oe  ही  स
 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ‘dad  गोड़पुर  कन्टेनसं  एण्ड  क्लोज सं  लि०  पश्चिम  बंगाल  का  विलय

 535.  श्री  मोहम्मद  इसमाइल क्या  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  मैसर्स

 गोपुर  कन्टेनर  एण्ड  क्लोज र्स  पश्चिम  बंगाल  को  विलय  द्वारा
 जाने  के

 लिए  सरकार  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 उद्योग  कौर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  इस  कम्पनी  को  tad  हिन्दुस्तान
 पैटोलियम  कारपोरेशन  तथा  बालमेर  लारी  जेसे  सरकारी  क्षत्र  के  अरन्य  उपक्रमों  के  साथ

 सम्बद्ध  करने/मिलाने  की  सम्भावना ग्र ों  का  पता  लगाया  गया  था  ead  इसे  सम्भव नहीं  पाया

 गया है  ।

 एच  ०  ae  ०  टी ०  घडियां

 536.  श्री  चित  महिला :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 (*)  एच०  एम०  दी ०  घड़ियों  का  वार्षिक  उत्पादन  क्या

 देश  की  मांग  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितनी  घड़ियों  की  तस्करी  होती

 क्या  देश  में  घड़ियों  का  प्रति  वर्ष  का  उत्पादन  मांग  क को  पूरी  करता  तौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ak  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  है

 कौर  देश  की  मांग
 को  पूरा

 करने  के  लिए  सरकार
 का

 क्या
 उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 उद्योग  ge  om  wat  नारायण  दत्त  तिवारी  फ  (#)  fraser at  वर्षो  में  ee

 एम  ०  टी०  घड़ियों  का  उत्पादन  निम्न
 प्रकार  भद्रा  है

 क  अन  उत्पादन

 .  ..  is  मूल्य

 979-80  _*  31.25  70.10  करोड़ रु०

 1980-81  35.13  80.15  करोड़  रु०

 देश  में  तस्करी  के  द्वारा  लाई  जाने  वाली  घड़ियों  की  संख्या  या  मुल्य  का  कोई

 अनुमान नहीं  है  ।  किन्तु  पिछले
 वो  वर्षों  में  सीमा-हुस्न  प्राधिकारियों  दारा  पकड़ी  गईं  घड़ियों  का

 अनुमानित  मूल्य  नीचे  दिया  जाता  है
 :  =

 c
 ag  )

 3.37  करोड़  रु० 1979

 1980  3.15  करोड़  रु०
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 1903  )
 लिखित  उत्तर

 rw तथा  deaf  Qa  दि  विा  क्षेत्र  में

 इन  सभ  क्षेत्रों  द्वारा अनेक  aa  एकक हैं  जो  देवा  में  कलाई  घड़ी sai  का  निम  पी  कर  रहे

 1980  में  लग  भर  53  लाख  कलाई  घड़ियों  क्र  उत्पादन किया  गया  था  aie  जनवरी  से

 1981  ता
 गभग  27  लाख  घड़ियों  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान है  |

 =
 ने  176.58  लाख  यांत्रिक  कलाई  घड़ियों  की  कुल  क्षमता  padi  waren

 दोनों  हा  at  में  कलाई  घड़ियों  के  निर्माण के  लिए  पहले  ही  कई  यो  जनाज़ों  को  स्वीकृत  किया  है  ।

 इसके  डिजिटल  इलैक्ट्रानिक  घड़ियों  के  निर्माण के  लिए  32  लाख  नग  की  क्षमता को  भी
 y  =

 ही  में  ही  स्वीकृत  किया  गया है
 कर a  -

 |
 न्यूनतम  मजदूरो

 537.  श्री  राम  स्वरूप  राम
 है

 श्री
 रामावतार  शास्त्री

 का  ि
 कया  श्रम

 मती
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 _  श्री  अजित  कुमार  मेहता

 क्या  राज्य  श्रम  मन्त्रियों  एक  art  दल  ने  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिए

 न्यूनतम  मजूरी  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें
 की  थों

 द्  a
 (a)  at  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 श्रम  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  सिन्हा )  att

 (=)  कार्यकारी  दल  ग्न्य  बातों  के  निम्नलिखित  सिफारिशें  की

 (1)  न्यूनतम  मजदूरी  अघिनियम  में  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए
 ताकि  सम्बन्धित  सरकारों

 को  ये  अधिकार  दिए  जा  सकें  कि  वे  उन  सभी  रि जिन्हें  इस  अधिनियम  की

 अनुसूची
 में  शामिल  नहीं  feat

 गया
 के

 बारे  में  सामान्य  न्युनतम  मजदूरी

 निर्धारित  करें  ।

 (2)  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  के  पुनरीक्षण  कौर  संशोधन  में  अन्तराल  द  सेड्रिक

 नहीं  होना  चाहिए  ।

 (3)  इस  अधिनियम  में  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को
 निश्चित

 करने
 म
 के

 लिए  मानदंड रित  किया  जाए  he

 (4)  अ्रघिनियम की धा की  धारा  5
 निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  में  सोहन  के

 लिए  नोटिस की  करके  30  दिन  कर  दिया  जाए  ।

 (5)  दावों  के  लिए  ate  मजदूरी-दरों  की  अदायगी
 न

 करने  के  लिए  लगाए  जाने  वाले
 दंड  के  लिए  अधिनियम  में  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
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 (6)  अधिनियम  की  धारा  20  की  उप-धारा  (4),  जिसमें  विद्वेषपूर्ण
 ate  तंग  करने वाले

 शवों  के  लिए  लगाए  जाने  वाले  दंड  की  व्यवस्था  को  निकाल  दिया

 (7)  अधिनियम के  रन  अ्रपराधों  लिए  दंड  में  वृद्धि  की  जाए  ।.

 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर  शझ्धिनियम  में  सं
 ery  east

 क

 afar  रूप  देते
 समय  विचार  किया  जाएगा

 द्
 शिवरानी  समिति  को  सिफारिशें

 538.  ah  हीरालाल  कार  परमार  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  शिवरानी  समिति  ने  देश  के
 पिछड़े  क्ष  तो  के  औद्योगीकरण मं

 पूंजी  निवेश
 को  प्रोत्साहन  देने  की  सिफारिश  की

 |  ह यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ञ ्

 (7)  vat  उपरोक्त  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  देवा  के  पीछे

 green  किया  गया  ak  ्

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  है  कौर  किए  गए  कार्य  का
 ब्यौरा  क्या

 योजना  आयोग  के
 भूतपूर्व

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  शौर

 सदस्य  श्री  ato  शिवरानी  की  अध्यक्षता  में  पिछड़े  क्ष  त्रों  के  विकास  से  सम्बन्धित  रा

 ने  श्रौद्योगिक  प्रकरण  से  सम्बन्धित  अपनी  रिपोर्ट  में  परस्पर  सम्बन्धित  wae  सीमा

 बड़े  और  भोले  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पात्र  संवृद्धि  केन्द्रों  चयन  करना प्रौर
 प्रत्येक  चुने  हुए  संवृद्धि  केन्द्र  में  प्रौद्योगिक  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  करना  शामिल है

 विभिन्‍न  सिफारिशों  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  प्रौद्योगिक  '  प्रकीर्णन  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  में  देखे जा  सकते

 जिनकी
 प्रतियां  wae  पुस्तकालय  में  रखी  गई  कौर  उसका  सूचकांक  338-झार/एम०

 को

 शौर  इन  सिफारिशों  पर  राज्य  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ak

 के  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अखबारी  कागज
 ्

 करेंगे 539:
 श्री

 हरिनाथ  मिश्र  :  क्या  उद्योग  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा

 क

 रेग

 1
 1981  से  31  1981  के  दौरान  कुल  उपलब्ध  अखबारी  कागज

 में  से  देश  बने  श्रखवारी  कागज
 की  अ

 सि  ि
 दे

 मिग
 स्थिति क्या

 बारे  मे  a  नाद  विचाराधीन क्या

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 eae

 (7)  देशमें  अनुत्पादक एककों  द्वारा  feat  मात्रा  में  श्रमवारि

 किये  जाने  Harter  ं

 हालों  दें
 ऑर

 नहू  ग्  के  बोदा कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  करेंगी ;

 एच
 १
 उन  देशों  में  प्रत्येक  के  नाम  क्या हैं  जो  ह  में

 खार  कागज  का  वियत
 site  प्रत्येक

 से  कितनी  मात्रा  प्राप्त  होती है  ;  ब्रोकर  vee

 (=)  व्यापार  अन्तराल  में  निरन्तर वृद्धि  को  देखते  हुए  श्रमवारि  कागज  की  !

 में  देश  में  बने
 कागज

 प्रदा
 बढ़ाने  के  लिये  व्या  उपाय  जा  रहे हे  हैं  अथवा

 विचार है  ?  े  थि

 ह  उद्योग  शम्स  मंत्री  नारायण दत्त  श्र  नेपाल

 एण्ड  पेपर  मिल्स  दरा  .1-4-81  से  31.10.81  तक  33,320  मीटर  अखबारी  क़ागज़  का
 किया  गया  ॥  वित्तीय  ag  1981-82  के  दौरान  मिल  द्वारा  लगभग  55,000 मी
 कागज  का  उत्पादन  किए  जाने  की  है  ।  इसके  झनुमात्त है कि मेर है  कि  भंस  प्रेशर

 जिसकी  प्रभारी  कागज  परियोजना  हाल  ही  में  शुरू  हो  गयी  लगभग  25,000-30,।

 टन  उत्पादन  उपलब्ध  हो  सकेगा  तथा  ae  ही  ae  ae  श्पखबारी  ar

 योजना हवा  लगभग  10,000  टन  का  उत्पादन किया  जाएगा
 ब

 at

 इन  एककों  द्वारा  उत्पादित  अखबारी  कागज  के  बिक्री  मूल्य  का  निर्माण

 उत्पादन  शर  के  मुल्य  दृष्टिगत  रखते  ह

 जाएगा t

 (=)  aa  के  दौरान  रायात
 की  सें  sini  सवारों  ate

 sa  lah  as
 क

 os
 मात्रा  (ato  टनों

 160,000

 संयुक्त राज्य  अमेरिका
 3,000

 स्कैन्डीनेविया  86,000

 न्यूजीलैंड
 30,000

 5,000

 5,000
 बांगला  देवा

 -45,000
 Yo  ०  एस०

 5,000
 रोमानिया

 339,000



 लिखित  उत्तर  25  1981
 न्य प  हनन  «न ee

 (=)  मैसूर  मिल्स
 WIZ  Fest  हन् यूज प्रिंट  परियोजनाओं  के  आरम्भ  हो  जाने  पर

 1,55,000  मी०  टन  को  क्षमता  उत्पन्न  हो  जायेगी ।  दि  नेदा  न्यू जर प्रिट एण्ड  पेपर

 मिल्स  लगभग  60,000 मी  ०  अपनी  वर्तमान  क्षमता  में  वृद्धि  करके  उसे  75,000  मी०  टन

 तक  करने  के  लिए =  कदम  उठा  रही  है ठ ४  इसके  अतिरिक्त  उत्तर  प्रदेश
 तमिलनाडु  में  कम

 20,000  मी०  टन  कौर  50,000  मी०  टन  क्षमता  वाली  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  मैं म्‌०

 सेंचरी पाप  कौर  मै०  तमिलनाडु  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर्स  को  श्राद्यपत्र  जारी  कर  दिये गए क .
 =  ह  एक  उद्योग  के  लिए  एक  संघ  की  प्रणाली  नूद  *  2  रू

 540.  श्री जमीलुरंहमान :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 (am)  क्या सरकार  कोई  ऐसा  कानून  मंदाने  सद ey  re  रही  है
 किः  एक

 उद्योग  के =  t

 लिए  एक  ही  संघ  कौर  ont

 (a)
 यदि  तो

 तत्तस्बनवी  er कया
 हेकਂ =4

 भ्रम  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  (  रीम

 झलो
 र

 इनसे  नहीं डल

 &)  ver  नहीं  उठता  दि  oe a

 ि  प्राप्त  उद्योगों  तथा  बहुराष्ट्रीय  कया  हाथ  पिछड़े  aa  न

 उद्योगों  की

 क्या  उद्योग म 541.  श्री  जयनारायण  रोट :  ी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  एकाधिकार  प्राप्त  म  cpa  चलीए
 उन

 पिछड़े  क्षेत्रों
 में  उग  लगाने  की  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही है  जहां  दूसरे

 उद्योग  पूंजीनिवेश  करते  में
 सोच

 करते  हैं
 att

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  शर  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 गाम  क्या  हैं  जहां

 दूसरे  उद्योग  निवेश  करने  में  सोच  कर  रहे  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  कौर
 iG

 1973  के  Fa  नोट  के  परिशिष्ट  में  सम्मिलित  उद्योगों  को  पिछड़े  क्षेत्रो  में  स्थापित  के

 कार्य में  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  wrt  विदेश
 ft  मुद्रा  विनियमन

 ग्र थि नियम  के  WIAaVEN ES wd 7 Tt  ari  वाली  कम्पनियां
 भी  भाग  ले  सकती  bed  ।  एका  शिकार

 व्यापारिक  व्यवहार  वाली  कम्पनियों  को  एम०  कार  टी०  की  दृष्टि  से  श्रनौपत्ति  see
 |

 sap  गो  का

 दा  चावल  दे  सके
 ह करनी  होगी ।  जहां  तक  1  में  सम्मिलित

 निर्यात  दा
 क्षेत्रों  में  भी  स्थापित किए  जाने  पर र  विहित

 ्  तक  निर्यात  की  प्रति
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 फिया
 खेलो ंके  लिए  ठेका  श्रमिक

 542.
 att

 के०
 ए०

 राजन
 :  जवा  a

 सती  बह  वता  की  इसा  करे ह  8.  #

 aa  परियोजनाशों  में  कार्यरत  निर्माण  श्रमिकों  ने कया
 दिल्‍ली  feat अपनी  मांगों  पर  जोर  देते  के  लि

 10
 face  बर  1981  को  वोट  क्लब  पर  एक  रैली  आयोजित

 की  थी  |
 as  .

 (@)  यदि  a,  तो  कया  ae  a
 asia  एक  ta  किया

 े क  क द  र
 यदि  ot

 a it  इसका  ब्यौरा  क्या  द

 (3)  उनकी
 शिक

 मे
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने

 द्रव  तक  कया  कार्यवाही
 की

 ?  es  we .

 श्रम  मंत्रालय  में  बडों
 राम  इलाही  :  (=)  जसा  कुछ

 qat  में  सूचित  किया  गया  दिल्‍ली
 भिन्न  एशियन  खेल  परियोजनाओं में  '  काम  कर  रहे

 निर्माण  श्रमिकों  ने  10
 सित  एयर  1981  को  वोट  कल is ल  पर  एक रेली की

 t

 (a)  aa  पि  उनकी  मांगों  से  सम्बन्धित  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नह ही ंgat

 न
 (7) WIA se

 नहीं  उठता  i

 हि ना

 य  औद्योगिक  सम्बन्ध  मशीनरी  कौर  दिल्‍ली  प्रशासन पारद

 नियमित नि  किए  जाते हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि ए
 एशियाई  परियोजनाओं

 निर्माण  श्रमिकों  को  विभिन्‍न  श्रम  कानूनों  के  Meat  सभी पर  काम  कर
 र

 रहे  हरियाएं  विधिवत
 प्राप्त हो  1

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  सम्बन्धित  मामलों  को  समय-समय  पर  उनके  पास  भेजा  गया  कौर
 उपयुक्त  स्थलों

 उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी-दरें  दी  जा  रही

 पेय
 Ks

 a  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  कुछ  स्थानों  पर  विश्राम  गृहों  मूत्रालयों

 arte

 3
 के  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  कौर  सभी  स्थलों  पर  प्राथमिक  उपचार  afew  को  उपलब्ध  कराया

 3  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  कार्य  स्थल  पर  चिकित्सा  af
 सुविधाओं

 में
 बे  परिवार

 सुधार
 करने  के  स्वास्थ्य  सेवा  दिल्‍ली  से  कहा  गया  है  कि

 परिवार  कल्याण  कार्यकलाप  में कल्याण  झ्र धि कारियों  द्वारा  समय-समय  पर
 दौरों

 का
 प्रबल

 दि  शामिल है  ।

 महुए  bi  iia
 देखरेख  श्र  रोग  क्षमता  करण  कार्यक्रम

 ली  प्रयास  के  अधिका  रि
 ढारा  sth केन्द्रीय  औद्योगिक  wear ङ्घ  मद्दीनरी

 श्र  fac

 न  के  मामलों में  व  | gfraert Wt eat भी  दायर
 fe  a  हां

 शम
 कानून

 के
 sete

 ALAN
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 दिल्ली  महानगर
 प्रतिषऋ  लथा  दिल्‍ली

 नगर  fa
 के

 लिये  चुनाव

 543.
 थ्री  सत्य  क्या  गृह  त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  महान  गर
 eg  तथा  विलास  नगर  निगम  के

 ga
 करने

 के  बारे  में
 कोई

 निर्णय
 करर  लिया  है

 ‘afe  at  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  झीर

 (7)
 चदर

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मे  (*)  से  मामला

 विचाराधीन हैं

 मारुति  के  साथ  ब  ते  सहयोग

 544.  of  कमला  मिश्र  पिघलकर  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 (*)  कया  सरकार  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  भारी-कारों के  उत्पादन  के  लिये  कोई
 1

 विदेशी  सहयोगकर्ता प्राप्त  करने  शी  es

 (a)  क्य
 ह

 पता  चला  है  कि  केवल  यात्री  are

 दावों  करता  दी  गद  गहे भर

 (x)  यदि  त  दा  कों  ser  कं  आद
 करों

 के  सरकार  द्वारा

 कया  प्रयास किये  ज  रहे  हैं  ?

 उद्योग  श्औौर  श्र  ती

 fr  बत  (®)  n wT,  नही
 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं
 उठता

 |

 आन  हु  का  बन्द  होना

 AS.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा ह

 मी  वद  चन्द्र  जेन  |  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  क़ी  HIT  करेंगे  कि

 जल
 संयंत्र  हथ

 कोटा
 स्  राजस्थान  परमाणु

 कितनी  बार  बन्द  द

 संयंत्र सें  इस  arene  wath  aa  के  का  खुदा  ave  x  ग्रोवर

 इस  बिजली  संयन्त्र  के  कायें
 को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं
 ?
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 कें
 1903

 का aia

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी
 ौर

 मर  पर्यावर घर क  विभागों

 मं  रय  मंत्री  dite

 cto  एन०  :  राजस्थान  परमाणु  बिल  का
 पा  तथा  दूसरा यूनिट  चालू

 वित्त  वर्षों  श्री  त
 क  ऋप मरा  11  बार  तथा  18  बार  बंद  हुए  =  |

 श  ह

 तथा  यह  युनिट  ग्रिड  की  उपकरणों  के  सहीं  ढंग  से  काम  न  करने

 sear  लादती  सुला  के  वाइस  लद  ere  सें  !  यूनिटों के  बन्द  होने  की  प्रत्येक  घटना  के  कारणों  का
 विश्लेषण  किया  जाता

 है
 तथा ऐसी

 घटनाओं  की  रोकथाम के  लिए  ata
 =  घी

 जिनमें

 यथावश्यक  सुधार  भी  शामिल हैं  ,  निरन्तर  किए  जाते हैं  ।
 श

 ii बंगलों  एककों  का  उत्पादन

 546.  श्री  वसुदेव  श्राचायं  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह
 वनि

 ा
 करा

 fa :

 क्या दे देश
 में  बैगन  निर्माता  एककों  के  उत्पादन को

 गी

 बढ़ाने  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  कब  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य

 ae

 किन-किन
 एककों  का  उत्पादन  बढ़ाया  ate

 न

 (=)
 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 चोंग  कौर  श्रम  सन्नो  नारायण  दत्त  :  oman  चो  at  रेलवे
 की  छठीं  योजना  में  एक  लाख  वैगन  प्राप्त  करने  की  योजना  1

 a
 (7)  maar  विवरण  में  दी  गई  है

 उत्पादन  में  अड़चनों  को  दूर  करने  के
 sear  से  दलील  एल०  बी०

 इस्पात  जैसी  बढ़े  हुए  स्तर  की  भ्रतवेस्तुओं
 की  निःशुल्क  सप्लाई की  विद्यमान  क्षमताझों

 का  बेहतर  कड़ी  मानीर्टारंग  तथा  बैगन  की
 उत्पादन

 at
 नियतकालिक  समीक्षा  इस  दिया

 में  उठाये गये  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  हैं  ra  =

 विवरण
 ts =

 1.  भारत  वैगन  एण्ड
 ज

 नियोज्य  कम्पनी  लि०  4

 मुशर्रफ  कपूर

 मोकामा

 ब्र  स्वेट  एण्ड  कं०  लि०  कलकत्ता  |

 3.  बनें  स्टेंडर्ड  कम्पनी  लि०  |

 हावड़ा  aaa

 बिनपुर  ata
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 लिखित  उत्तर  25  198]

 जेसप  एण्ड  कम्पनी  fete  कलकत्ता  ।

 सिक्कों  भरतपुर
 |

 हिन्दुस्तान  जनरल
 रल  इंडस्ट्रीज

 नामों  शंदील  रस
 हिसाब

 aft  लिमिटेड  स  a

 ह  कास  तथा  meet  क
 कसो

 में  बृद्धि

 547.  श्री  बालकृष्ण  रामचन्द्र
 वासनिक

 श्री  waite  इासत्नी न्य हलात  :  क्या  उद्योग  मस्ती  यह  बताने
 की

 कपा  करें
 कि  थ  ज

 क्या  सरत
 सरकार को  मालूम

 है
 े  pret

 net
 ब

 के  qa
 कं afc  &

 az  we

 31  मक्तूब  981  तक  के  क  का  ar  बाक  ee  हद

 वाहनों  के
 seat  में

 इनके  fa  रा  finest  are  वादि  को  द पग  ek ee  समम
 ee  बाद  कितने  eat कौर  a

 कीं
 को

 aah
 ४.

 (x)  इन  बहनों
 के

 मूल्यों
 को

 हु
 मिति

 सगत
 स्तर  तक  नीचे  लाने  के  लिये

 सरकार  का

 विचार
 क्या  उपा

 य  करने  का  है  ?  jee a

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  है

 श्रन्त्वस्तुद्नों  तथा
 निर्माण  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  वाणिज्यिक  यात्री  टेन

 त

 तथा  स्कूटरों के  मुल्यों  में
 समय-समय

 पर
 दूषि

 कीं  भें  है

 एक  विवरण  सलग्न
 है

 .  सरकार  ने  निर्मितियों  द्वारा  wat उ  उचित  मुल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  की

 श्राव्यकता पर बल पर  बल  दिया है  ।  औद्योगिक  लागत  तथा

 मूल्य  कार्यालय  को  मामले  की
 च  करने

 तथा  रिपोर्ट देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
 पके

 विवरण

 eo  he  agt  तथा  कलेंडर  वर्ष  1981  के  31-10-1981  तक  कुछ  मैचों  के

 यात्री  ze  चेससों  तथा
 ्

 वैसिसों के

 देता  हें  ee  ee  के  शुद  विक
 मुल्यों  में  हुई  वृद्धियाँ  यहां  बताई  जाती  हैं  *--
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 लिखित  उत्तर 4  1903
 लिकाकाकानानाकाककाक

 मक मद  वृद्धि की  राशि वृद्धि  की  तार

 मे ं)

 स्कूटर n  विजय  सुपर  1-8-1979  द
 155

 195

 24-12-1979  500
 *

 180 15-7-1980

 1-4-1981  300

 5-10-1981  175

 बजाज  सुपर  1-1-1979  100

 1-10-1979  325

 1-12-1979  500

 3-10-1980  165

 15-5-1981  200

 बजाज  चेतक  1-1-1979  100

 1-10-1979  325

 1-12-1979  3500

 3-10-1980  [75

 200 15-5-1981

 1-4-1979  216 लैम् वी

 1-8-1979  475

 10-10-1979  185

 8-12-1979
 500

 300
 15-4-1981

 250
 23-9-1981

 150
 1-3-1979 प्रिया  275
 1-10-1979  500
 1-12-1979  100
 3-10-1980  160

 aided  109



 25  1981
 nit

 उत्तर
 oe  oe

 मेंक  yea  वृद्धि  की  वृद्धि  की  राशि

 तारीख  में  )

 यात्री  कारें  अम्बैसेडर  1761 24-1-1979

 30-1-1979  2000

 1-3-1979  365

 14-9-1979  3500

 11-3-1980  2000

 19-6-1980  2200

 5-1-1981  3025

 25-3-1981  3500

 3-8-1981  4000

 3-5-1979  3708

 8-9-1979  2655 x

 20-2-1980:  2043

 1-9-1980  2997

 22-12-1980  3015

 3-7-1981  3762

 ट्रक  चेसिस  टाटा  13-2-1979  354

 1-3-1979  1448 1210.  एस०
 Re /42);  2-4-1979  4930

 7-7-1979  8090

 6-8-1979  1678

 8-11-1979  915

 2-1-1980  3497

 1-6-1980  5300

 19-6-1980  7739

 18-7-1980:  1509

 10-10-1980  5385

 1-11-1980  694

 10-4-1981.  8283

 29-6-1981  1200

 410



 4  1903  futur  दरार
 rr

 मंद  मेक  मूल्य  वृद्धि  वृद्धि  की

 की  तारीख  मे ं)

 टूक  चांसेस  लोलैंड

 1-1-1979  4550 (9.00  20-12

 17-4-1979  4700
 चलाई  के  टायरों

 14-5-1979

 17-7-1979  8518

 11-11-1979  1052

 23-12-1979  7750

 4-2-1979  1150

 -4087 2-6-1  980

 536 22-7-1988

 16-8-1980  2780

 7187 1-9-1980

 1-1-1981
 |

 (6310

 4-4-1981  708

 19-4-1981  6400

 3-7-1981  1181

 8-10-1981  1168

 aa  चैसिस
 13-2-1979  366

 माडल
 1-3-1979  1410

 2-4-1979  4422
 12108/52)

 9-7-1979  8090

 153 6-8-1979

 8-11-1979  915

 2-1-1980  3570

 au



 लिखित  sae  25  1981
 न  वाकया  12

 मादा
 मुल्य  वृद्धि  की  वृद्धि  की  राशि

 तारीख
 में  )

 1-6-1980  5300

 19-6-1980  710

 18-7-9980  3019

 10-10-1986  5385

 1-11-1980  695

 10-4-198:1  8281

 29-6-1981  1200

 बस  चेसिस  लोलैंड  I-1-1979-  4550

 (9,00  x  20-12  17-4-1  979  4700

 प्लाई  के
 6

 टायरों  वाला  )  14-5-  1979  455

 17-7-1979-  8518

 11-11-1979  1052

 23-12-1979:  7750

 4-2-1980  1150

 2-6-1980  >.  4087

 22-7-1980  536

 16-8-81  2780

 1-9-1980:  787

 1-1-1981  6310

 4.4-1981
 708

 19-4-1981  6400

 3-7-1981  18]  *

 8-10-1981  1168

 पश्चिम  बंगाल  को  उद्योगों
 की

 ear  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 548.  श्री  सुघीर  कुमार  गिरि
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 कट



 4  1903  )  लिखित  उत्तर
 on  re

 (*)  उनके  मन्त्रालय at  परिचय  बंगाल  में  नये  उद्योगों की  स्थापना
 के

 लिए
 लाइसेंस

 हेतु  1981  तक  परिचय
 बंगाल

 सरकार  से  कितने
 आ्रावेदन पत्र  प्राप्त

 उनके  Aeareaz  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 को

 कितने  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा

 प्रायस  जारी  लिदेंद
 |  -  .

 ्  दम  क्  |

 कोष  श्रीचंदन-पत्रों  का  कया  श्र

 (=)
 र  लाइसस  तथा  आदाय-पत्र  जा  my रने  में  कि  ता

 समय  लगेगा
 ?

 उद्योग
 १  प्रौर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  ig

 +  (५)  see
 स्वीकृति

 सचिवालय में  1-1-81  से  31-10-81  की  अवधि  में  पिच  q  में  विभिन्‍न  प्रकार  के

 उद्योग  स्थापित  करने  के ~a i fae  औद्योगिक  लाइसेंसों  क  के  लए  52.0  श्रावेदन  प्राप्त  हुए

 थे  ।  इनमें से  11  भ्रावेदन  स्वीकृति  कर  श्राव्य-पत्र जारी  कर  दिए  गए  14  आवेदन रह  कर  दिए

 गए  1  आवेदन  अन्यथा  निपटा  दिया  गया  है  तथा  26  श्रावेदनों पर  विभिन्‍न  अवस्थाओं में
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  अनिर्णीत  पड़े  श्रावेदनों  को  यथाशीघ्र  निपटाने  के  हर  संभव  प्रयास  किये
 जा  रहे

 टली
 श्राग्निशमन  सेवा  द्वारा  वसूल  किये  जाने  वाले  रीनी  ह

 शुल्क  से  निर्धन  वग  को  छुट

 549.  श्री  राजेश  कुमार  सिह  कया  गुह  मन्त्री  यह a  ताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कि  दिल्‍ली  भर्ती  दामन क्या यह  सच  है  वा  उन  झुग्गी  निवासियों से  श्रवन-प्रमाण

 करती  ह  जिन्हें  fret  af  न  कांड के  बाद  उनके  हाल पर  छोड़ पत्र  देने  के  लिये  25  रुपये  वसूल

 दिया  जाता  कौर

 यदि  तो  निर्धन  वर्ग  को  उक्त  अधिभार से  छूट  न  देने के  क्या  हैं  कौर
 यदि

 कया  सरकार  उन्हें  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  इस  अधिकार  से  छूट  देने
 के
 yet

 पर  विचार

 करेंगी ?

 योगेन्द्र  मकवाना  दिल्‍ली  श्रुति  शमन गृह  म  मालय  में  राज्य  मन्त्री

 कांड  के
 बाद  किसी  को  भी  कोई  ग्रीन  ण  पत्र  जारी  नहीं कर  रहा  तथापि  झुग्गी

 ककाना  उनें a  ( >  wo  घ  कांड के  सम्बन्ध निवासियों  सहित  aft  कांड  में  प्रभावित
 632  जारी

 में  कुछ  आवश्यक  सूचनाओं  वाली  अग्नि  कांड  रिपोर्ट  जारी
 का की  जाती sao  कांड

 ताकि
 वे

 हानि  के  मुआवजे

 का  दावा
 कर

 सके
 |  इस

 प्रकार
 की

 बस्ती  कड
 रिपोर्ट  को  जारी  करने  के

 लिय
 25.0  सा

 गा  शुद

 age  फिया  जाता  है
 1
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 लिखित  उत्तर  25  नवम्बर  [981

 निर्धन वर्ग  को
 ee  ere

 दिल्‍ली  नगर
 निगम  द्वारा  विचार

 किया  जा  रहा  है
 ।  >

 पाकिस्तान  को  आधुनिकतम
 weal  al

 सप्लाई में  अवरोध

 550.  श्री  भोगेन्द्र का  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  बम  ada  विमानों  ie  हंसों  ae

 अमरीका  पाकिस्तान  समभौते के बारे में के  बारे  में  19  1981  के  अतारांकित
 अकल  sear  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पाकिस्तानी  तथा  ब्रिटिश स सरकारों  के  प्रतिनिधियों कौर

 लोगों  के  बीच  हुई  बातचीत  के  फलस्वरूप  पाकिस्तान  को  आधुनिकतम  श्राक्नामक  हथियारों  की

 rhea  न यदि  ee.  att

 सुनिश्चित ग  यदि  तो  भारत at  सुरक्षा  को  प्रभावी  ढंग  से  सु
 े

 काने  हिंदु  चुनाव रक्षा  तथा  qwafes  क्षेत्रों  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 zen  सरा दा लम  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी  ०  . Pe]  तथा
 जी

 नही ं।

 इस उपमहाद्वीप में  हो  रही  गतिविधियों को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूरी  रक्षा  तैयारी

 बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  ने  भी  अनेक  प्रति  तथा  दीर्घ  कालीन  करने  शुरू  कर

 दिए  हैं
 ।

 हरियाणा  को  सीमेंट  का  कोटा

 551. शी  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  राज्य  के  लिए  सीमेंट  का  कोटा  बढ़ाने  का  अनुरोध किया

 (a)  aft  तो  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणीत  att

 देश  में  सीमेंट  की  सामान्य  कमी  के  कारण  राज्यों  की  सीमेंट  की  लिन

 धुरे
 तौर

 पर  ga  किया  जाना  संभव  नहीं  हो  है
 1981

 से  प्रारम्भ  होने  वाली

 तिमाही  के  लिए  हरियाणा  राज्य  को  झायोजनागतर  योजनाओं  न्यूनतम  आवश्यकता

 कम  ग्रामीण dal  सें  जल सं मरण  योजना  गन्दी
 बस्तियों

 में  मकान  का  हरिजनों  शादी

 बासियों  atx  न्य  कमजोर  वर्ग
 की

 आवश्यकता  के  लिए  12,700  सींग  टन
 सीमेंट  का

 तदर्थ
 न  किया गया  है  ।  dae की  उपलब्धता  स्थिति  सुधरने

 पर  दरयाए  सहित  war रिक्त  नियतन

 राज्यों  को  सीमेंट  का  ज्यादा  नियतन  किया  जाना  संभव  हो  सकेगा  इसके  लिए  प्रयास  किए  जा
 ©

 रहे  हैं
 ।  ्
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 तमिलनाडु  को  सीमेंट  का  आवंटन

 553.  नी  ato  चिन्ता  स्वामी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  BT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  लूम
 है  कि  तमिलनाडु को  सीमेंट का  आवंटन  वहां की  बढ़ती

 हुई  मांग  के  अ्रनुरूप  पर्याप्त  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  रकार  से  1981  तक
 तमिलन।ड  को  4  लाख  50  हजार  मीटरी  टन  सीमेंट  देने  को  कह  और

 ॥
 ie दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 _  उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  :
 से  (7)  तमिलनाडु

 सरकार  ने  हा  ल  ही  में  बताया है  कि  उनकी  सीमेन्ट  की  श्रावश्यकता  प्रति  तिमाही  4.5  लाख  मी  ०

 टन  होगी
 ।  जबकि  राज्य  को  पहले  3,23,400  मी०  टन  सीमेन्ट  मूल  आवंटन  |

 क्या  जाता  रहा
 है  ।  1981 से  शुरू  होने  वाली  तिमाही  तमिलनाडु  राज्य  को  योजना

 विशेष  रूप  से  न्यूनतम  झीवंशय कें ती  प्रिटिंग  क्षत्री  मैं  जले  संभरण  की  योजनाओं  कौर

 बस्तियों  के  निवासियों  के  लिए  योजना  की  अ्राविरेंयकताओं  atk  आदिवासियों

 तथा  प्राय  कमजोर  लगा  श्रीविंद्यकेती्री  कों  पूरा  करने  कें  लिए  48,000  fro  टन  सीमेन्ट का

 तदर्थ  श्रंतिरिवंत  आवंटन  कियां  गया  है  ।  देशी  में  सीमेन्ट  की  सामान्य  कमी  होने  के  कारण  राज्यों

 की  सीमेन्ट  कीं  समग्र  श्रोवंदेयंकंतोओं  की  पैरों  केर  पानी  सभंव  नहीं  eat  तमिलनाडु  राज्य

 सहित  राज्यों  के  आवंटन  को  बढ़ाना  सीमेन्ट  की  उप॑लब्धता-स्थिति  सुधर  जाने  के  बाद  ही  संभव

 जिसके  लि  रसंभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  क

 निक्षेप बिस्तर  जिले  के  sal  aa  में  यूरेनियम

 554.
 श्री  फिर लंचन्द  वर्मा :  क्या  प्राचीन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 रेनियर
 se  के

 निश् पर्ण  म
 a1  मध्य  प्रदेश  के  faa  बस्तर  के  sat  क्षेत्र  यार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 विज्ञान तथा  silent प्रौद्योगि  इलैक्टरो  wt lah +  ay पैथाविर्ण  fait  trea
 मन्त्र  सी०

 पी०  एन०  :  fete  yee  प्रदेश  के  बस्तर  जिलें  के
 dor

 de  स्थान  परे
 किए

 गए  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के
 उच्चस्तर  की  रेडियोधर्मिता  में  कुछ  असंगतियाँ होने  के

 संकेत  मिले  हैं
 ।  इस

 बारे  में  arte

 a  हैं
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 छावनी  1924 का  संशोधन

 £555.  श्री  हरिशचन्द्र सिह  रावत  क्या  रक्षा स्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छ  बनी  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  ग्र सेनिक  जनसंख्या  के  इच्छानुसार  छावनी

 faa  1924  में  संशोधन  करने  का  एक  प्रस्ताव  उनके  मन्त्रालय में  विचाराधीन  ak

 यदि  तो  इस  अधिनियम  में  प्रस्तावित  संशोधन  का  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  सन् त्राल यों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato  कौर  छावनी

 अधिनियम 1924  को  संबोधित  करने  का  प्रश्न  सरकार के  पास

 aaa

 1  मोटे तौर  पर

 प्रस्तावित  संशोधनों  में  नौसैनिक  eat  को  छावनियां  घोषित  ats  के  सदस्यों के

 काल  को
 3  वर्ष  रे  ते  बढ़ाकर  5  वर्ष  करना  तथा  नगरपालिका  प्रशासन

 को  कार्य  प्रणाली  को  ब्यान ि
 में  we  pet

 बोर्डों  के  प्रशासन  को  कारगर  बनाना
 शामिल

 है

 थ  uae
 जिन

 हिट  खुर्जा  पोटरी  यूनिट्सਂ  atin  के
 श्रन्तगंत

 ik
 प्रकाशित  समाचार  झ

 556.  श्री  बी०  डी०  fag  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह ठ  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1981  के  इण्डियन  एक्सप्रैस  में

 हिट  खुर्जा  पौटरी  यूनिट्स
 aren  के  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार
 की

 कया  प्रतिक्रिया  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  चानना  )  हा ं।

 कौर
 1981

 में  रेलवे  से  कोयले  के
 लिए

 वैगनों  के  संभरण  में  बढ़ोत्तरी

 करने के  लिए
 |  ।  बाद  में  लग  उद्योगो ंके  लिए  सीमेन्ट  नियतन  करने  के  लिए  कहा

 गया ॥

 महीनों में
 oe

 स्टेन गो ग्राफ र्स  कम

 557,  श्री  शिवदास  वन  Ler  vere  ka AeAT  विंदो  Fate  अपिया  से  गाकर

 के  सम्बन्ध  में  19  1981  के  अतारांकित  प्रदान  433  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  Fecaret  में  वह  पद  है  वे  कहां  स्थित

 116



 4  1903  लिखित  उत्तर

 a  उत

 te  rom
 ret  rater  या  है  तथा  ने  किस  सेवा  मेह

 श्र

 कब  सरो  है

 (71)  काम्बेटेंट  स्टे eri  फलों  को
 सदस्य

 सोना  मुख्यालय से  श्र  oe

 पर  नियुक्त  करने  के  क
 या  कारण हैं  जिनका  एन०  ए०  एम  एम०  ए०  एन०  शादी के  साथ  काम

 करने  का  अधिकार  कौर

 io
 f

 न  वर्ष  के  निर्धारित  कार्यकाल  का  पालन  |  |  कए
 जाने  के  कारण हैं

 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato
 :  विवरण में  ag

 सूचना  प्रस्तुत  है
 ।

 (a)  विवरण  में  दिए  गए  24  कार्यालयों  में  त  क
 श्राशुलिपिकों के

 34
 पद  स्वीकृत

 1981
 के  वाद

 दो
 पद  समाप्त

 कर  दिए
 गए

 ।  इन  34  पदों  पर  भिन्न  संवर्गों  के

 झा शु लिपिकों  की  नियुक्तियों
 की  स्थिति  इस  प्रकार है  :

 1981  सो  श्रादुलिपिकों  के
 दो  पद

 रक्षा  मन्त्रालय  के  पास  हैं  ।  रक्षा  मंत्रालय

 संवर्ग
 के  आशुलिपिक  सितम्बर  1978  में  तैनात  किया  गया  था

 स्थान  पर
 atta  ही  दूसरा  आशुलिपिक  भेजा  जाएगा  ॥  a

 ms  पद  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  श्राशुलिपिकों  के  पास  हैं  जिनमें a  6  पद  Wea

 1978  एक  पद  1981  से  पद  1981  से  हैं  ।  जो  लोग
 1978  से  इन  पदों  पर  हैं  उनके  स्थान  पर  दूसरे  श्राशुलि  तिक

 सहित  किए
 जा  रहे  ।  श

 शेष  23  पद  योगियों  के  पास हैं
 और

 ये
 पद

 1978  और
 1981  के

 बीच  विभिन्‍न तारीखों से  इनके  पास  हैं

 (7)  योधियों/सि  पन  झ्ाशुलिपिकों  की  किसी सी  fata  स्तर  पर

 नार  क

 काम की

 आवश्यकता के  आधार  पर  की  जाती है  ।

 (7)  जहां  तक  सभा  व  होता  इसके  लिए  तीन  वर्ष  की  नियुक्ति  अवधि  पालन

 किया  जाता  है  ।

 विवरण

 बिदेशी  स्थित  विभिन्‍न  महीनों
 a

 सैनिक  सलाहकार/श्रताशे  के  कार्यालयों  के  स्यान

 1.  अफगानिस्तान

 2.  श्रास्टेलिया

 3.  बांगलादेश
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 चीन

 चेकोस्लोवाकिया

 मिश्र

 10

 11.0

 12

 13

 14  wet  rar

 15

 16  युगोस्लाविया

 17

 18  सोवियत

 19

 20
 क

 21

 22.  पोलैंड

 23  वियतनाम

 24

 राजस्थान  में  ग्रेनाइट  पत्थर  का  काटनी

 558.  श्री  विरधाराम  फुलवारिया  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  कीः  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान के
 जालौर

 जिले  में
 ग्रेनाइट  कीः  कटाई के  लियें

 कोई  ator
 बनाई
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 यदि  तो
 इ  से

 कब
 तक  नियोजित

 किया
 जायेगा  we  यदि  नहीं

 तो
 क्या  सरकार

 बा  Freer  कामता  में
 में  किसी  प्राइवेट  ट  फर्म  को  लाइसेंस  देने  का  कौर

 क्या  प्राइवेट  फर्मों  को  ग्रेनाइट  पत्थर क
 ग

 टूटा  दिया  गया  है  श्र  यदि
 तो दें उसकी  किस्म  अवधि  सहित  पूरा  ब्यौरा  क्या  है

 उद्योग मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  चानना )  UWsIeT  के  जालौर
 जिले  में  ग्रेनाइट  काटने  की  एक  योजना  राजस्थान  राज्य  ग्रेनाइट ८  कौर  मावल  f  र  द्वारा

 कृत  करवायी गई  है  ।

 और  वचन  इकट्ठी  की जा
 रहे  ठ  गार  पटल  रख  दी  जाएगी  |

 ct  बदल

 559.  श्री  विजय  कुमार  यादव  द  म  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विचार  दल
 नये  कठोर  उपाय  करने  का

 at

 (a)  यदि  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  बारे  क्या  कदम  उठाने  का
 थ

 विचार है  ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना )  तथा
 दल  बदला

 की

 समस्या से  निपटने  के  लिए  कानून  बनाने  के  प्रदान के  प्रति  भारत  सरकार
 का ध्यान है  ।  यह

 ि  क्
 मामला  चुनाव

 र सम्बन्धी  सुधार  के  वृहत्‌  विषय  का  एक  हिस्सा  है  ।

 संयुक्त
 सीमित  विभागीय  1979  के  आधार  पर  राजपत्रित  प्रेतों  a के

 लिए  संघ
 लोक  सेवा  झ्रायोग  द्वारा  सिफारि शा शुदा  उम्मीदवार

 (560.  श्री  अनादि  चरण  दास :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राजपत्रित  ग्रेडों  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों/मन्त्रालयों  के  ऐसे  उम्मीदवारों
 की  द  संख्या  कितनी है  जिनके  लिए  संयुक्त  सीमित  विभागीय

 1979
 के  आघार  पर

 संघ  लोक  सोवा  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है
 कया  संघ  लोक  सोवा  आयोग  द्वारा  ज  उम  सिफारिशों व हो

 नेपाल  करने  के
 fag  arg  qT) +4 RTA aTET  की  गई

 (a)  उनमें  सो  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित
 जनजातियों

 के  कितने
 हमीदा

 को

 तदर्थ  arene  पर  अथवा  नियमित  रूप  रो  प्रब  तक  नियुक्त  किया
 गया

 कौर

 es  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह
 मन न्याय  कौर  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य

 ame
 पी०  ee

 से  (=)  अनुमानत  इस  सनद  +  करा  qr  z
 ग्रेड/केन्द्रीय  सचिवालय

 में  fi  कत  के  लिए
 र  ह  ली  गई  सम्मिलित

 आशुलिपिक
 रीवा  के  ग्रेड

 सीमित  विभागीय
 1909  से  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  उम्मीदवारों की  कुल

 संख्या इस  प्रकार है  i—
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 लिखित  उत्तर  25  नवम्बर  1981

 कुल  अ्रनुसुचित  अ्रनुसूचित  जन

 जाति  जाति

 1.  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  का  अनुभाग  126  35  2

 अधिकारी  ग्रेड

 2.  केन्द्रीय  सचिवालय  30

 आशुलिपिक रोका  क

 एक  उम्मीदवार  क  न  छोड़कर  जो  पा  नहीं  था
 ब  सभी  उम्मीदवारों को  विभि नन

 विभागों  में  श्रनुभ  ग  अधिकारियों  —  के  पदों  पर  नामांकित/नियुक्त  किया  जा

 चुका है  ।
 क

 ्
 भविष्य  निधि  सम्बन्धी  नियमों  को  उदार  बनाना

 561.  श्री  श्रनादि  चरण  दास :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह हसन  है  कि  जो  कर्मचारी  भवन  निर्माण  के  कौर  प्लाट  खरीदने के  fae

 ऋण  लेना  चाहते  हैं हैं  जजु  सम्बन्ध  में  भविष्य  निधि  योजना  को  हाल  में  उदार  बनाया
 गया

 र

 यदि  तो  भविष्य  निधि  योजना  में  क्या  ढील  दी  गई
 कया  उदार  बनाए  गए  ये  नियम  उन  कर्मचारियों  पर  भी लागू  होंगे  जिन्होंने  पांच

 सो  कम  तथा  तीन  वर्ष  सो  alas  जमा  करना  आरम्भ  किया  कौर

 भविष्य  जमाकत्ता्रों  के  लाभ  के  लिए  उदार  किए  गए  नियमों  का  siz

 है
 ?

 ह
 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  वेंकट  :  जी  ह

 ि
 (a)  are  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के  ata  रिहा _  मकान या

 फ्लैट  खरीदने/मकान  के  निर्माण/मकान  श्रादि  के  निर्माण  के  प्रयोजनार्थ  स्थान
 ग्र धि ग्रहण  करने  के

 लिये  पेशियां  देने  की  सीमा का  व्यापक रूप  रो  विचार  किया  जा  गया  उक्त  योजना के  सम्बद्ध

 उपबंधों  मे ंइस  उद्देश्य  से  तथा  वर्तमान  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  उत्तर  सो  समुचित रूप  में
 संशोधन  किया  गया  है  ।  संशोधित  योजना  में  अरन्य  बातों  के  कतिपय  शर्तों  के  अधीन

 पेचीदगियां  देने  के  लिए  व्यवस्था  की  की  गई  है

 (1)  उस  मामले में  जिनमें  निधि  के  सदस्यों  ने  निर्माण  शुरू  कर

 2)  व्यक्ति  विशेष  रिहायशी  मकान  की  खरीद  के

 )  पहले  a  प्रारम्भ  किए  गए  निर्माण  को
 परा  करने  हेतु

 पत्नी  ग
 वित्तीय  सहायता देने  के  लिए  । पेशगी  की  सीमा  भी  बढ़ा  दी  गई  है

 आयुक्त
 के  अतिरिक्त  अघिकारी  यदि  oat

 श
 ge  हारा

 प्राधिकृत  किया  पेशगी

 मंजूर कर  सकता
 योजन  के के  लिए  पेशगी  केवल उन  atard  _  भविष्य  निधि (7)  नहीं  उपर्युक्त

 सदस्यों  को
 तिव  a  ई

 को  सरता  हूर  कर

 ी
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 लिखित  उत्तर 4  1903

 औद्योगिक  सम्बन्ध  मानीटरिंग  दोल

 562.
 थी  श्रीनाथ

 चरण  दास  +  कया श
 विकि  स्त्री  यह

 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि
 2

 देश  में  उद्योगी  atacq  avaereT  da  को  CQITAT  Hq  की गई  थी

 ba |
 ण्

 इस  ater
 सम्बन्ध  मानीटरिंग  सैल  को कुल  कितने  औद्योगिक  विवाद  के

 भेजे  गए ;

 अब  तक  कितने  ऐसे  मामलों का  निपटान  फिया  गया  है है  atte

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारों  सिन्हा  :  श्रम  मंत्रालय  में  स्थापित

 भौदयोगिक  सम्बन्ध  मॉनिटरिंग  सेल  ने  12  अक्तूबर  1981  से  काम  करना  शुरू कर  दिया  ॥
 .  he

 ....  जबसे  मानीटरिंग  सेल  स्थापित  किया  महत्व पूर्ण  प्रतिष्ठानों  में  भोद् यो  fires
 सम्बन्ध

 स्थिति  से
 setae

 कल  111  मामले  मानीटरिंग  सेल  को
 सचित

 किए  गए  हैं  ।  लि

 )  और  (3  )  कुल  सूचित  किए  गए  मामलों  में  से  83  मामले  हड़तालों  से  सम्बधित  हें

 और  28  मामले  तालाबंदियों  से  सम्बन्धित  सूचित  किए  गए  मामलों  में  से  प्रत्येक  मामला

 सम्बन्धित
 राज  य  सरकारों  के  साथ  उठाया  गया  है  और  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  उचित

 if  शुरू  की  इसके  24  हड़ताल  वापस  ले  ली  गई  भर  12

 ग  ली  गई
 =

 eats

 परायों  के  wing  a  वश्य

 563.  श्री  विजय  कुमार  यादव :  क्या  गृह  मंत्री
 यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 च  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान
 द ेदेश

 के  नभि
 राज्यों  में  भय  राध

 के  तुलनात्मक  gies  कया  हैं  ;  और  श

 क्या  यह  सच  है  कि  अपराध  स्थिति  प्रति  ag  बिगड़ती  जा  रही  यदि  at,  तो  इस
 समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 a

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 और

 चू  कि  यह  राज्य  का

 विषय  द्  aa:  अखिल  भारतीय  आधार  पर  कुन  मिलाकर  अपराध  के  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  में  कोई
 डाटा  संकलित  नहीं

 किया
 जाता है  ।  फिर  भी  अपराध  स्थिति  का  निरन्तर  पुनरीक्षण  किया  नाता

 a

 और  इस
 सम्बन्ध  में  जब  आवश्यक

 होता  है  तो  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 ि  ee
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 बीड़ी  श्रमिकों  की  सेवा  की  बातें

 564.  श्री  विजय  कुमार यादव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है ra  ही  राज्यों  में  बीड़ी  श्रमिकों  को  निम्नतम
 भूरी

 सेवा

 भविष्य  पेंशन  तथा  अन्य  वे  सुविधाएं  नहीं  मिल  रही  हैं  ;  भोर
 ्

 यदि  तो  इन  श्रमिकों
 को

 उक्त  सुविधाएं  दिलाने  के  लिए  सरकार
 का

 क्या

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 (*) श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  (3)  न्यूनतम

 मजदूरी  अधिनियम  के  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  के  निर्धारण  ह  उन्हें  लागू  करने  का
 i

 उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  सरकारों  का  है  ।  बीड़ी  उद्योग  में  नियोजकों  के  मामले  में  राज्य  सरकारें
 थ

 सम्बन्धित  सरकारें  हैं  '  उपलब्ध  सुचना  के  अधिकांश  राज्यों  जहां  बीड़ी  का  उत्पादन

 होता  है  न्युनतम  मजदूरी  दरें  निर्धारित  की  हैं  ।  हाल  ही  में  श्रम  मंत्रियों  के  ग्रूप  की  ब
 ठक  में  यह
 म निर्णय  लिया  गया  कि  उद्योग  में  उन  नियोजनों  के  लिए  न्यूनतम म  मजदूरी  दरों मे

 1982  तक  संशोधन  किया  जहां  कहीं  यह  संशोधन  किया  जाना  है  ।  राज्य  सरकारें  अधि

 सूचित  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही  भी  कर  रही  यदि

 न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को  लागू  न  करने  के  विशिष्ट  मामले  सूचित  किए  तो  वे  मामले  की

 जांच  कर  सकती  हैं  ।

 माइल  बीड़ी  और  सिगार  कर्मकार  की  1967  में  जिसे  अधिकांश  राज्य

 सरकारों  ने  अपनाया  यह  व्यथा  है  कि  प्रत्येक  नियोजक  हर  एक  घरेलू  कर्मकार  को  नि निर्धारित
 फार्म  में  लाग  बुक  प्रदान  जिसमें  श्रमिक  द्वारा  किए  गए  दैनिक  कार्य

 ae निमित  बीड़ियों  और  सिंगारों  की  संख्या  और  उसके  द्वारा  प्राप्त  मजदूरी  दरों  का  रिकार्ड

 1979  में  बिहार  सरकार  ने  बिहार  बीड़ी  और  सिगार  की

 1968  में  संशोधन  किया  ताकि  बीड़ी  श्रमिकों  को  उनके  नियोजक  के  तीन  दिनों  के  अन्दर  सर्विस

 काड  जारी  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  सक े। गि

 भविष्य  निधि  के  सम्बन्ध  यह  सूचित  feat  गया है  fe  कर्मचारी  भविष्य

 प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  अधीन  जारी  की  गई  अधिसूचना  जिसमें  इसका  कार्यक्षेत्र

 को  उच्चतम न्य  aa  स्थगित  कर  दिया बीड़ी  निर्माताओं  तक  बढ़ाया  गया
 है है है

 लागू  करने
 उठाए  जा

 wei  कुछ
 नियोजक  अधिनियम

 इस  स्थगन  आदेश
 को  रद्द कਂ

 का  अनुपालन  कर  रहे  ह
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 4  1903  (uF)  लिखित  उत्तर

 उद्योग  की  स्थापना  में  ईरान  को  सहायता

 565.  झब्  जयंती
 पटनायक

 :
 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  !

 ba |  wal  मे o (*)  कया
 !

 न  सरकार  ने  उस  देश
 घुप

 पद  ‘  ware  और  गढ़ाई

 पत्रिका  शिल्प  और  इलेक्ट्रानिक  यूनिटों की  स्थापन  |  |  aon  से  सहायता  मांगी
 श है  ।  कन्द

 यदि  ai,  ay  उन  के  ह  ऋ  बा  ofafaa
 है

 ४

 शि
 क्या  उनका  मंत्रालय  ईरान  के  at  fra  वकास  के  लिए  आवश्यक  सहायता  देगा

 बौर

 उस  प्रस्ताव  की  क्रियान्विति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भक

 उद्योग  धौर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  ईरान  के  ara

 तथा  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  के  हाल  ही  के  दौरे  के  दौरान  ईरानी  शिष्ट  मण्डल  ने  मोटे  तौर  पर

 मिनी  सीमेंट  कास्टिंग्त  तथा  इलेक्ट्रानिक  और  खनन  मशीनों  के

 में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  में  व्यापक  तौर  पर  अपनी  रुचि  प्रकट  की  है  ।  किन्तु  ईरान के  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों  से  भारत  से  अपेक्षित  विशिष्ट  सहायता  का  ब्योरा  अभी  प्राप्त  होना
 a

 a
 +  महिलाश्रों  के  प्रति  ध्रपराथ

 566.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  गृह  स्त्री  यह  बताने  की  कपा  कर रेंगे
 कि

 क्या  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  के  मामलों  की  जांच  करने
 क

 लिए  सरकार  का
 =

 विचार  एक  विशेष  सेल  स्थापित  करने  का  है  ;

 .
 यदि  हो  तो  सैल  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ;

 क्या  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  के  बारे  में  इसी  प्रकट  द  क  विशव  सैल  स्थापित  करने

 के  लिए  विभिन्‍न ਂ  राज्यों  का  मार्ग  निर्देश  कर  दिया  गया  है  ; ae

 इस
 सम्बन्ध

 में  की  जानीवाली  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेंद्र  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  बिचाराधघीन

 नहीं है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 भविष्य  निधि  योजना  का  विकेन्द्रीकरण

 567.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  पा  शम  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  500
 से  अधिक  कर्मचारियों  वाले  प्रतिष्ठानों में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  भविष्य

 निधि  योजना  में  विकेन्द्रीकरण  करने  का  सरकार  का  कोई  विचार  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  इस  विकेन्द्रीकरण  योजन  ता  के  कारण
 उन

 संगठनों
 में  कर्मचारियों

 ||
 all

 स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  ;  ्

 aaa  विकेन्द्रीकरण  को  किस  आकार  पर  क्रियान्वित  किया  और

 | 1)  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 2

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बजट  रेड्डी  से  कर्मचारी a  भविष्य  Ferféx

 पुनरीक्षा  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  यह  निर्णय  किया

 गया  है  कि  500  या  इससे  अधिक  नियोजित  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  को  यह  विकल्प  दिया  जाए

 कि  वे  प्रायोगिक  आधार  पर  अपनें  लेखे  रखें  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  areata

 भुगतान  करें  ।  ये  कार्य  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  लागू  किए  जाने  वाली  पर्याप्त  सुरक्षा

 भोर  इस  शर्त  के  अध्यधीन  किए  जाए  कि  कार्य  के  ऐसे  विकेन्द्रीकरण  से  संगठन  के  रियों

 की  संखया  में  कोई  छंटनी  नहीं  होगी  ।  कर्मचारी  परिवार  पेंशन  योजना  तथा  कर्मचारी

 जमा  सम्बद्ध  बीमा  योजना  के  कारण  होने  वाले  भुगतान  को  कमेंट्री  भविष्य
 निधि घ  संगठन  द्वारा

 मालिक  ह
 जाना  जारी  रहेगा  ।  उक

 ः  ~

 (3)  Fake  को  लाग  करने  के  ब्यौरे  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  तयार  किए

 जा  रहे
 =  oh

 कागज को  कसी

 568.  श्री ए०  नोला लों  क  नाडार  !  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ॥  t

 क्या  भारत  में  कागज
 की  कमी है

 यदि  तो  क्या  उस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  की  कोई  विशेष  योजना

 हैं और  यदि  तो  कया  कार्यक्रम हैं  ;
 भीर
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 1975-76  से  1980
 81.0

 प्रत्येक  ag  में  कागज  उद्योग
 के  लाभ  के  आंकड़े  क्या

 उद्योग  att  श्रम  मंत्री  —  नदी ं1

 ही  नहीं  उठता  ॥

 भार  प  रिजर्व  बेक  द्वारा  मध्यम  कौर  बड़ी
 सार्वजनिक  लिमिटेड  कम्पनियों के  वित्त

 के

 किये  गए  अध्ययन के  आधार  पर  कागज  और  कागज  की  |  वस्तुएं  बनाने  वाली  कम्पनियों  वर्ष

 1975-76,  197  77  मौर  1977-78  के  दौरान  कुल  AUS आस्तियों  में  स ेसकल  लाभ  का  प्रतिशत

 17.3  था  |  करों  के  पश्चात  शद्ध  मूल्य  के  रू  में  लाभ का  त  14.8,

 2.6  और  5.5 रहा

 ६
 बिलियन

 क्षेत्रों
 के  श्रमिकों  की  म

 जूरी

 569.  श्री ए०  नाडार  :  Fa AA  मंत्री  निम्नलिखित  ब्यौरा  दर्शाने

 वाला  विवरण  a  कृपा  करेंगे  :

 ह अ निम्नलिखित  के  बारे में  1981  को  राज्य  वार  चालू  मजूरी  क्या  है

 1  बढ़ई  झ

 2  राज

 3  राज्यों  के  सहायक

 4  निर्माण  कार्य  उद्योग  में  दैनिक  मजोली  के  श्रमिक

 5  कृषि  क्षेत्र  में  अकुशल  दें  निक  मजदूर
 ae

 प्लान

 गहाई  श्रमिक

 8.  भा टो मोबाईल  में  सैनिक  ?

 शम  मंत्रालय  |.  ड में  र राज्य  मंत्री  —  क ड  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  भोर  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी |

 आदिवासी
 उपयोजना

 570.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  |  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  +
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 उड़ीसा  के
 उन  जिलों  ana

 कपा
 वा  दै  जिनहें

 आदिवासी  उपयोजन  तथा  )

 सहायक  योजना  की  1  तके  लि  गया  है  ;

 at _—  ती  उपयोजना  तथा  सहायक  योजना के  भन्तगंत  fafa
 त्न  कायें  क्रमों  nt fs aT-

 faa  करने के  लिए
 198  1-82  के  दौरान  उड़ीसा  को  कुल  कितनी  धनराशि  3  की  गई

 जम
 कौर

 उन  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  करने  के  मामले  में  अब  तक  कया  प्रगति की  गई

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  उड़ीसा  में  आदिवासी  उपयोजना

 के  अन्तर्गत (1)  मयूरभंज (2)  बालासोर  (3)  क्योंकर  (4)  सुन्दरगढ़  (5)  सम्बलपुर  (6)

 कोरापुट  (7)  फूलबनी  (४)  गंजाम  और  (9)  कालाहंडी  जिले  सम्मिलित  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  के

 लिए  विशेष
 सह लायक  योजना  सभी  जिलों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 ( q@) /  विशेष  सहायक  योजना  और  भादिवासी  उपयोजना  के  लिए at  1981-82  के  लिए

 विद्वेष  केन्द्रीय  सहायता  का  अस्थाई  परिव्यय  नीचे  दिया  गया  है  |  |

 विशेष  सहायक  करोड़  रु०
 1

 आदिवासी  उपयोग  2  करोड़ रु०  ।
 |.

 उपर  उल्लिखित  दो  योजनाएं  चल  रहे  गौर  वर्ष  198  1-82  की  प्रगति  रिपोर्ट  सभी

 उपलब्ध  नहीं हैं  ।
 ा  i

 wd  प्रात  एस०  सं  शशांक  से  प्रकट  दिल  समाचार

 571.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  गृह  मंत्री  22  1981  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में

 ब  कब  आन  एस०  सी०  स्कालरशिपਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  के  संबंध  में  यह
 बताने

 का

 छुपा  करेंगे कि  :
 y

 (*)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;
 भोर

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  विभिन्‍न  शिक्षा  संस्थानों
 में

 दिक्षा  राच्य  याद  रहे  अनुसूचित
 बया क जाति  के  छात्रों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  का  ट्री  करने का  विचार

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  भो  ata  -aearat)
 :  बौर  22

 1981  के  टाइम्सਂ  में  प्र
 प्रकाशित  “2  यू  कर्व  आन  सील्ड  कास्ट  स्कालरशिप  नामक
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 a  वलि

 शीक  का  सम  वार  Fze:  ी  बरसात  द्वारा  ars  मे  करत  प  aa  अर्थात  ize  पूर्व  स्तर  के

 अनुसूचित  जाति  के
 के  छात्रों  को  दी  गई  छात्रवत्ति  से  संबंधित  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन

 द्वार  निर्घारित  सम्बद्ध  फार्म  में  कहा  गया  है  कि  जो  छात्र  अपना  धम  हिन्दू  अवया  सिख  के के आਂ  लावा

 सांविधिक  स्थिति  | घोषित  करते  हैं  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  के  छात्र  नहीं  माना  जाएगा  ।  यद

 अनुसार  है  ।  अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियों  के  लिए  मना  नवदीं  किया  जा  रहा  है

 भोर  इस  संबंध  में  कोई  नया  प्रतिबन्ध  नहीं  परन्तु  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  यह्  अनियमितता  छात्रों

 सरकारी  प्रशासकों  से  लिए  गए  गलत  छपे  फार्मों  में  देखी  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सूचना

 तथा  प्रचार  निदेशालय  ने  22-10-1981  को  इस  संबंध  में  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  की  है  और

 न्य  बातों  के  साथ  ag  स्पष्ट  किया  है  कि  हिन्दू  अथवा  सिख  धर्म  के  अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों

 को  छात्रवृत्तियों  के  लिए  मना  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  फार्मो  को

 स्कूलों  तथा  संस्थानों  के  प्रधानाचार्यों  द्वारा  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  भोर  गर  सरकारी  प्रकाशकों

 द्वारा  मद्धिम  फार्मो  में  मुद्रण  की  त्रुटि  के  कारण  किसी  छात्र  को  वंचित  न  करने  अनदेश  भी  जारी

 किए  गए  हैं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दीक्षित  वर्ष  .198 1-8  2  के  लिए  अनुसूचित  जाति  के  सभी  पात्र

 त्रों  से  आवेदन  फोन  स्वीकार  कर  लिए  हैं  ।  शिक्षा  निदेशालय  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  भी  सभी

 सरकारी  तथा  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  प्रधानों  को  पत्र  भी  लिखा  है  जिसमें  कहा  गय  न्

 कि  वे  स्कूल  के  नोटिस  बोर्ड  पर  निर्धारित  आवेदन  फार्म  लगायें  और  व्यापक  प्रचार  कर

 भविष्य में  इस  कारण  कोई  गलती  न  हो  ।  यह  भी  बल  देकर  कहा  गया है  कि  अनुसूचित  जाति  का

 कोई  पात्र  छा  किसी  भी  कारण  से  छात्रवत्ति  से  वंचित  न  रखा  जाय  |
 बद

 संकटग्रस्त  यूनिटों  का  ध्रघिकार  में  लिया  जाना

 572.  श्री  बालासाहिब  faq  पाटिल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि

 र  सरकारी  क्षत्र  के  उद्योग वार  भोर चालू वर्ष  के  त  दीग
 स
 साकार  ने  अब  तक र

 राज्यवार  कितने  तथा  कौन-कोन से  संकटग्रस्त  ata  AAT fern
 में  लिये

 संकल  एककों
 को

 स्पिति
 ठीक  हो  गई कितने  तथा  कौन-कौन से  सके

 कितने  तथा  कौन-कौन  से  संकटग्रस्त  एककों
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया

 भोर  अ

 ऐसे  प्रत्येक  संकटग्रस्त  एकक  को  कितना  मुआवजा  fear  गया  है
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 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  :  (=)  सरकार  ने
 चालू  वर्ष

 के
 दौरान  निम्नलिखित  allen  fire

 के  प्रबन्ध  का
 अभिग्रह

 ण  किया  है

 afr  we  =  अभिग्रहण  की  उद्योग  राज्य

 का  नाम  की  तिथि
 <=

 1.  Ho  उड़ीसा a  19.9.81  वस्त्र  उड़ीसा

 मिल्स  लि  ०,  चौडवार .
 कटक

 2.  म०  मोहिनी  fae  53.10.81  वस्त्र  पश्चिमी  बंगाल

 बैक्टीरिया
 द्  द्

 चालू
 व  में

 उद्योग  ग
 लग  1951  के  उपबन्धों  के

 अन्तर्गत  अधिग्रहीत
 किसी

 भी भी  भी
 एकक

 के
 प्रबन्ध

 को
 भूतपूर्व  कि

 को
 वापस

 नहीं  किया

 गया  ि

 चाल  ब्  न  |
 oe  1951  के  उपबन्धों

 के
 waite

 अधिग्रहीत  किसी  भी  ऑद्योगिक  एकक  का  रा  करण  नहीं  किया  गया है  ।

 प्रश्त ही  नहीं  उठता  ।

 id

 कर्नाटक
 बिजली  संयंत्र  a  स्थापना

 573.  भी  दनादन  पुकारो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 परमाणु  बिजली  संयंत्र  स्थापना  के  लिए  स्थल  चयन  समिति  ने  कर्नाटक  में  कितने

 स्थानों का  दौरा  किया  ;  र

 क्या  समिति  ने  संयंत्र  के  लिए  किसी  स्थान  का  पता  लगाया दे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या ra?

 विज्ञान  तथा
 site  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०

 uae  :  से  स्थल  चयन  समिति
 को

 रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई
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 की
 भाए

 574.  aft  भीकू  राम  जेन
 क

 at  ag  में  यह  बता नेकी  क्या  करेंगे
 कि

 if  2

 क्या  सरकार  का  विचार  जीवन  अवधि  द्धि  को  देखते  हुए  58  वर्ष  की  अनिवायें

 सेवा  निवृत्ति  की  आय  को  समाप्त  कमने  का  तथा  लोगों  को  60  से  65  ay  की  आय  तक  उनको

 योग्यता  तथा  अनुभव  का  उपयोग  करने  को  प्रा त्सा क
 करने  का

 भोर

 _
 यदि  तो  acara

 घी  el है

 गह  शोर  संसदीय  काय  विभाग  में  an  (a  पी०  वेंकट  :

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचारा  धीन  नहीं  है  ।

 ी
 प्रश्न नहीं  उठता

 चत  औ
 ह

 पाकिस्तान  द्वारा  श्राघुनिकतम  हथियार  खरीदा  जाना
 ्  ब्  ह्  |  अ

 575.  श्री  जून  सेठी
 (1  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि श्री  के  ०

 cs  1

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  अमरीका  निमित  आधुनिकतम  एफ  16  विमानों  के

 अतिरिक्त  20  अन्य  प्रकार के  आधुनिकतम  खरीद रहा  है  ;  भोर
 ्

 यदि  तो  क्या  रफ्तार  |  | है शू ह  को  सो म  प्त
 स्थिति  क  बारे  में  qt

 जानकारी
 z  a  भ

 ड  जि

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य a त्री  शिवराज  वो ०  पाटिल  प्राप्त  सूचना  से  पता  चलता

 वाइ py  er oy दुत  ग  किस्मों हैं  कि  पाकिस्तान  एफ  विमानों  आधुनिकतम  सैनिक  साज

 सामान  प्राप्त  करन  ने  प्रयत्न  कर  रहा  है  |  रिपोर्टों  के  अनुसार  इसकी  खरी  ददा  रो  सूची  में  टेक

 बख्तरबंद  कार्मिक  हेलीक/प्टर,  arfeaey  भोर  हवाई  सुरक्षा  प्रणालियों
 के  अलावा  कुछ  टेंक  रोधी  विध्वंसक  कौर  जौसे  निक

 प्रक्षेपास्त्र  शामिल  हैं  ४४  ह

 पड़ोस में
 हो  रही  उन  सभी  सैनिक  तैयारिया  भी

 शामिल  और  जिनका

 हसारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  के  प्रति  सरकार  पूरी  तरह  से  सजग  रहती  है  ढोर  सरकार  ने

 अपनी  रक्षा  तैयारियों  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करने  प्रारम्भ  कर  दिये
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 मिजो
 समस्या

 575.  श्री  निहाल  क्या  गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा |  स  किः

 मिजो  समस्या  का  माधान
 करने

 के
 लिए

 1981  से  कितनी  बार  बातचीत

 भ  =.  2
 हुई

 >
 बातचीत  के  लिए  कार्यसूची  का  ब्योरा  बया  दै  र

 समस्या के
 समाधान  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सिवाना )  ले  (7T)
 fast  के

 नेशनल  फ्रंट  के

 साथ  अभी  वार्ता  जारी
 इस  स्थिति  में  ब्यौरे  देना  असामयिक  होगा

 बहसें  निटको  केवल  इंडस्टोज  खोखला  की  भोर  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 शौर  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशि  ्

 on
 5.  श्री  निहाल  fag  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  क्या  रेंगे कि

 (=)
 नाटकों  केबल  खोखला  इंडस्ट्रियल  दिल्‍ली  में  मासिक

 भोर  दैनिक  aa  री  के  आधार  पर  कितने  कमेंचारी  काम  कर  रहे  हैं  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  कम्पनी  द्वारा  अब  तक  कर्मचारी
 राज्य  बीमा

 आर  भविष्य  निधि

 कि  feat  राशि  जमा  कराई  TES  और  कितनी  राशि  बकाया है

 क्या  इस  कम्पनी  द्वारा  कम्पनी  विधियों  का  उल्लंघन  किए  जाने  के  संबंध  में
 hia

 शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;  भोर  t

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  है
 म

 मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  उपलब्ध  सुचना के
 इस  प्रतिष्ठान  में  51  कर्मचारी हैं  ।  तथापि  मासिक  और  दिखाई  s पर  काम  करने  वाले

 नारियों  की  पृथक  रूप  से  संख्या  दर्शाने  के  लिए  कोई  रिकार्ड
 नहीं  रखा

 a

 नियोजक  कर्मचारी  राज्य  बीमा  की  राशि  की
 भो

 24,152.  40  रु०  की

 राशि  जमा  की  है  और  कोई  भी  राशि  बकाया  नही ंहै
 ।

 कम  वारी  afas भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 को  जमा  करने  के  बारे  में
 सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है
 कौर  य  rave  at  am  की  मेज

 श
 रख  दी  जाएगी ।

 (7)  नही ं।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 130



 4  अग्र्ह्मयण  1903  लिखित  उत्तर

 साह  सेगा
 कर्मचारियों को  मकान  निर्माण  ऋण

 578.  आ
 क्या राम

 क्या  रक्षा  मंत्री  य  ह
 बताने  की  कपा

 करेंगे

 (*),  सशस्  सेना  मुख्यालय
 में  ऐसे  कर्मचारियों  की  शे  flare  कुल  संख्या  है  जिन्हों  ने

 इस  वर्ष  मकान  निर्माण  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करनें  हेतु  आवेदन  पत्र  भेंजे

 (=)  ऐसे  कर्मचारियों  की  कुल
 संख्या  कितनी  हैं  जिनको  भुगतान  कर  दिया

 गया है  और  fat कर्म  को  अब  मु  और

 इसके  ब्यौरेवार
 कारण  क्या

 हैं
 ?

 ह ई  oe

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य
 सय

 सर्ती

 ह

 Al % a  re  ०
 | औ ह

 श  €  ar गुप: प्प्क''  ag  tg  ae
 4  16  17.0  2

 (=)  We  a
 or

 गुप  ग्प्घ

 भुगतान किया  कुछ  नहीं  1  1  कुछ  नहीं

 भुगतान  नहीं
 4  L5.  16.  2

 Ga)  न
 की  करी

 के
 कारण

 सेसा  दु मुख्यालय  कर्मचारियों  के  wit  में  गलतियां

 579.
 श्री दयाराम

 क्या
 रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किए

 bm)  सवाायदना  ।  frames सेना  २
 genre

 के
 कर्मकारों

 के
 साम्य

 भविष्य  निधि

 heal
 free  it

 इन
 गल

 तियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 सरकार  का  विचार  इन  कर्मचारियों  को
 सामान्य  भविष्य विष्य  निधि  खातों की  पास  ०५

 जारी  करने का  और  ०  ्

 यदि  तों  पर  कबा  तक  जारी की  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  9,  मंत्री  शिवराज  वी
 ०

 जी  नहीं  ।
 2038

 खातों

 में  से  केवल  5  लातों  में मामूल  विसंगतियों  होगे  की  सूचना  मिली
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 |  2
 न्र दत  नहीं  उठता  ॥

 (7)  जी  ।  वायु  सेना  मुख्यालय में  प्रत्येक  कमेंट्री को  उसकी  भुगतान

 स्लिप  प्रत्येक  महीने  जारी  की  जाती  है  जिसमें  भविष्य  निधि  के  अ  को  दिखाया  जाता है  ।  यह

 स्लिप  भविष्य
 निधि  खाते  में

 प्रत्येक
 हमने  नमा  हुई

 रकम
 के  रिका  का  काम  देती  है

 ।

 हक
 पूप  !

 निगंदो

 र  पता |  क  ी  ह  |
 ि श

 आदिवासी
 उपयोजना  कार्य  क्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इकहरी roo  नीति

 580.
 की

 पिर
 घर  गो मांगो :  कया  गुह  मन्त्री र  बताने  व

 की
 छा

 करेंगे cecal  a  a  ?  ~
 ra

 उन  राज्यों  के  ताम  हैं  जिन्होंने  आ  दिर  उपयोजन  कार्यक्रम  at  क्रियान्वित  करने
 और

 आदिवासी  क्षेत्रों  के
 अन ्य  मामलों  के  नम्बर

 सें  ae  स्वाल
 बताये  गये  मार्ग  निर्देशक

 सिद्धान्तों  के  अनुसार  इकहरी  प्रशासन  नीति  अपनाई

 नद
 उनके  मन्त्रालय  ने  राज्यों  को  मार्ग  Se दूर  जारी  किए  थे  और  उनकी  मुख्य

 बातें क्या  ७  |

 (7)  राज्यों
 के  इसके  लिये  sites  afi  नीति को  क्रियान्वित  करने  में  बिलम्ब  के  क्या

 ग और  ्

 उन
 उनके  मन्त्रालय  ने  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इकहरी

 प्रशासन  नीति  बनाने  के  लिये
 इन  राज्यों की  ही  राजी  करने  हेतु क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 ड्
 स्क  ्

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  राज्य  सरकारों  सूचना

 के  आधार  पर
 अब  तक  आन्ध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  ने  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रो ंके  लिये  इकहरी

 प्रशासन नीति  अपनाई है  ।  गुजरात  और  तमिलनाडू  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  कि  या
 है  कि  राज्यों  में ललिमककाल  लिय

 adara  प्रशासनिक  ढांचा  इकहरी  प्रशासन  नीति के  सजदा है  |  कुछ  अन्य  राज्य जे
 ee

 कर्नाटक  प्रस्ताव पर  विचार कर  रहे  हैं  ।
 भ

 गृह  मन्त्रालय  ने  समय-समय  पर  राज्यों  को  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के तर  लस
 rd

 स
 ङ्घ  में  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्त  भेजे  गेह  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  6  फरव  1979  और

 aeaeg 15 GE  yi 1980  को  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 प्रशासनिक

 और
 क कामिक

 नीति प्रा  VG  के  सम्बन्ध में  मार्ग  निर्देशक
 सद्धान्तामस सीट  एक  समे

 सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  ।  मार्ग  निद तम  पह  राक  ब  अ  समेकित कित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  स्तर

 पर  समेकित
 प्रशासनिक  ढांचे  को  अपनाना

 और  उचित
 अधिकारियो

 की  नियुक्ति
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 और  (=)  राज्य  सरकारों
 की  वर्तमान  स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 it
 को

 काया
 ्र गृह  मन्त्रालय  द्वारा दिए  गए  सुभ

 करना  wage
 कुछ  राज्यों  में

 योजना  क्षेत्रों  का  स्वरूप  बिखरा  हुआ  ra  के  कारण  हरी
 प्रशासन  नीति

 |  संभव  नहीं  हो  सकती  1

 गृह  मंत्रालय राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई  प्रशासनिक  और  कामिक  बालियों  क  कार्यालय  के
 सम्बन्ध  में  जहां तक  संभव  है  राज्यों  से  निरन्तर  argh  बनाए  हुए

 ्य  a ि
 देश  में  पिछड़े  जिले

 581.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  योजना  मन्त्री  तरह  की  कृपा  करेंगे  far:

 क्या  यह  स
 नच  है  कि  केन्द्रीय  मन्त्रालय  ने  देश  के

 लगाया  है  और इन  क्षेत्रों  के  लिये कार्यक्रम  तैयार किये
 कड  | पिछड़े  जिलों

 व
 द्

 का  पता

 यदि
 तो  ऐसे  मंत्रालयों

 के
 नाम  क्य  हैं  और  राज्यवार  तथा  मस्त्रालयवार

 पता
 t  ऋषि  का  ब्यौरा क्या

 a

 मीलर

 गो  ene  उनके  मन्त्रालय  को  — at  a  ई  सी  प्रतिवेदन प्राप्त  हुआ  है  और
 इस  मामले  पर  ब्यौरेवार  चर्चा  की  और

 तो  उपयुक्त  पिछड़े  क्षेत्रों के  विकास  के  प्रति  केन्द्र  ने  क्या
 आवंटन  नीति

 तथा (a)  यदि  हां

 दृष्टिकोण  अपनाया है  और  उसे  कहां  तक  कार्य  रूप  दिया  गया है  ?

 योजना  मन्त्री  एस०  ato  :  पहाड़ी  जन  जातीय  क्षेत्रों  रेगिस्तानी

 सूखा-प्रवृत्त  क्षेत्रों  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  मौजूदा  स्कीमों  और  पु  जी

 राज  सहायता
 वित्त  आदि  के  जरिए  औद्योगिक  दृष्टि

 से
 पिछड़े

 जिलों  के  विकास के  लिए

 स्कीम के  अलावा  नए  मापदंडों के  आधार  पर  पिछड़े  जिलों//क्षेत्रों  के और  अधिक  निर्धारण के  लिए

 किसी  केन्द्रीय  मन्त्रालय  द्वारा  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  है  ।  न्
 er  ee

 ये  sea  नहीं  होते  ।

 उडीसा  में  उद्योगों  को

 582.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  सरेकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  सरकारी  तथा  गैरसरकारी  क्षेत्र

 में  किन  मध्यम  दर्जे  के  और  प्र  मुख  उद्योगों  का  प्रस्ताव
 किया  है  और  परियोजना

 प्रतिवेदन  तैयार
 किए
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 =e  er
 उड़ीसा

 sa  ae
 fara

 में
 उद्योग  स्थापित  करने

 के  किन

 वधिकों  पढ़ी
 en

 TS
 क  सालस सते —  में  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  के

 उड़ीसा  सरकार  सें सें  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ
 ्

 4

 ्
 af  तो  उके

 मंत्रालय  हारा  परियोजना  को
 otra

 दिये  जाने  में  विलम्ब किये

 दागता  tired

 (=)  इस  सम्बन्ध
 मं में  राज्य  द्वारा ब

 रा  क्या  कार्यवाही  की
 गई

 हैं
 ?

 योग  te  बत्ती
 (att  नारायण  दत

 f

 :  से  एक  विवरण  संतन  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  विधि al  (1  में  faa  करने  के  पद  रदॉदायराद
 द्वारा  as  ate  मझोले  उद्योग  क्षत्र  कीं  विभिन्‍न  परियोजनाओं

 के  लिए  भेजा
 गया

 विस्तृत
 विवरण

 निम्न  प्रकार  है

 1.  राज्य  क  विकास  योजनाएं  रियो

 चल  :

 1.  अक
 ढेसकेंनाल  (area)

 2..
 सोडियम  fete  »  तलवार  ः

 3.
 एक्स

 ०
 एल०  पी०  *

 पावर  फोबस  बारीपाड़ा

 4.  प्रोपोज हीराकुण्ड

 5  हीरा  सीमेंट  व  सਂ  बारगढ़  ।

 6.  स्पेन  पाइप  चौड़त्ारु

 7.  ॥

 8.  मिनी  सीमेंट  कि रिंग सेर
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 नई  परियोजनाएं

 9.  सोनपुर  स्पिनिंग  मिल्स ।

 10.  बायलर
 पाइप  मुवनेदवर  ।

 11.  बालासोर साल्ट  प्रोजेक्ट  ।

 12.  श्री  स्पिनिंग  मिल्स  मयूर  ।

 13.  टी०  वी०  ग्लास  दील  प्रोजेक्ट ।

 14.  मैग्नेटिक
 वीडीयो  ea

 ।

 15.
 सश

 16.  fo  एच०  टी ०  इन्सुलेटसं  ॥

 17.  माइका  पेपर  ।

 18.  कौमें  कप  ।

 19.  स्पेशल  इलैक्ट्रोड्स

 20.  गढ़े  हुए  औजार

 23.  फेरो  वेनाडियम  aa  a1

 2.  औद्योगिक  संवर्धन  और  fi  ग  mtd
 युक्त

 ले
 कौ  चॉच्योगतर

 चल  रही
 परियोजनाएं  :--

 1.
 रिफ्रैक्टरी

 धेन्कनाल  i

 2.  औजार  कक्ष  सनबेडा
 \

 as  ि  सवों

 ॥
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 4.  qaaclarshea  acta  wiecien  कयों भर  |

 5.  स्पंज  आयरन
 क्यों  कर  ।

 6.
 औषध  भुवनेश्वर

 a
 नई  योजनाएं

 7.  एच ०  टी ० a  2):

 8.
 कैल्शियम  राज रंग पुर

 9.  कोंणाकं  वुड  कोरापुट

 10.  स्पंज  आयरन

 11.

 नाइट
 12.  कास्टिक

 13.  हैक्साक्लोर साइकिल  पेंटाडीन  ।

 14.
 मलिक  एनहाइड्ड

 ।

 15,  चीनी  थल  एल्कोहल  डेरीवेटिव्ज  ।

 16.0  re  का  कार्बोनाइजेशन
 तलचर

 ।

 17.  चाइना  क्ले  बाहरी  और  एच ०  टी ०  इन् सुले टर्स  |

 18.  भारत  स्टील  कार्स्टिग्स ।

 19.  सोडा  ऐसा  बोरलमॉरियाजतोसाव  ह

 20.  फैरोनिकल  state  ।

 ः

 21.  फाइबर  ग्लास  प्रोजेक्ट

 22.  कन्वेयर  बैंकिंग  ।

 23.  इलेक्ट्रिकल  स्टार्स्पिग  ॥
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 24.  पावर  ट्राई  थामस  ।

 25
 ge  err  एकक

 संयुक्त  waa

 26.  प्रोजेक्ट  बालनगिर

 27.  सामरिक एसिड  कालमा

 28.  बाइसिकल  प्रोजे  ree

 सरकारी  क्षत्र

 Th
 ers

 1०  सिलेण्डर

 1978  से  1981  81  के  दौरान  उड़ीसा  के  कोरापुट जिले  में  उद्योगों

 बस्माप्रगासिट  मिंग  पार्टियों  को  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए हैं
 :

 1.
 मेर  सा  राइवल  लि नईदिल्ली

 2.
 मे ०  इण्डियन  मेटल्स  एण्ड  फेरो

 एलाय
 भुवनेश्वर

 ी

 3  site  o  सी  बम्बई ।

 4.  सीवा  इन्टरनेशनल  नई  दिल्‍ली ।

 5  हिन्दुस्तान  इलेक्ट्रा  ग्रेफाइट
 नई  दिल्‍ली ।

 6.  इण्डियन  मैटल  एण्ड  एलाय  लि  ०,  भुवनेश्वर ।

 7.  र्म ०  पी०  आयल  एक्टएक्सट्रेक्शन  प्रा ०  रायपुर  ।

 उड़ीसा सरकार  से  ऐसा  कोई  भी प्रतिवेदन  sey  नहीं  हुआ  है  किन्तु  उद्योग  और

 1951  के  अंतर्गत  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लि

 arate
 लिय

 मे  लवों
 की  स्थापना  हेतु

 '  लाइसेंस  के  वास्ते  निम्नलिखित  आवेदन
 पत्र  प्राप्त  हुए  हैं

 क्रम  स०  आवेदक  का  नाम  प्रस्तावित  क्षमता  न्य
 —  —

 इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  प्रथम  मे  बदन पत्र  मार्चे  1981  में  प्राप्त

 कार्पोरेशन आफ  0  लाख  मी  हुआ था  तथा  उसे  1981
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 1
 ——

 सहसा
 मुनेशवर  दूसरी  प्रावस्था  में  में  रह  कर  या  था  क्योंकि

 20  लाख मी  ०  टन  यातायात  सुविधा  के  लिए  रेलवे

 faaraqaicr  नहीं  था  ।  निगम  ने

 निर्णय  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन दिया  2

 is  तथा  निगम  द्वारा  संयंत्र  के  सही

 स्थापना  स्थल  की  जानकारी  देने  के
 ह  |

 बाद  तथा  रेल  मन्त्रालय  द्वारा

 इसकी  दिए  जाने  के

 ध्यान  इस  मामले  को

 सेंसिंग  समिति  को  भेजने  की

 ...  सिफारिश  का
 प्रस्ताव  किया

 _  गया  है  ।
 r  |

 2  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  66,000 मीन  टन  -  आवेदन  पत्र  1981  में

 कार्पोरिशन  आफ  प्रापर  था  चूक  राज्य

 उड़ीसा लि  ०,  मुनेशवर |  कार को  इस  बात  का  सुनिश्चय

 नहीं  आवेदन  पत्र  मिनी

 सीमेंट  संयंत्रों की  पाप ना  संबंधी

 |  दर्शी  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत

 आता है  10-11-81  को  हुई
 बैठ  में  लाइसेंसिंग  समिति  ने

 आवे  को  रह  करने  की

 रिश की  है  ।

 3.  ato  पी०  के ७  66,000  मी  ०टन  ..
 आवेदन  पत्र  1981  म

 मुनेशवर  |  प्राप्त  हुआ  तथा  लाइसेंसिंग

 ofa  ने
 दिनांक  3-11-81  को

 हुई  अपनी  बैठक  में  इसे  रह  करने
 की  सिफारिश की  थी  क्योंकि

 राज्य  सरकार  ने  इसका  समर्थन

 नहीं  किया  था  ।
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 क्षण  केन्द्रों  द्वारा  को  प्रशिक्षण

 583.  सत  लाल  पटेल
 :

 कया
 उद्  tag ae

 मिक

 की
 कत  प्रशिक्षण केन्द्रों  के  माध्यम से  वे  रोजगार  ग्रामी  ण  युवकों  को  प्रशिक्षण  देने  और

 उनको  लाभप्रद  रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 विशेषकर  पिछड़ें  जिलों  के

 विकास  के संबंध
 में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  कया

 >  =

 (=)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  प्रत्येक राज्य  में  किस  क्षेत्र  का  चयन किया  गया है  ?  क्

 उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  से  भारत  सरकार  ने

 ग़ार  के  लिए  एक  ग्रामीण  युवा  प्रशिक्षण  भार०  वाई०  एस०  Fo  UA)  योजना  15

 191:9 से  आरम्भ  की  थी  ।  2  1980  से  इस  योजना  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायें  क्रम

 आर०  डी०  के  साथ  मिला  दियां  गया  है  |

 श
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  टी०  आर०  वाई०  एस०  ई०  एम०  अंग  का

 उद्देश्य  ग्रामीण  युवकों  को  आवश्यक  कुदा लता  और  प्रौद्योगिकी  से  कराने  और

 औद्योगिक  बड़े  कारीगरों  एवं  कुदरत  कामगारों  द्वारा  दिए  गये  जाने  Seas

 प्रशिक्षण  भी  शामिल  है  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  विरासत  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  पहले  कदम  के  रूप  में  गरीबी की  रेखा

 से  नीचे  के  परिवारों  पता  लगाने  के  रद्द  दय  को  लेकर  सभी  खण्डों में  सर्वे  क्षण  किए  जा
 रहे  हैं

 ।  र  a

 रोजगार  सम्बन्धी  ग्रामीण  युवा  प्रशिक्षण  (Elo  आर०  ATRo  ई०  UHo)  के  अन्तर्गत  लाभ  करने
 ्

 वालों  का  चयन  आय  के  मापदण्ड  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  अन्योन्य  कार्यक्रम  के  अनुरूप  सबसे

 गरीब  परिवारों  को  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।  उद्यम  चलाने  तथा  उद्यमिता  संबंधी  कायें  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।  देश के  = i  खंड  में  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम

 रहा है  ।

 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिलों  में  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  बल

 देकर  युवकों  की  बेरोजगारी  को  टूर  करना है  ताकि  वे  स्व-रोजगार  से  धन्धा  चला  सकें  ।  इस  योजना

 के  अन्त
 गत  सभी  प्रकार  का  प्रशिक्षण  स्वीकार  किया  जाता है

 !  इसमें  भारतीय  संस्थानों
 प्रशिक्षण  पोली टेक्नीक ों  एवं  तकनीकी  केन्द्र  सरकार  उद्य  मिल

 उद्योग  मी  करने  के  लिए  अखिल  भार  पय  सावधिक  ऋण दायी  वित्तीय  संस्थानों  द्

 rare केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  परिवहन  कर  ar
 वित्त  सुविधाएं

 लघु  उद्योगों t  द्वारा  मशीनों  की  किराया-खरीद  aie तकनीकी  सेवाओं  के
 faq  पर

 कच्चे  मात प्लान  रे  oars े ना  a  यात  के  लिए
 f
 नया  गा  दीपक  ग्रामाण उद्य उदय

 aw  उद्योग
 परियोजना
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 ग्रामीण  कारीगर  जिला  उद्योग

 blll

 धनराशि  सहायता rat

 हन  देती है  ।

 थ  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 584.  प्रो० +*  नारा  ण  चन्द  पाराशर :  क्या  गह  मन्त्री  यह  ब  ताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  सेनानियों  को  पेंशन  का  ATT easy  देने  के  काम  में  तेजी  कर
 फ्

 रही

 यदि ह  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ से
 लिय

 1981 तक  कितने

 राज्यवार
 र
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर  की  ड

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कारावास  की
 अवधि

 की  शर्तों को  और  अधिक  उदार  बनाया

 गया है  .

 यदि  हां
 तो  उसका  सही  स्व

 तल्प कया है र

 पह
 AFATAR  मे में  राज्य  मस्ती  (ot  योगेन्द्र  :  tat,  श्रीमान

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रदान  नहीं  al a] उ
 mee  ep

 cand

 1-4-1981  से  31-10-1981  तक  स्वीकृत  मामलों  के  ब्यौरों  का  राज्यवार-विवरण  |

 स्वीकृत की  गई राज्य/संघ शासित  क्षेत्र  प्रशासन
 on  ees

 अभिमान और  निकोबार  16

 आंध्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 4  असम  68

 437
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 चण्डीगढ़

 दिल्ली  24

 23

 117

 33 10  हरियाणा

 11  हिमाचल  प्रदेश

 12  15
 ae

 कशमीर

 13

 14
 169

 15  मध्य  प्रदेश  16

 16  432

 17  मणिपुर

 18.  40

 19  मिजोरम

 20  नागालैंड

 132 21

 22  पांडिचेरी  10

 23  पजाब  142

 राजस्थान  26 24

 25  तमिलनाडु  च्  99

 ६41
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 ee विवि

 26.  त्रिपुरा

 27  उत्तर  प्रदेश  213

 28  पश्चिम  बंगाल  72

 जोड  1786
 —

 आजाद  हिन्द  फौज  172

 कुल  जोड़  1958

 योजना

 585.  श्रीमती  संयोगिता  राणे  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हि
 ite)  कया

 शिक्षित  युवकों

 के कै
 ferns

 को  बढ़ावा देने  हेतु  विर्व-विद्यालयों ससे  मिल

 कर
 को

 कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है

 क्या
 या  स्व नियोजन के  क्षेत्र में  काम  करने  वाली  ऐ Satta

 nts
 दूरी

 वाई  एई  है  और
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कन
 इस  क्षेत्र  में  दी  जाने  वाली  रियायतों का  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राय  मन्त्री  चरणजीत
 :

 और
 (@)  स्वयं रोजगार

 प्रशिक्षण क काय  क्रम  चुने  हुए  संस्थानों  और  कालेजों  में  चलाये  जाते हैं  ।  स्वयं  रोजगार के  क्षेत्र  में  काम
 >

 करतें  Wb 4 Ta  मानिक  त  दे ये  ष  लघु  उद्योग  विकास  ल  भारतीय  हस्तशिल्प

 लादी  area  अखिल  भारतीय  हथकरघा  कार

 ई

 क  क
 बेकिंग  संस्थान

 और  oars
 उद्योग  त्री  राज्य  वितीय  और  औद्योगिक  निगम  aa  विभिन्‍न  अभिकरण  ।

 (7)  रियायतों  में  ऋण  प्रशिक्षण  तकनी  की  प्रायोजना  बनाना  और  os

 सुविधाएं  सम्मिलित  हैं  ।  हिए  a

 औरंगज़ेब  चन्द्रपुर और  रत्नगिरि  में  की  स्थापना

 586.  श्री  भार०  के०  सहा लगी  :  कया  उद्योग  मन्त्री  महाराष्ट्र  में  छिड़े  जिलों  के  विकास के

 लिए  योजना  के  बारे  में  2
 1981  के  अतारांकित  set  संख्या

 2551
 के  उसर  के  ary

 में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ._  कया  महाराष्ट्र  में  औद्योगिक  दृष्टि  पिछड़े  चन्द्रपुर  ॒  और

 ab  gr
 afte  tien:  'बवकास < ९ '>'.०.  सिए  गायें  के  कर्मी  देश  दे  बतरा  कारों  हुसे

 कर  लिया है

 सौर  अपनी  रिपोर्टे
 पेश  कर  दी

 oe  rel

 ों  यदि
 awa  और  उनकी  fact तीर्थों  क्या  ate  &

 ~~ इस  संबंध  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  :  (

 [)  और  कृतिक बल  550.70:  रुपये
 के  अनुमान  नितਂ  निवेश  वाली  13

 योजनाओ ंve  समूह  की  संभाव्यताओं  का  प्राथमिक  रूप  से  पता  लगाया  है  जिसमें  30,000

 व्यक्तियों
 सें  अधिक  को  रोजगार  मिलने  का  अनुमान है  ।  उन्होंने  लगभग  100  करोड़  रुपये  के

 भीं  पता
 [  निवेश  वाले  500  सम्बद्ध  सहायक  उद्योग  अथवा  नीचे  वाली  परियोजनाओं  का

 लगाया  है  दै  जिनमें  7000  व्यक्तियों  से  अधिक  कों  रोजगार  दिया  जा  इसकें  अतिरिक्त

 उन्होंने  लगभग  10.45  करोड़  रुपये  के  अवस्थापना  निवेश  का  भी  सुभाव  दिया  है
 ।

 न्य  के  साथ-साथ  पता  लगाई गई  में  (1)  अल्यूमिनियम  (2)

 कास्टिक  सोडा/पी०  बी०  ato  (3)  मेरीन  इंजिन  तथा  व्हीलर  कॉम्पलेक्स  (4)  कार

 (5):  डिजिटल
 car  (6).  जिले  के  लिए  Te  एम०/एफ०  एम०

 सैट  (7)  टी ०  इन् सू लेट्स  (8)  से  (9)  टसर  परियोजना  तथा

 (10)  चन्द्रपुर
 जिले

 में
 वायर  राड  प्रोजेक्ट  (11)  इलेक्ट्रोनिक  स्विमिंग  इक्विटी  में  (12)  व्हीलर

 परियोजना  और  (13)  लैदर  काम्पलेक्स
 परियोजना

 भी  सम्मिलित हैं  ।
 थ

 =

 महाराष्ट्र  सरकार  से  इना  afcataaratt  कीः  जांचः  तथा  पता  TT  गये  जिलों  में

 केन्द्रस्थः संयंत्र  कार्य  के  अन्तर्गत  उनके  कार्यान्वयन  के  बारे  कार्रवाई  करने
 aad  किया

 गया  श

 अन्तरिम  सहायता  में  कमी  तथाः  बोनस  का  भुगतानਂ  कए  के  संबंध  में  निर्णय

 587.  श्री  झर ०  महा लगी  FAT  रक्षा  मन्त्री  aa PCH.  सहायता  में  कमी  बोनस  का

 भुगतान किये  जाने  के  बारे  ज्ञापन  के  संबंध  में  दितांक  25.  1981  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  1215  तथा  अंतरिम  सहायता  के  भुगतान  में  कमी  तथा  बोनस  का  भुगतान  न  किये  जाने के  बारे

 में  9  198  के  अता  रोकता  प्रिया  356 उत्तर  के  संबंध  में  अ
 ७७ बताने

 की  कृपा
 करेंगे कि  as

 विभागीय  डी०  Ua  —  मथ  को
 नियमित  मुगतान  से  अंतरिम  सहायता  में  कमी  तथा  उत्पादकता ra

 संबद्ध adie  का  भुगतान  दिये

 जाने  के  संबंध  में  क्या  निर्णय  हुआ
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 यदि
 fe  अब

 तक
 कोई  कमनीय  नहीं  लिया  गया  तो  उसके  कया

 sik
 और

 7 T) (  इस  faory  के  कब  सक  FR  जायें  की
 संभावना  है

 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato  :  से  इस  मामले  में >
 उपयुक्त  प्राधिकारियों  के

 साथ
 आगे  परामर्श

 कि  ।
 आशा  है  जल्दी  ही  अन्तिम  निर्णय

 कारक  आदेश  जारी  कर  दिये  जाएंगे  ।  क

 $ सीमेंट  का  दोष  वितरण

 88.  it  a क्राम  जन  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करें DMI
 कृपा  करेंगे  कि  :

 रण  श  ai ग (®)  क्या  उनक को  पता  है  कि
 वर्तमान  सीमेंट  वित

 नाई  सद

 नहीं  है  जिन  लोगों  को  वास्तव  म  सिमट  ay  आवश्यकता  होती
 aa

 सीमेंट  विल्कुल  नहीं

 मिलता  और  सामान्य
 तौर  पर  उन  लोगों  को  सप्लाई  किया  जाता है  जो  लाभ

 से  कमाकर  आगे  बेच  देते
 और  =

 यदि  तो  उचित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरव  र  द्वारा  उपचारात्मक

 उपाय  किये  फर
 है

 उद्योग और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  (a)  देश  में  सीमेंट को  सामान्य

 कमी  है  ।  ऐसी  प्रति  में  उपभोक्ताओं  को  सीमेंट  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  ह
 ः  द्  ee  a  site होगा t

 सीमेंट  एक  कानूनी  रूप  से  नियन्त्रित  वस्तु  ।  राज्य  सरकारा/सघशासित  प्रदेशों  को

 दाक्तियां  प्रत्यायोजित  कर  दी  गई  जो  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  इस  प्रकार  की

 तों  निपटने  के  लिए  पुरी  तरह  सक्षम  राज्य  सरकारों  को  सीमेंट  की  सार्वजनिक  बिक्री और
 सामान  वितरण  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिये  प्रभावी  यो  जनाएं  बनाने  सम्बन्धी  आवश्यकता

 re
 बारे  में

 areal
 दी  गई  है  ।  सीमेंट  स्टाकिस्टों  को  कानूनी  लाइसेंस  फलस्वरूप  उन  क  साथ

 स्टाकिस्टों का  सम्बन्ध  समाप्त  होने पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  सीमेंट  डीलरों  की  सीधे rat  ही  नियुक्ति

 परमिट  प्रणाली  लागू  करना  तथा  योजना  का  कार्यान्वयन  करने  के  लिये  आवश्यक  garafi र पना

 तन्त्र  स्थापित  सुनाई  गई  योजना  की  आवश्यक  विशेषताएं  थीं  ।  तदनुसार  17  राज्यों और

 3  संघशासित  क्षेत्रों  मे  सीमेंट  के  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  अपनी  योजनाओं  लागू  की

 राज्यों  को  सीमेंट  आवंटन

 559.  श्री  संतोष  मोहन  देव  मया  sata  सायों  qT 7 ed  गाते
 कौ

 दों  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 विभिन्‍न  राज्यों  को  सीमेंट  आवंटित  किये  जाने  का  मापदंड

 त
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 क्या  नियमित  आवंटन  के  अतिरिक्त  तदर्थ  आधार  पर  भी  सीमेंट
 का

 आवंटन  किया

 जाता
 यदि

 तो  उसका
 मापदंड  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का
 विचार  सीमेंट  के

 आवंटन  के
 सामद  में  परिवर्तन करने  का  है

 oc  -  fc  wan
 ताकि  उर  अभिक

 यथार्थ  बनाया  जा

 न

 (a
 यदि  सदा  ता  तत्सम्बन्वों  प्यारा  क्या  ॥

 उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  (*)  से  राज्यों  को

 आवंटन  पि  छली  खपत
 के

 आधार  पर  तथा  सीमेंट  की  समग्र  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रख खाते  हुए
 प्रत्येक

 =t

 faardi cts i  क
 में  किया  जाता है  ।  किन्तु  संसद  में  और  इसके  बाहर  बार  वार  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को

 ema में  रखते  हुए  सरकार  ने  अब  सीमेंट  के  आवंटन  में  जनता  तथा न्यूनतम  आवश्य  कता  शाये

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजल  संभरण  की  गंदी  बस्तियों  के  निवासियों  के  ra  तैयार क
 ं

 = आवास  योजना भों  जेवी  योजनागत  योजनाओं  तथा  आदिवासियों  तथा  समाज  के  अन्य  गर  Aa

 वर्गों की की  आवश्यकताओं  को  अधिमांनता  देने  का  निर्णय  लिया  इस  निर्णय  के  अनुसरण  f विभिन्‍न

 राज्यों को  1  अक्तूबर  198। से से  शुरू  होने  वाली  तिमाही  के  लिये  ya  आवंटनों  से

 ia
 तदर्थ

 आवंटन किये  गये  हैं

 राज्य  सका  रों  को  बाढ़-राहत  aq  उद्योग  एककों  आदि  जैसी  तात्कालिक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  भी  तदर्थ
 अतिरिक्त  आवंटन

 कि  जाते हैं  ।

 =  सौर  ऊर्जा  अनुसंधान दि  ८  ह  अनुसंधान  स ेदारा  य इव्  रते

 590.  श्रीमती

 ्

 सिह  की  मन्त्री यह  बताने की

 ती  प्लान

 1.
 कपा  करेंगे  कि  :

 कर
 कत

 E  गालों
 और  संस्थाओं

 की  संख्या  और  नाम सौर
 sat  cae

 कया

 कोई  ऐसा
 सस्ता

 सोलर सोलर  कुकर  अथवा  सोलर  वाटर  हीटर तयार  किया  गया  है  जो

 एक  साधारण
 व्यक्ति

 भी
 अपने

 घर  लगा  सकता

 क्या  सरकार
 में  इन

 नये  उपकरणों
 की  सफलता

 त को  जांच  की  afte

 यदि  तो  तत्सम्वन्वी  ब्यौरा कया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  इलैक्ट्रानिकी  तथ  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  (sit  सी  ०
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 पी०  एन  सोर  ऊर्जा  अनुसन्धान  एक  सूची  विवर्ण  के  रूप  में  सदन

 पटल  पर  प्रस्तुत  है
 ।

 से  (=) y  ata  उपयोग  कें  उपयुक्त  सौर  कुकरों  के
 को  में  विकास

 किया  गया  है  ।  सौर  कुकर  की  लागत  इसके  डिजाइन  और  में  लाई  गई  सामग्री  पर  निर्भर
 नत |  |  किया

 करता  है
 ऊर्जा  के  अतिरिक्त  स्रोतो ंके  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  प्रकार  के  ७ कुकर  का  मूल्यों

 गया  ह  शुरू  एक  बक्सा  टाइप  कुकर  को  उसकी  .  क  उसके  टिकाऊपन  और  इस्तेमाल  की

 सचिव
 के  आधार  पर  घरेलू  उपयोग  के  लिये  उपयुक्त  पाय  गया है  |.  के  कुकर  को  कई

 आजमाया  है  इससे  औसत  30:  प्र  तहत  ईंधन  बचत

 की  सकता  इन  कुकर  a  बन् यापक  पैम। ने: पर  लोकप्रिय  बनाने  की  योजना

 आरम्भ किया  जाना  है  ।

 घरेलू  उपयोग  के  लिये  उपयुक्त  सौर  जल  तापकों  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों
 के  ada.  co

 at  गई  जानकारी  के  आधार  पर  फर्मों  द्वारा  बाजार  बिक्री के  पेश  ि किया  गया  इनका

 निष्पादन.संतोषजनक है  म्परागत  तापकों  के  मुकाबले  में  इन  तापकों  प्रारम्भिक

 लागत  अधिक  ह  fem  इनको  via wala  की  लागत में  काफी  बचत  |

 |

 सौर  ऊर्जा  अनुसंधान  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  संस्थान  एवं  प्रयोगशाला

 अन् नाम ला  aaa  faa  reg यव  अन्ना  os

 बनारस  हिन्दू
 विद  त्रविद्याल

 वाराणसी

 a  विद्युतीय  SaNT z Te

 बिड़ला  तकनीकी
 ए

 ज्ञान  पि  लानी

 5.  केन्द्रीय शुष्क  क्षेत्र
 अ  वेषण

 जोधपुर

 केन्द्रीय भवन  अ  रुड़की

 7.  केन्द्रीय  विद्युतीय  ल०  साहिबाबाद

 केन्द्रीय  वैद्युतिक  अभियान  अन्वेषण  पिलानी

 केन्द्रीय  यांत्रिक  अभियन्त्रण  अन्वेषण  दुर्गापुर

 10  केन्द्रीय  एवं  जल  रसायन  अन्वेषण  भावनगर

 446



 लिखित  उत्तर 4  1:03  (a1)

 11  वन  अन्वेषण  देहरादून

 12  भारतीय
 एसोसिएशन

 दी  कलटीवेगन  आफ
 कलकत्ता

 13  भारतीय  कृषि  बान

 14.  fereer
 3

 गईं  दिल्ली

 सात
 हित

 15  रतीय  तकनीकी  ont

 16  भाषायी  कनीकी  कानपुर

 17.  भारतीय  तकनीकी  खड़गपुर

 18  भारतीय  तकनीकी
 मद्रास

 19  भारतीय  तकनी  की  न  ड ई
 दिल्ली

 20  —  एवं  ग्रामीण
 तकनीकी  la

 21  जादवपुर  विश्व
 कलक

 22.  ज्योति  सौर  सजा  सल्ल

 sabia
 23

 =
 कल्याणी  कल्याणी

 24  णु  एम०  एम०  मुरुगप्पा  चेटियार  अन्वेषण  मद्रास

 हैं  <
 a 25  नागार्जुन  f  नागार्जुन  सगर

 26.  राष्ट्रीय  खरोचो  टिकल  बंगलौर

 27  राष्ट्रीय  रासायनिक  पुणे

 28  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास
 नई

 दिल्ली

 29  राष्ट्रीय  भौतिक  नई

 30  पंजाब  कृषि  चढ़ाव
 वाद्य  क  लुधियाना

 31  क्षेत्रीय  अन्वेषण  जम्मू

 32  क्षेत्रीय  अन्वेषण  शिवेन्द्र म

 31  ठोस  अवस्था  भौतिकी  दिल्‍ली
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 34  टाटा  ऊर्जा  अनुसंधान  पांडिचेरी

 35.
 घुमर  दे  उत्पाद  बक

 इसके  afa fear,  बहुत  से  और  भी  रि निजी  क्षे  सौर  ऊर्जा  अनुसंधान  कार्य के  लिये

 प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हैं  ।
 @

 बिहार  में  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  fi
 या  जाना

 श्री  विजय  कुमार  यादव :  क्या  प्रधान  मन्त्री २ पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 — मा  करे बय  ा  यह  सच  है  कि  बिहार  को  ऊर्जा  की  भारी  सामना करना  पड़  रहा  है
 जिसके  परिणाम  स्वरूप  उसके  सर्वागीण  विकास  में  बाधा  पड़  रही

 यदि  तो  क्या  ऊर्जा  के  अभाव  का  मुकाबला  करने
 के  लिये  बिहार  में  परमाणु  बिजली

 ब
 घर  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 न  त
 लि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 ..  (77)
 यदि  हां

 विज्ञान  तथा

 गए

 इलैक्ट्रानिकी  और  पर्यावरण  विभा विभागों में  राज्य  मन्त्र
 मो

 ate

 पी०  एन०  :  जी  हां ।

 तथा  (7)  कोयले  जैसे  वैकल्पिक  ईंधनों की  उपलब्धता  ,  परिवहन  सुविधाओं  daft

 बातों को  और  अन्य  तकनीकी  एवं  आधिक  पहलुओं
 को

 ध्यान  में  रखते  सरकार  इस  समय  बिहार
 में  कोई  परमाणु  बिजलीघर  लगाना  लाभप्रद  नहीं  समिति  1

 फ्रांस  के मिराज  2000  विमानों के  सम्बन्ध  में  करार

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन
 श्री  माधव  राव  सीरिया  थ
 श्री  अमर  राय  प्रधान
 श्री  बी०  ato  देसाई
 att  एन ०  ड्  art

 eo
 |...

 श्री  डो ०  पो०  यादव  \
 श्री  अर्जन  सेठी
 प्रो ०  दंडवते

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की

 श्री  रसीद  मासू
 श्री  रघनन्द  eat fe  जल

 भाट
 त्री  बाला  ea  पा

 है  री  सिन

 (|  afe:  चन्द हम
 भगवान  देव

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  और  फ्रांस
 के  बीच  फ्रांस  के  fare:  2000  जेट  विमान

 खरीदने  पर  एक  हुआ  है  :

 (a)  यदि  तो
 कया  रत  में  a

 प्रयोजन  eae  दो  दर  sa

 और  बनाने  वाला  सन् यन्त्र  स्थापित
 li  त्ति  लिव  करीं  हे  बारे

 में
 भी  समकौता

 किया  ग्या
 न  क्  भ और  |  अ  कद

 यदि  तो तो  पातल तत्सम्बन्धी ref  ef}  ब्यौरा  व  श

 रक्षा  seer  में
 राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी ०  लि  भ्  जी  नहीं  ।

 बौर  उ ऊपर
 के  उत्तर  को  देखते

 हुए यह  set  नहीं  उठता 1

 बह  क  अधिग्रहीत  उद्योगों  को  चलाने  के  लिए  स
 ft

 उद्योग  मन्त्री  यह  बा 593.
 श्री  सुबोध  सेन  गाने

 ग  ही  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  घाटे  की  अधिग्रहीत  औद्योगिक

 aia
 राष्ट्रीय  में

 चलाने  क्

 वास्तविक  कारणों  को  जांच  करने  के  लिये  सभी  दलों के  संसद
 सबस्दों द क बतर जुब  कों  दुह  sorertry

 जॉच

 ह  तथ
 समिति  द्वारा  जांच  कराने  प  विचार  रही  ;  औ  .

 *

 wey  ग  क

 यदि
 ग

 ब
 कब 1  न  *  |  उ

 sam  afte  wa  aeat  नारायण  ण  दत्त
 ©

 nome

 उठता
 er

 sea ही  नहीं
 डिन

 तमिलनाडु  में  सोमेंट  का  उचित
 fea

 क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  fr 594.

 st
 आर०  के०  महा लगी :

 अर्थव्यवस्था  के  प्राथमिकता .
 सीमेंट

 क का  न्यायोचित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 चाले  ही  ि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कड़ी  निगरानीਂ  कया  संक्षिप्त  प्रयास  किए  मए  हैं  ;

 क्या यह यह
 भी  सच है

 कि  तमिलनाडु  में  अभ्यावेदकों  के  दावों  पर  तय  गेन
 हैं  दे

 हुए  बड़ी

 मात्रा में  सीमेंट  सिनेमा  सक  er Fal  के  लिए  आबंटित  किया  गया  था  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इस  राज्य  में  समाज  के  आव
 के

 आवश्यकता  वाले  अन्य  खरगे  के  दावों  को

 भुलाकर  सीमेंट  बड़े  भवन  >
 Tait

 को  आवंटित  किया  गया  जिसके  कारण  कई  मुकदमे दायर  किए
 और
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 sae
 ls  के

 मामलों
 aaa  usar

 स्थति  है  उसे

 देखते हुए  उपरोक्त  भाग
 में  ठ  निर्णय को  दृढ़ता से  लागु  करने  क ेलिए  सरकार  का

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  प् *

 जल उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  सिचाई  ar

 मिलता
 श्र  पति  क्षेत्र को  सीमेंट  का  पूर्व  आरक्षण  करने  की प्रणाली लागु  है  ।  कम  उपलब्धता  होने  पर  भी

 इस  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर.सीमेंट  दिया  जाता  है  ।  सिचाई  और  fart  प्रायोजनाओं

 के  लिए  सीमेंट  प्रेषण  को  सीमेंट  नियन्त्रक  मद्रास  और  नई  दिल्‍ली  क्षेत्रीय  सी  मेंट

 नियन्त्रणों  के  सहयोग से  मोनीटर  करते
 हैं  ।

 और  सीमेंट  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  राज्य  सरकारों  को  प्रत्येक  तिमाही  में

 पिछली  खपत  के  आधार  पर  सीमेंट  की  समग्र  उपलब्धता  के  अधीन  इकट्ठा  आवंटन  किया  ता

 सिंचाई  और  बिजली प्रायोजनाओं और  लघु  उद्योग  जैसी  प्राथमिकता  वाली  आवश्यकताओं  की  पूति
 करने  के  पश्चात  राज्य  सरकारें  अपने  विवेक  के  अनुसार  बहुमंजिली  इमारतें  आदि  अन्य
 उपभोक्ताओं  लिए  सीमेंट  का  उप  आबंटन  कर  सकती  हैं  ।  -  ऐसे  उप-आबंटनों के  विवरण  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  नः
 +  a it

 ग  न
 क  ि ग औद्योगिक  सम्बन्धों  को  निगरानी  के  लिए  नियन्त्रण

 कक्ष  की  स्थापना  करना

 595.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक

 मनी  बहू  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि : शायद  पाठक  }

 क्या  म

 क्या यह  सच  है
 कि  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  में  औद्योगिक  संबंधों की  निगरानी  के  लिए  सरकार

 ने  नियन्त्रण  कक्ष  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया है  ;
 श  न्

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  क्या  मार्गदर्शन  दिए  गए  हैं  द
 च

 क्या
 इस  प्रकार  के  कक्ष  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  किए  जाने  का  विचार है  ;  और

 फ्
 इस  प्रकार के  कक्षों  की  स्थापना  में  कितना समय  लगेगा  ?

 &

 श्रम  मन्त्रालय राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  (*)
 में  औद्योगिक

 सम्बन्धों  से  सर्मन  rad  सुचना  पर  सतत्‌  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार ने  श्रम

 मला  चना
 एक  श्रम

 सम्बन्ध  मानिर्टारिंग  एकक  स्थापित  किया है  ।  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया ग  के  100 या oe
 इससे  अधिक  व्यवसायों  को  नियोजित  करने  वाले  महत्त्वपूर्ण  औद्यो  गीत  प्रात

 ष्ठा
 जिनका  लगातार  चालू  रहना  अन्य  महत्त्वपूर्ण

 उद्योगों  के  रक्षण  के  लिए
 अनिवार्य  चाहे लि

 किए  जाने  वाले

 at fq  ों  ही  संख्या  100  से  कम  की  q  ।  त  यो  के  बार ेrat
 विशेष  रिपोर्ट  भेजें

 ।.
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 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया
 है

 कि  औद्योगिक  सम्बन्धों  से  wane  स्थिति  की

 प्रतिदिन  सूचना  भेजें  ।  ये  रिपोर्ट  मांगों  में  होती हैं
 ।  एक  रिपोर्ट  में

 धीरे  काम  हिंसात्मक  कार्यवाहियों  आदि  सहित  औद्योगिक  सम्बन्धों  क ेबारे
 में  सामान्य  स्थिति  का  मूल्यांकन होता  तथा  दूसरी  रिपोर्ट  100  ar  उससे  अधिक  व्यक्तियों  को

 नियोजित  करने  वाले  अधिक  महत्त्वपूर्ण  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  तथा  ऐसे  प्रतिष्ठानों  की  स्थिति पों  के
 सम्बन्ध  में  विशेष  रिपोर्ट  है  जिनको  लगातार  चालू  रहना  अन्य  महत्त्वपूर्ण  उद्योगों

 के  रक्षण  के  लिए
 अनिवार्य है  चाहे  नियोजित  किए  जाने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  100  से  कम  हो  ।  यह  विद्वेष

 एक  प्रपत्र पर  प्राप्त  हो  रही  है  ।  इस  रिपोर्ट  में  दी  गई  सुचना  स्थिति
 से

 निपटने  के
 लिए

 कारियों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ददशर्यिगी  ।  यह  रिपोर्ट  यह  भी  ददा यि गी  कि  क्या  राज्य  सर
 रकार

 मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  मन्त्रालय  या  विभाग से
 aT

 चाहती है  ।
 न्  वेन re

 और  हां  ।  राज्य  सरकारों  .  से  अनुरोध  किया  गया  है
 है  कि  औद्योग् गिक

 हि स्थिति
 पर कड़ी  निगरानी  प्रत्याशित  औद्योगिक  असन्तोष  तथा  ऐसे  असन्तोष  igre  के

 लिए  समय पर  र उपचारी  उपाय  सुस्ताने  के  लिए  विशेष  श्रम  सैल  स्थापित  करें  ।  अब  तक  ऐसे  सैल

 टक  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  तथा  अण्डमान  और  fa  कोबरा  द्वीप  समुह  में
 र्फ

 स्वाद  फिटर
 झ  =

 कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी

 596.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रह्दी  :  कया  श्रम  मन्त्री यह  बताने की  पाको
 *

 क्या

 aren
 मजूरी

 पर
 समिति  at  थी  कि  वर्तमान  मुल्य

 ये  प्रति  मास स्तर  पर  कृषि  श्रमिकों  को  कम  से  की  ि  tla  किया  जाए  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सिफारि दा  तुरन्त  कार्यान्वयन  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को

 भेज  दी  गई  है  ;  अर  i

 इस  सुभाव  पर  किन  राज्यों  ने  जवाब  में  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  t (71)  श्रम  मन्त्रियों

 के  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  उनका  मजदूरी  अधिनियम  व्यवस्था  की  जाए  ताकि

 सम्बन्धित सरकारें  उन  सभी  नियो  जो  अधिनिय  अनुसूची  में  शामिल  नहीं  सामान्य

 न्यूनतम  मजदूरी  कर
 सकें  और  सामान्य  मजदूरी-दरे  गरीबी  रेखा  के  स्तर

 भज त जेसी  योजना  आयोग  ने  परिभाषा  की  श्र Se  कब अप  frat  की  मूल ar
 आवश्यकताओं  Rraifer oe  Fe की  जाएं
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 कार्यकारी  दल  की  facatfzar =
 न्यूनतम  seat  अधिनियम  में  संशोधन  करन ेके  कुछ  प्रस्तावों

 के  सन्दर्भ  में  की  गई  यह  सिफारिश  राज्य
 सरकारों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों को  भेज

 ay दी  गई  है  ।  oe  लि
 wt

 नौवहन  प्राधिकारियों  को  पुराना  सल  हाल  सौंपा  जाना

 597.  श्री  water
 कुमार

 गंगवार  क्या  रक्षा  मन्त्री  नौवहन  प्राधिकारियों  को  काउंसिल

 हाल  लौटाए जाने  के  बार ेम  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4024  के  उत्तर के  सम्बन्ध
 ह

 में  यह
 बताने  पौ  हमा  म करेंग

 a

 a  #

 बसव  हमें  पुराना काउंसिल  हाल  कब  तक  नौवां  के  सुपुर्दे कर  दिया

 जाएगा  क्योंकि
 न  या  काउंसिल हाल  बनकर  तैयार  हो  गया

 2
 अ  उद्घाटन भी  हो  गया  है  ;

 और  ह

 (=)
 ब

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 रक्षा  मी  राज्य  में  राज्य  मन्त्री  वी  ०  :  और  सरकार  ने

 ल

 उपयोग  करने  के  लिए  राज्य  के
 त लइइ६ प मुख्य  सचिव

 की  अध्यक्षता में  एक  विशेष

 रान रन  TS fact  हाल को  नौसेना sf
 को  सौंपने के  बारे में  राज्य समिति  गठित  की  पु

 सरकार से  बातचीत  चल  रही

 if
 स्केटिंग  इन  डेल्ही  विलेजਂ  शशांक  समाचार

 598.  श्री  कुमार  गंगवार  क्या  गह  मन्त्री  ह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या सरकार का  ध्यान
 27  1981  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  स्केटिंग

 इन  डेल्ही  विलेजਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर र
 दिलाया

 गया  है  ;

 यदि  तो  इस  परे  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 )
 देश  में  सामान्य  रूप  से  तथा  विज्ञेषकर  राजधानी  में  कान  और  की  बिगड़ती

 ब

 हुई  स्थिति
 के  क्या  कारण  हैं  ;

 भर
 |  न्

 सरकार  द्वारा  स  1 संभालने  से  लेकर  अब  तक  राजधानी में  sear,  बैंकों में
 बलात्कार और  अपहरण  के  कितने  मामले  हुए  उनमें  से  कितनों  का  पता  लगा  लिया  गया

 है  ।  कितने  मामलों  का  अभी  तक  पता  नहीं  लग  पाया  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री
 oa  aU

 जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  हि  है  क 4 2 aA  के  अन्तर्गत  भाना  दिल्ली  नई  दिल्‍ली  में

 26-9-1931  को प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  do  216  के  तहत  मामला  दर्ज
 किया  गया  है  और

 पों  को  पकड़ने  के  लिए  प्रयत्न  किए  रहे  हैं
 ।

 ड

 इस  घटना  से  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकलता  कि  राजधानी  शेष  देश  में  कानून  गौर

 व्यवस्था  की  Fe:  पति  बिगड़  गई
 है  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  का

 |  ara
 का
 कानून  और  ,  व्यवस्था की  स्थिति

 में
 ब

 रग  हुआ है  ।  1979  की तुलना में  1980 seg  दे  wrawrae  #15  प्रतिशत  की  कमी

 आई  है  और  1980  के  समकालीन  अवधि ्र  की
 तुलना

 म

 गू

 ं  मे  31-10-1981  तक  18  प्रतिदिन

 की  और  कमी  आई  है  ।  ्

 (=)  एक  विवरण  .  संलग्न है  ।
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 की  ce  ree  amen  epee  ar  emeent

 दीवान  समिति  रिपोर्ट  की  सिफ़ारिशों

 599.  श्री  जगदीश  टाईटलर

 श्री  अमर  राय  प्रधान  i
 कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  पर
 शिवराम  समिति  रिपोर्ट  पर  चर्चा के  लिए  सभी

 राज्यों  में  उद्योग  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया  गया  था  ;

 f
 पछड़े  क्षेत्रों में  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उक्त  afa fa  की  ger  सिफ़ारिशों  क्या

 और  af  ति  द्वारा  क्या  प्रोत्साहन  इकार  गए
 ;

 डਂ  ज  बट ह

 (*)  सभी  राज्यों  के  उद्योग  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  का  कया  परिणाम
 a

 jak

 स  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रस्तावित  कार्यवाही  क्या  है  ?
 ्

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  att

 उद्योगों  के  छितराव  के  अन्तर्गत  सभी  पिछड़े  aa  आ  जायें  इस  हेतु  समिति  ने  ये
 fer की  हैं  (1)  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किए  जाने  के  लिए  विकसित  नगरीय  केन्द्रों

 से  द्र  होने  की
 भिन्न  दूरियों  का  मापदण्ड  (2)  ऐसे  छांटे गये  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  राज  सहायता और  f  रियायती  दर

 वित्त  का  लायू  होना  (3)  कुछ  अवस्थापना  वाले  छांटे  गये  विकास  केन्द्रों  में  वृद्धि की  प्रवृत्ति  उत्पन्न

 करने  व  उसके  प्रसार  के  लिए  संवर्धन  प्रयासों  का  केन्द्रीयकरण  (4)  भौद्योगिक  छितराव  की  उपर्युक्त

 are
 के  अंश

 के  रूप
 में  केन्द्रीय  संयंत्र  कार्यक्रम का  sada  (5)  निवास  केन्द्र के

 tae
 he

 ec  त  करने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  प्राधिकरणों  का  गठन  (6)  उद्यमी  विकास अ पैर  प्रशिक्षण .

 के  faa  ats
 त  कार्यक्रम  4  ्  अपन

 (7)
 र  और  सरकार इस  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  लें  इससे

 पूछें  शिवरामन  समिति क्
 को

 सिफारिशों
 पर  र उनके  विचार  जानने  के  लिए  सम्मेलन  बुलाया  गया  था  ॥

 ्
 कागज  का  आयात  &

 600.
 ait

 जगदी दा  zea  ॥  क्या प्रा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने ने  की
 करेंगे

 व्यापार
 निप

 और अन्य  सहकार  यो  द्रास  बढ़ें  dot  पर  कारण  का कया  राजय

 आयात  किए  जाने  के  कारण  भारतीय  काग  ताओं
 कारा एज पें की मांग  को  बहत

 दम्भी  र  मन्दी  का  सामना

 ~
 करना पड़  रहा  हैं  ;

 (@)  क्या  सरकार या  तो  सरकारी  दवारा
 कागज  का  आयात  रोकने  अथवा  कागज

 उद्योग  की  अनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  रही
 और
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 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गी
 aft

 उद्योग  गौर  श्रम  संतरो  ATLTAT  दस

 धा
 नहीं

 ।

 और  :  मांग  को  पूरा  करने  में  उत्पादन  के  अपर्याप्त  पर  तथा  की  वृद्धि

 को  आगे  रोकने के  लिए  ही  सीमित  आयात  का  सहारा  लिया  जा  रहा  कागज  कुछ  किस्मों  के

 सीमित  निर्यात  की  पहले से  अनुमति है  लेकिन
 veda

 निशाँ
 बोद

 इवा
 हे  कागज  के

 निर्बाध

 निर्यात की  स्थिति  नहीं  है  ।

 ड

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्  पास  केन्द्रीय  राजभाषा  सेवा  +g"
 तथा

 *  वबीਂ
 झ  पदों  से  सम्बन्धित  विचाराधीन  नियम

 601.  श्री  टी०  एस०  नेगी :  कया  गृह  मंत्री य
 गह  बताने  की  करा  करेंगे  कि

 :

 झ
 क्या  सच  लोक सेवा  आयोग के  पास  केंद्रीय  creme  सवा  के

 और

 पद
 wiaehins  समय

 से
 विचाराधीन  पड़े  हैं

 ;  ु

 श  +  we  -
 .

 व
 वर  तो

 दस  मिलता
 क

 मलार
 ;  कौर  दि  TT  ?

 ar

 pie.
 नियों

 को  gre  ater  झप  दिए  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाते  का  विचार  है  _

 प
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  क  |

 (7)  केन्द्रीय  सचिवालय
 ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को राजभाषा  सेवा  और  के  ड्राफ्ट  नियम  1981

 सहमति  के  लद  जे गये थे  |

 aay tz fi  pas  बदती  पत्र  तक
 PPE

 के  द्वारा  कुछ  संशोधन  सुनाये

 हैं  ।  आयोग के  paral  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  नियमों  को  शीघ्र ता  से
 मुकम्मल

 फें
 दे

 लिये  प्रयत्न  जारी  रखे  जाएंगे  ।
 gee at

 पाकिस्तान  द्वारा  चेतावनी  देने  वाला  राडार  यंत्र  प्राप्त  किया  जाना

 602.  श्री  पी०  नामग्याल  ग  व  ग
 के

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  gre
 देकर

 सर

 हलक  समय  प्राप्त

 करने  भर  उन्हें  अपनी  वायुसेना  के  परिवहन  विमानों
 कक  पास  पहले  से  हैं

 अमरीका

 के  सहयोग  से  आवश्यक  सुधार  कर  लगाने  की  योजना बना  रहा  है  ;  ह

 यदि  तो
 इस
 सम्बन्धी  परियोजना  का  यौरा  क्या  है  और ब्  ६

 पाकिस्तानी  reali  pane  दादा  sar  ~ HIT  art  गये
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  शिवराज  वी  ०  :  और  सरकार ने  इस

 को  से  चेतावनी  देने  और आदाय की  रिपो  खी  हैं  कि  पाकिस्तान  परिवहन
 नियंत्रण  प्रणाली  युक्त  विमान  में  बदलने  योजना  बना

 इस  थे  ea
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हमारे  सुरक्षा  परिवेश  में  होने  वाली  सभी  घटनाओं  पर  लगातार  नजर  रखी  जाती है
 और  हम  पुरी  रक्षा  तैयारियां  बनाए  रखने  के  लिए  समुचित  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  ब्यौरे

 प्रस्तुत  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा के  हित  में  नहीं है

 हम
 मग

 करांची  बन्दरगाह  में  अमरीकी  नौसेना  fate  जहाज
 2

 603.  श्री  पी  ०  नामग्याल  :  कया  रक्षा  मंत्री  26  1981  के  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचार
 हों  कराची  बन्दरगाह  में  घातक  मिसाइलों  और  अन्य  युद्ध  हथियारों  को  लेकर  अमरीका के  नौ

 सेना
 के

 फ़िगेट  जहाजों  के  बार-बार  आने  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  में  यह  बताने

 कपा  रेंगे  कि  पाकिस्तान  अमरीकी  नौसेना  को  इस  प्रकार  की  खतरनाक  चालों  से  सुरक्ष  ा
 करने और  उनका  मुकाबला  करने  के  लिए  भार  तीय  नौसेना  क्या  चौकसी  बरत  रही है  ?  za

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  सरकार  को  अमरीकी  _
 पोतों  द्वारा  कराची  का  दौरा  करते  रहने  का  पता  है  ।  एक  देश  कें  युद्ध  पोतों  ढारा  दुसरे  देशों को  दौरा

 किया  जाना  एक  आम  बात  है  और  उसे  आवश्यक  रूप  से  आक्रमक  कार्रवाई के  रूप  में  नहीं  सभा
 जाना च  ए  |  फिर  भी  पड़ोस  में  हो  रही  घटनाओं  पर  बराबर नजर  रखी  जाती  है  और  देश की

 सुरक्षा के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  भारत  इल
 पि नि कणों  स्थापना ह

 604.  श्री  रेण  पद  दास

 प्रो  रूप  चन्द्र  पाल  fe
 कया  रक्षा  मन्त्री

 बढ  बहाते

 की

 हता

 करेंगे  कि  :

 set  सकार  से  fics  बंगाल  में  भारत  eter
 लिमि  का

 एक  यूनिट  स्थापित

 करने  के  बारे  में  अब  तक  कोई
 निर्णय

 से
 लिया  है

 :

 सरि  हे
 तो  उसका क्या  परिणाम

 और oe

 ativan  सरना  ह (7)  यदि
 तो निर्णय लेने

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज
 ato  :  जी  नहीं  ।

 se  नहीं  उठता  ।
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 ae  ne  nn

 ्  caren  edegitren  सिड  at  a  यूनिटें  स्थापित  करने  के  मुख्य  प्रस्ताव  पर

 अन्तिम  लेते  समय  इन  यूनिटों की  स्थापना के  स्थान  के  प्रश्न पर  विचार  किया  जाएगा
 |

 पश्चिम बंगाल  में  7  ए०  पी०  ए०  और  एम्पीसिलीन संयंत्रों  को स्थापना

 605
 श्री  रेण  पद  दास :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपास क  रेंगे

 क  कया  पश्चिम  बंगाल  के  वित्त  मंत्री  ने  उनके  साथ  नई
 दिल्ली

 में  पश्चिम  बंगाल  में

 औद्योगिक  विकास  की  समस्याओं  पर  चर्चा  की  थी  ;  और

 यदि  तो  बंगाल  इम्यूनिटी  एकक  के  दायरे  में  ही  7  एपीओ  और  एम्पीसिलीन

 के  जुडवां
 संयंत्र  स्थापित करने  के  लिए  उनके  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए हैं  ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  जी  af  द

 2  wet ही  नहीं  उठता  ।  किन्तु  बंगाल  इम्यूनिटी  कलकत्ता  द्वारा  प्रतिवर्ष 25  मी  ०

 दन  एम्पिसिलीन का  उत्पादन करने  के  लिए  लाइसेंस  हेतु  1981
 में  प्रस्तुत

 किये  गए
 आवेदन

 iii

 a

 मि

 1981  में  कम्पनी  के  दूसरे  आवेदन  पत्र  जो  एम्पिसि od  चि
 के  उत  दन  के  एक  मध्य  ए०  पी०  Us  के  100  मी ०  टन  प्रतिवर्ष  उत्पादन  की

 सुविधाएं  स्थायी
 ui ace  eee  ्

 a
 बंगाल  लघु  उद्योग  निगम  को  कच्चे  साल  को  सप्लाई  2  ड तर

 606.  ait  रेणु  पद  दास :
 क्या  उद्योग  मंत्री यह यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  : अ

 म  बंगाल  लघु  उद्योग  firma  को  अन्य (*)  क्या  qfea  जि  समर्थ  राज्यों  की  अपेक्षा  कम  कच्चा  सामान

 मिल  रहा  है  ;  -  ह  yo  ~

 (a)  क्या  यह  भ  भी  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल
 गल  oy  उद्योग

 निगम  को  tin  कोटा
 नहीं  मिल

 रहा है  ;  ल
 |

 थ्
 $

 +

 हए
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 re  as

 (a)  yf  चम  बंगाल  लघु
 मति

 निगम  को  आवंटित  कोटा  समय  पर  सप्लाई  करने
 कै  लिए सरकार  द्वारा  FAT  कदम  उठाये  गए  हैं  es  न

 ह  प  मुड

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री |  रण  जीत  :  (#)  eat  at  ge  कच्ची
 सामग्री का  आवंटन  विभिन्‍न  राज्यों से  प्राप्त  हग  के  आघार  पर  किया  जाता  है  जिनका  सम्बन्ध

 निर्धारित  उपलब्धता
 से

 होता  1.0  ..
 वकी  पिछल

 हुच  खरीद

 (@)
 वे  आवंटन

 को
 र्याप्ति ह

 ि
 में

 बदलने
 और

 दें  उडाने
 संबंधी  मामला  राज्य
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 निगमों  तथा  संभरण-अ  टीकरण के  im  ज  मामला  है  ।  इस  संबंध  में  राज्य  निगमों की
 |  उ  ह ग -  ed  नाल

 —
 करने  पडते  हैं  ह rs को  उपलब्ध कराए  गए

 ._....
 बहुराष्ट्रीय  निगमों  द्वारा  विकास  के  लिए  ह  तरिक्ष  टेक्नॉलॉजी

 ह
 ी

 as
 श्री  रेणु  पद  दास  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 a |
 क्या  सरकार  को  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  भूमिका  बारे  मे ंजानकारी है  जो  विकास के

 लिये  विकासशील  देशों  को  हानि  में  रखते  हुये  अन्तरिक्ष  टेक्नालाजी  के  प्रयोग  पर  एकाधिकार  कर

 कि  oo.
 रहे  ...

 |
 यदि  तो  उस

 पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  एवं  पर्यावरण  विभागों
 .

 में  राज्य  मन्त्री  सी  ०

 पी०एन०  :  संयुक्त  राज्य  यूरोप  और  जापान  में  ऐसी  कम्प  नियां  जो  अन्तरिक्ष

 उपयोग और  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  कार्य  करती  ये  कम्पनियां  सामान्य  रूप  में  प्रमुख  ठेकेदार

 के  रूप  में  अथवा  उप-ठेकेदार  के  रूप  में  स्वयं  कार्य  करती हैं
 ।  विकासशील  देवों  को  हानि  में  रखते हुए

 अन्तरिक्ष  टेक्नालाजी के  प्रयोग  पर  उनके
 eater

 के  बारे  सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।

 और  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  से  ही  भारत  सरकार  ने  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी

 और  उपयोग के
 सभी  पहलु  ay  के  बारे  में  आत्म-निर्भरता  पर  बल  प्रदान  किया  है  तथा  इसे  उपलब्ध

 fra  1980-90  के  लिये  अन्तरिक्ष  प्रोफाइल ने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  द्वारा  स्व

 में  इस  नीति  पर  पर्याप्त  प्रकाशन  डा
 :

 ला  गया  प्रोफाइल  की  प्रतियां  सदन  के
 गहन  दे  रखी  जा

 हीं
 हैं  ।

 :  ..........  पहाड़ों  और  दूर-दराज  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  का  पुनर्वास  ts

 co

 608.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  उनका  मन्त्रालय  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रो ंके  पहाड़ों  और

 हुर-दराज  के
 क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  आर्थिक  पुनर्वास  के  लिए  प्रय
 गस

 कर  रहा

 (@)  क्या  सरकार  को  अण्डमान  के  दूरस्थ  किनारे  में  रह  रहे

 भंग  आदिवासियों
 जो  विलुप्त

 होने  के  संकट  में  की
 दुर्दशा

 के  बारे  में  जानकारी है  ;

 fa)
 तो  उसके  आविक  grate  के  लिए  सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 &
 और
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 तें  fer  और  विनिता  दरियाए  उपलब्ध  करतें  के
 लिये  अन्य  कदम  उठाने

 का  विचर है  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  eat  (att  :  श्रीमान  ।

 (@)  जी  हां  ।  अंग  आदिवासियों  को  आदिम  जन  जाति  वर्ग  के  रूप  में  माना  गया  है  ।

 इस  समुदाय  कल्याण  के  लिये  विभिन्‍न  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं
 । (7)  और

 |
 सुधारात्मक उपाय  शरू

 करने
 के

 लिये  इस  वर्ग  की  स्वास्थ्य  समस्याओं  क
 की  जांच

 की
 जा  रही  है  जिनमें

 जनतिक  तत्वों  के  कारण  जनसंख्या में  ere  सम्बन्धित  समस्याएं  शामिल
 _

 हैं  ।  उनको

 चिकित्सा
 और  पीने  के  पानी  की

 सुविधाएं
 भी  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  न्ਂ  +

 a

 a
 परा  azar  बिजली  संयन्त्र  का  निर्माण  काय  प्रा  |  में  विलम्ब

 a

 609.  श्री  जगपाल  सिंह

 श्री
 रंजीदा  कुमार  सिंह  i  कया  द

 रकेश थ ब मन्त्र  मह  बताने

 at

 कपा

 करेंग

 कि

 र्  क्या यह स सच है  कि  नरौरा  में  बनाये जा  रहे छे
 परमाणु  बिजली  संगत  कैदण

 होने  में

 लगभग  5  वर्ष  का  विलम्ब  होने  की  संभावना और  ह

 wie
 तो  के  कय

 ता  का कारण  हैं
 (*)  इसके  परिणाम

 स्वरूप  संयन्त्र  के
 हे

 निर्माण  कार्य
 की

 लागत
 में  तनी  कुद  होनेकी

 nae

 2  के लिये  amine द्वारा क्या  कदम
 )  संयंत्र के  निर्माण  में  आने  वाली  बाधाएं

 at  क्

 उठाये  चने
 हैं  !  ड्

 fons
 तथा  इलेक्ट्रानिकी  और  पर्यावरण  विभागों  में  समस्त  ato

 पी०  एन० fag)  :  नरौरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  दोनों  यूनिटों  का
 निर्माण-कार्यक्र

 सन्‌  1986  तथा  सन्‌  1987  में  पुरा  होने  की  आशा  है  ।  प्रारम्भ  में  इन  यूनिटों  की  निर्माण-कार्य तऋ

 सन  1981  तथा  सन्‌  1982  तक  पूरा  करने का  कार्यक्रम था  ॥

 तथा  परियोजना  के  निर्माण-कार्य  के  निर्धारित  कार्यक्रम  पीछे  रह  जाने

 कारण हैं
 आरम्भिक  चरणों  में  भूमि  के  अधिग्रहण  में  सामने  आई  भूकम्प  सम्बन्धी

 विश्लेषण  करने  के  बाद  डिजाइनों को  अन्तिम  रूप  देने  में  लगा  आवश्यक  अतिरिक्त  समय  तथा  ऐसे

 कारणों  जो  विभाग  के  नियन्त्रण  से  बाहर  की  बात  बड़े  नाभिकीय
 उपस्करों  की  agit

 देरी  से

 होना ।  परियोजना लिये  निर्धारित
 कार्यक्रम  पर TAS  गल्प पर  प्रभाव  ने

 वाले  विभिन्‍न  उपस्करों  का  निर्माण
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 हनी  से  कर्न  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।  उपस्करों को  लगाने  तथा

 उतकों  चालू  करने
 के  काम

 यथासम्भव
 साथ-साथ

 किये
 जा  रहे  हैं

 कगारे
 हुई  वृद्धि से

 पढ़ो  ऐसा  उचावा
 जिले  परियोजना  में  हुए  विलम्ब

 का  सीधा

 डी
 ar  बताया

 ना
 सके

 aga  अधिक

 ्  बदरपुर  खान  में  एक  मिक  को  मृत्यु

 610.  श्री
 जगपाल  सिह  |

 ए  निमि ि

 SY

 कया  खम  मत्ती  वह  बताने
 की

 हफ  नकली
 प्रो०  अजीत  )

 aoa

 नमक रपुर  रेत  और  भट्टी  खान  में  aa oT  Fonte  एव  fire  at  मृत्यु

 हो  fs  रन  :४  इ  we

 क्या  कई भट्टी  खानों में  जिन्हें  ली  राज्य  औ  afta  विकास  निगम  द्वारा
 भसुर  गीत

 घोषित  किया गया  है लगातार  अवैध  रूप  से  ठेकेदारों  द्वारा  खुदाई  की  जा  रही ही  और

 ्
 (71)

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  मामले
 में  कोई

 जांच
 की

 है
 और

 af

 any

 तो  उसका  क्या

 रहा  और  खानों  की  कार्य  स्थिति में  सुधार के
 ः  लिये

 रोकने के  सरकार  cnr  क्या  ee  बा  र

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  डी०  एस०

 आई०  डी०  सी०  की  भट्टी  बजरी  खान  में  19  1981  को  दीवार  के  गिरने  के
 कारण

 हुई

 दुर्घटना  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  ।  ह

 (८  |  चुंकि  भट्टी  बजरी  खान  की  स्थिति  खतरनाक  पाई  गई  इसलिये  खान  सुरक्षा
 देशी  ने  खान  1952  की  धारा  22  के  अधीन  आदेश  जारी  किये  जिसके  द्वारा

 उचित  बैचों  के  बनाये  जाने  और  काम-कर्ज  की  दशाएं  सुरक्षित  किये  जाने
 तक  खान

 में
 व्यक्तियों के

 नियोजन  पर  रोक  लगाई गई  थी  ।  ये  आदेश  अभी
 भी  लागू हैं  Sto  एस०  आई०  ‘Se  के

 उक्त  खान  में  खनन  संक्रियाएं  22-10-81  से  बन्द  कर  दी  गई  हैं  a
 ः  le

 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  के  एक  अधिकारी  द्वारा  इस  दुर्घटना  की  जांच  की  गई  जांच

 से  पता  चला  है  कि  दुर्घटना  दीवार  के  गिरने  के  कारण  हुई  ।  निदेशालय
 ने

 डी०  एस०  आई०  डी०

 को  चेतावनी पत्र  जारी  किए  हैं और  यह  मामला  दिल्‍ली  प्रशासन  के
 ध्यान में  भी  लाया  गया  है

 बर्मा में  afar  ओं को  शास्त्र  चलाने की  प्रशिक्षण

 611.  श्री जगपाल सिंह  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ल्लाह

 1981

 (®)  क्या  तोड़-फोड़  की  ए  शस्  चलाने  का
 प्रशिक्षण  पाने  के  लिये

 बड़ी
 मणिपुर

 संख्या  में  भूमिगत  नागाअ  ने  हाल  सीमा
 स ेबर्मा  में  प्रवेश

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  और  गत  वर्षो ंके  दौरान 5
 शस्त्र चलाने कैला

 का  fat

 क्षण
 पाने

 के
 लिये  कितने  भूमिगत  नागा  और  अन्य  स्थानों  पर  भाग  गये  और

 ग
 पाने

 के
 (a)  भूमिगत  नागाओं  के  छिपकर  चले  जाने  और  शास्त्र  चलाने  का  प्रशिक्षण  फ  बाद

 भारत में  उनका  प्रवेश  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 से  )  बताया जाता  है  कि गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र

 कुछ  गुमराह
 व्यक्तियों  ने  मणिपुर  सोमा  से  वर्मा  में  घुसपैठ,की  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों की  नि  संख्या

 ज्ञात  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  चोरी  छिपे  पार  सीमा  करने  की  sidan  रोकने  के  लिये
 भारत-बर्मा a

 पर  सतकंता  रखी  जा रही है  ।  =

 oe
 श्रम  सम्बन्धी  मामलों  को  निपटाने  के  लिए-अस्थायी  श्रम  न्यायालय

 612  श्री  एम०  बी०  चन्द्र  कमाती

 अजय  विश्वास  it  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की +  arege  किः

 i

 कया  सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  यह
 सलाह akira  लम्बी  अवधि  से

 पत  पढ़ें
 बोदी  फिक  विवादों  को  निपटाने  के  लिये  अस्थायी  ot

 चालों
 की  स्थापना  पर  विचार

 थ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  उन्होंने  कोई  मार्ग  निर्देश  तयार  किये  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या है

 इस  प्रस्ताव पर
 राज्य  सरकारों

 की  प्रतिक्रिया क्या

 (=)
 कया  राज्य  सरकारों

 से  कहा  गया  है  कि  वे  श्रम  न्यायालयों में  मामलों  के  शीघ्र  निपटान

 ि

 शम  मंत्रालय
 में  रा  य  मन्त्री

 ज  ogre
 :  जी  हां

 और
 (9)  वह  र्व

 सारो

 क
 करमे  eee

 Street  पश्चात

 उपयुक्त मार्ग  निर्देश  करें  ।

 उनकी  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही है

 हां  1
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 लिखित  saz

 Ninh  a  नयन

 दिल्ली  ‘ent  में  अनाधिकृत  निर्माणों  के  विरुद्ध  नोटिस

 613.  डा०  ए०  यू०  आजमी  :  क्या  रक्  मन्त्री  दिल्‍ली  छावनी  में  दुकानों  को  सबसे  किये

 जाने  के  बारे  में  9  सितम्बर  1981.0  के  अता
 प्रदान  संख्या  :3439 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यद

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ः
 ——  निम

 ऋण
 के a

 irene.
 कब्र  जारी  किये

 सम्बन्धि
 धत  व्यवसायों  को

 गये
 ह

 - : ( a)
 यदि  कोई  सि विलम्ब  हुआ  है

 तो
 इसक  क्या  कारण कारण  ६;

 प्राप्त  उत्तरों
 प  र  क्‍या  कार्यवाही ही  की  गई

 अनाधिकृत निर्माण/छज्जों  की
 गिराने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की
 गई

 पतन  क
 सीढ़ियों

 मता
 चा  है

 मौर

 व

 पामलों की  ts
 =

 श
 2  Neue:

 ee
 रक्षा  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  है... 1 |

 fe

 शिवराज  ate  :  (*)  ा  द  विवरण

 संलग्न है

 ज्  विवरण  =
 ह  पद

 सर्व  श्री
 ह aia  सिंह  और  लती राम  को  दुकानों  अनाधिकृत  उप  विभ  गजय  के  लिये  7  जुलाई

 Ora
 नोटिस

 दिये  गये  थे  ।  इन  दूकानों  के  eth  निर्माण i  दोनों  मामलों में  से  एक

 वीगरों  इ एक  पार्टी ने  छावनी  अधिनियम  1924  की  घारा  274  के  अन्तर्गत  एक  अपील

 कार  t  पेश  की  जिसे  खारिज  कर  दिया गया  है  ।  दूसरे  मामले  में  संबंधित  पार्टी  से  नोटिस के
 बारे  में  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ ।  इस  मामले  में  छावनी  afafaaa  1924  की  संगत  धारा के
 अधीन  कार्यवाई  की  जाये गी  ॥

 48  दुकानों  में  अनाधिकृत  रूप  से  बनाये  गये  छज्जों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  छावनी  बोर्ड  ने
 रे  ब्यौरे  प्राप्त  नहीं

 ह
 ag  तय  किया  है  | कि  जब  तक  प्रत्येक के  बारे में  पु  होते  da  '  तक  इनके  बारे  में

 कार्रवाई  स्थगित  रखी  जाये  1  12  दुकानों  के  ऊपर  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्रवाई

 संलग्न  परिशिष्ट में  दी  गई  है  ।

 163



 लिखित  उत्तर
 23  1981

 नि  ————— ——-—_——
 1-6.  फट  2

 र  E  ् [छि /्

 के  ि  के  की  ८  हि  ow
 के

 le  io

 E

 ह  ho
 उ

 ्

 ि

 tc
 he

 as
 ब न  AF

 द  फैल  \o  टर

 a ह  क  ~  wo Bae  2  Oe
 E

 ह  Fe
 rc

 अ

 ne
 pire

 हिप

 re  &
 ि  |

 ै
 ह

 ि ्पूं

 ्
 EE

 | हैरी

 1.0

 फर *ਂ

 164



 लिखित  उत्तर
 4  1903

 दा हि छि ७  EE  E
 ड  :  मु  z  ्  a if  we

 to
 2

 ge
 कन

 ह  कि  te
 he
 i

 tr दि  ज्
 be  te

 G—
 जन्य

 पह

 Ae
 ane  ar

 पटर
 ्

 ho
 bo  कू

 te

 ः
 y=
 प्  हान  दि  wo  ¢  ि  छ  E

 ©  te
 E  a  Be GQ

 BY  thy
 te

 rw  Gey
 पैल

 ac  im  tr.
 पैन le  Ly ©  -_  कफ  ए

 ्
 पट

 tc
 we  ए

 झ  rm  ्  ET)  पन  पैठ  तन  rr  क  बूद

 उ

 दिन

 ig z o

 w

 3

 कू  कै  >
 फ्  &

 =a |  om

 165



 लिखित  उत्तर
 25  198 1

 pe  Re  tbr fe
 "2  Ee

 :  जि
 «8

 फक  न  थ  =  ्  ne  घ
 ड्  anal

 ii
 फुट &  ्

 wf  2

 ह
 AN

 ए
 tp  डि  te

 र ed

 4  हु
 भ  Ae  eh

 eS  ro  \o
 le

 Tio
 ae

 te
 eS

 wn  तट
 G=  tc

 ह  fe
 क
 छ

 =

 E
 इ

 oo  E ट  द

 थ  2.0

 किस
 ig.  le

 dc

 टि  हि  पीटी

 Be

 Es

 ae छि
 rs  हरि

 द्  ©
 he  प्

 qe  डि

 श्री  हैं
 ४

 क् थ्) ् Aw  wa
 फ्

 इ  =
 नन् क  पद

 166



 लिखित  उत्तर
 4  1903

 अ

 क्च

 ि de  ax
 ree  Ae

 क्  te  hy
 ह

 ie  +  ्  te
 1-8  te

 नि  me GB Be &

 y  GQ  Le =

 EE  ह
 |

 5
 ae  2  co

 te
 ee

 . co
 ्

 ै  ि

 EE
 Eee  कह

 घ्

 जि

 &
 छि  ए

 es  के

 167



 लिखित  उत्तर  25  1981

 क
 वीमेन  बिहैव  इन  जीवक  के  अन्तगंत  समाचार

 614.  डा०  Yo  यू०  आजमी :  क्या  गृह  स्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का ar  व्यान  दि  —
 नाल

 ey
 में  वीमेन  बोहनी  इन  भ् मी जल

 दिल aida  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओ  एवान

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की
 क्या  afar

 त्र  है

 तिहाड़ जेल  सहित  जेलों  के  कार्यक्रम  में  क्या  on
 चुर  लाने  का  विचार  है

 a

 ल  नियम  पुस्तकों  अद्यतन-और  पुनरी  गीत
 il

 दी  गई  हैं  तथा  लागु कर  दी

 ग  बौद

 लस  तो  क्या  इसकी  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 गृह  मन्त्री लय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  और  सरकार ने

 तारीख  25-9-198।  क े|  हिन्दुस्तान  टाईम्स में  प्रकाशित  वीमेन  बिहैव  इन  जेलਂ  नामक  शीर्षक
 र  के समाचार  देखा  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया है  कि  तिहाड़  जेल  के  कार्यकरण  में

 विषय
 में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  होन ेके  अनुसरण  में  जेल  प्रशासन

 में  सुधार  लाने  और  जेल में
 शासन  बनाए रख  बने  के  लिए  हाल  में  अनेक  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  उठाये

 गये
 कदमों

 में  निम्नलिखित

 iain

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठ  वेतनमान  में  एक  पूर्णकालिक  उप  म महा निरीक्षक

 i
 ह  सृजन  किया  गया है  ।  उप-महानिरीक्षक  का  कार्यालय

 तिहाड़
 जेल

 के
 चग

 में  स्थित है  |

 (2)  भूतपूर्व अ
 शिक्षक  और  प-अधीक्षकों  adie  दिया  गया  है

 और  दिल्ली  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  द
 बक  कक  हक  का  कक  पिराक

 तक  पद  पर  नियुक्त  किया  गया

 (3)  मुलाकात  की  प्रणाली
 को

 सूर्य  स्थित  बनाया गया  है  ।

 (4)
 जहां

 तक
 संभव  होता  है

 जेल
 का  लाक  अप  और  लाक  आउट  मैनुअल  के  उपबन्धों के

 अनुसार  किया  जाता
 है  ret

 (5)  वाडंरों/मुख्य  वानरों  की
 een  में  म  जल्दी  परिवर्तन

 किया
 जाता  है

 ताकि  निजी
 स्वार्थी  को  टाला जा  सके  ॥

 (6)  कैदियों  की  साप्ताहिक  परेड
 और  asa  की  परेड  नियमित  रूप  से  की  जाती है

 ।
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 )
 महिला  कैदियों  के  लिये  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  की  योजना  तैयार  की

 जा  रही  है  ।

 राज्य  का  विषय  है  और  जेलों  के  प्रशासन  ओर  रखरखाव  जिम्मेवारी  राज्य

 aware

 मी  है  |  भारत  सरकार  ने  भी  समय-समय  पर  इस  yew  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय
 ‘emp

 IAT  सित  सलाह  और  सहायता  दी  है  सातवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के
 अन्तर्गत

 [1  राज्यों  को  48  31  करोड़  रुपये  का  सहायता  अनुदान  दिया  जाएगा  |  इसके  अतिरिक्त  दि  पत
 विचारार्थ  विषयों  के  साथ  जुलाई  1980  में  जेल-सुधार  सम्बन्धी  एक  समिति  का  गठन  किया  गया

 क्षमा  पेरोल  और  परिवीक्षा  || जिसमें  जेल  नियमों  में  संशोधन  के  लिए  सिफारिशें  करना

 समान  और  मानकीकृत  नी ति  महिला  और  मानसिक  रूप  से  बीमार  के  दियों  के  साथ
 विशेष  हिरासत  और  सुधार  के  सम्बन्ध  में  जेल  कार्मिकों  की  प्रशिक्षण  और

 कैदियों  को  मूल  आवश्यकताओं  और  सुविधा  Ain  विशिष्ट  संदर्भ  में  उनके  रहन-सहन  के  स्तर  में

 खुली  जेलों  का  विक्रास.आदि  सम्मिलित है  ।  इत  समिति  ने  तिहाड़  जेल  के  संबंध  में  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी

 है  और  इसमें  निहित  पों  पर  दिल्ली  TIATT  द्वारा  विचार  किया
 cd

 रहा है

 और  भारत  सरकार  द्वारा  1957  में  नियुक्त  अखिल-भारतीय  जेल  मैनुअल  समिति

 द्वारा  बनाए  गए  आदर्श  जेल  मेनुअल  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखकर  राज्य  सरकारों  और  संघ
 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अपने  जेल  के  मैनुअलों  को  संशोधित  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 लब्ध  सूचना  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  के  संबोधित  जेल  मैनुअल  14  1979

 और  15  जुलाई  1978  में लागू  हुए  महाराष्ट्र का  जेल  मैनुअल  जेल  नियमों  का  संचय  है  जो  1962  से

 आरम्भ
 होकर  वर्ष  1979  तक  विभिन्‍न  तारीखों  को  लागू हुआ  है  ।  दादर  और  नागर  ह हवेली  महाराष्ट्र

 मैनुअल  का  अनुसरण  करता है  और  दमण  और  दीव  sear  जेल  मैनुअल  का
 अनुपालन  करता

 ai  अन्य  राज्यों  और  संत्र  शासित  क्षेत्रों  में  संशोधन  कॉ  करायें  चल  रहा  तिहाड़  जेल
 टन

 के
 >

 लिए  जेल  aga वे
 ॥  संशोधन  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा है है  ।  ह

 >  आन  पेरोल  एट  इलाज  शिक्षक  के  अन्तरगत  समाचार

 615.
 डा  हुड

 Qo  भाजसी :  कया  गृह  मन्त्री यह  बताने
 को

 झपा  करेंगे
 कि  :

 क  ्

 क्या  सरक  का  ध्यान  10
 1981  कें

 इडियन  एक्सप्रेस में  आन

 पैरोल
 va  सीप

 क के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार क की  ओर  दिलाया
 गया

 sf  ee उर  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 इस  आजीवन  बन्दी  के  दिल्‍ली  पुलिस  की  अभिरक्षा  से  बच
 निकलने  का  ब्यौरा  क्या है

 wa  वह  कनाट  नई
 दिल्‍ली  में  पकड़ा  गया  था  तथा  कत्तव्य  के  प्रति  उदासीन  पुलिस  कम  चोरियों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  ?
 |
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 i
 eta  :  जी  at  AAT गृह

 मन्त्रालय  सें  रा

 और
 स्वदेश  निर्मित  पिस्तोल  और  5  बिना  चले  कारतुस  रखने  के  कारण  शस्त्र

 अधिनियम  की  घारा  25/54/59  के  अन्तर्गत  निजामुद्दीन  पुलिस  स्टेशन  के  क्षेत्राधिकार  में  चिड़ियाघर

 के  नजदीक  मथरा  रोड  पर  12  1981  को  रविकान्त  wal  नामक  एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  जांच  पड़ताल  के  दौरान  उसने  बताया  कि  वह  पटियाला  सेंट्रल  जेल  में  आजीवन

 कारावास  की  सजा  काट  रहा है  और  6  तक  पैरोल  पर  पैरोल  की  समाप्ति

 के  बाद  = छ  जेल  वापस  नहीं  गया  ।  थाना  अधिकारी  ने  पुलिस  अधीक्षक  पटियाला  और  चंडीगढ़

 को  बेतार  संदेश  भेजा  लेकिन  पटियाला  सेन्ट्रल  जेल  के  अधीक्षक  को  सुचना  नहीं  भेजी  ।  मैट्रो

 पोलिटन  मजिस्ट्रेट  ने  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  शस्त्र  अधिनियम  के  अन्तर्गत  at  मामले  में  13  फरवरी

 1981  को  उसे  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  1

 थाना  अधिकारी  और  उपनिरीक्षक के  विरुद्ध  उनकी लापता

 की  जा  रही

 वाही
 क

 लिए
 हैग ोय  कार

 दिल्‍ली  में  सीमेंट की  कमी

 616.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे

 श्री  सज्जन  कुमार  \.  या  जियो
 मल्व  q@  watt  BAT  चारे  कि  :

 श्री  भीक्राम  जेन  .

 क्या  दिलतों  में

 ह  समय  सी  x een मेंट  की  भ  कमी

 seats  tee क्या  सरकार  ने  दि  में  सीमेंट की  मांग और  पूति  का  कोई  सर्वेक्षण

 किया है  ।  -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  और

 दिल्‍ली  के  लोगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  ड
 सप्लाई  सुनिश्चित करने  के  लिए  सरकार

 क्या  प्रयास कर  रही है
 ?

 od

 उद्योग और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :
 (#)

 दिक
 संघ  शासित  प्रदेश

 सहित  देश  में  सीमेंट  की  सामान्यतः  कमी है  ।

 और
 { { \ T) 3 or

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  में  site  की  आवश्यकताओं
 का  सर्वेक्षण किया  ह ैहै  और  उन्होंने  सीमेंट

 प्रति
 |

 afi  बावकार  a  2,20,000 मी  ०  टन

 2  जट अनुमान  लगाया  है
 |

 .  शु  ्

 सरकार  विद्यमान
 का  बेहतर  उपयोग  नई  क्षमता  स्वीकृत  करके  और

 को  बढ़ाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  कर  रही  है  ।
 आयात  द्वारा  देश  में  सीमेंट  की
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 ©)  चालू  तिमाही  के  दौरान  कुछ  सीमेंट  की  उपलब्धताਂ  को  बढ़ावा  देना  व्याधित  है  और

 संघ  शासित  प्रदेश  किल्ली  के  लिए  सीमेंट  का  6,000  मी०  टन  अतिरिक्त  आवंटन  किया  गया  है  ।

 fer  ट  जर्नल्स 1  TINS  y  शक्ल
 रास  मजदूरी  का

 भुगतान  न  किया  जना  ड

 617.  बिहारी  वाजपेयी  द
 मान  *  क्या  श्रम  मन्त्री यह  वर  :  कृपा  रंगे  कि

 ait  एन०  के ०  शे जवल कर  J
 aa  a

 क्या  दल्ली  में  एसोसिएटेड  जर्नल्स  लि०  में  1981  के  गत  नौ  महीनों
 के  दौरान

 जीवी '  पत्नी  रों  और  कर्मत्वा  रियों  ay  मजूरी  वेतनਂ  काਂ  भुगतान  रहा

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  दीवाली के  त्यौहारों  के  अवसर  पर  भी

 सितम्बर के |
 लिएः मजा  री  वेतन  नहीं  किया  TAT  और  ह

 +

 क्या  यह  न्यूनतम  ase  अधिनियम का  उल्लंघन  नहीं  य  दि  हां
 a hg टेड  र्ल्स  लि  के  विरूद्ध  क्या  की  है  ?

 ह
 oa

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  (#)  से  दिल्ली  प्रशासन
 ने  सूचित किया  है  कि  मजदूरी  और  वेतन  के  मुगतान के  सम्बन्ध  में  प्रतिष्ठान के  रिकार्ड  की  जांच की
 गई  थी  और  यह  पाया  गया  था  दिल्‍ली में  उक्त  प्रतिष्ठान  के  श्रमजीवी  अन्यों  की

 1981  से  1981  महीनों  तक  की  मजदूरी  और  वेतन  का  भुगतान  देय  या उसके

 अगल ेf  प्रकाश ना धीन  प्रतिष्ठान  भुगतान  की  देय  तारीख  को  छुट्टी  के  कारण  बंद थ  किया

 गया  केवल  उन  के  मामलों  छोड़कर  जिन्हों ies f a  इस्तीफा  दे  नौकरी  हो  द  L,  सेवा

 निवास  हो  गये  या  छड़ी  पर  थे  ।  प्रशासन ने  आगे यह  भी  सुचित  किया  है  कि  मजदूरी  और वेतन  के

 भुगतान  में  देरी  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिए  प्रबन्घतंत्र  के  खिलाफ  न्यूनतम
 आदि  के  अधीन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती

 |  है
 ह्  द्र

 |  उ  ि  ग

 विद्रोह  तथा  साम्प्रदायिक  दंगों  से  निपटने  के  लिए  नए  अद्ध  सेनिक  बल

 ब 618:  श्री  टी०  दामोदर  रेड्डी  थ
 श्री  एम०  राजगोपाल  >  क्या  गृह

 vet
 ट

 a
 at  कृपा  करेंग  किः

 श्री
 राजेश  कुमार  सिह '  |  tan

 var.  विद्रोह तथा  साम्प्रदायिक्र  दंगों  की  घटनाओं  से  निपटने  के  लिए  पूर्णतया  भूतपूर्व
 सैनिकों

 का  एक  नपा  अर्द्धसैनिक बल शीघ्र  ही  बताने  का
 लिलार  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?
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 लिखित  उत्तर  2  '  1981

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 न  नामों  ( nit q am

 योगेन्द्र  :
 (*)

 जी  नहीं
 श्रीमान  ।

 t
 ®  i  +  क

 पेच  सहीं  उस्ता

 द  कप्तान  ली  डिंग Bodine  वाला  गिरोह

 619.08  ato z
 दामोदर  रेड्डी :  क्या  गृह  मंत्री  यह ह  बताने  =

 की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  दिनांक  2 28  1981  के  ever
 द  मे  कादिर  शुक  दें

 गाय  ग अनुसार  नई  दिल्‍ली में  जाली  डिगरियां  बेचने  वाले  इस  शिरोह  का  पता

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ड  अ र
 et

 ्  na  a

 ल
 ऐसी  जाली  डिग्रियों  की  बिक्री  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  क  नाही की

 भ्

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  ater  भौर

 दिल्लीमें  ghar  मे
 आयुर्वेदिक

 | चिकित्सा  विज्ञान  की  जाली  डिगरी  देने  के  एक  मामले  का  पता  लग या  है  ।  भारतीय  खण्ड
 ह  5

 संहिता की  घारा  420 के  अन्तर्गत  कल्याणपुरी  दिल्‍ली  में  26-9-1981  को  अवम  सु  प
 सें०  359  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  ।  अभियुक्त  श्री

 ओमपाल  सिद  को  पाट
 x

 गया  है  और  उसके  कार्यालय  और  ब्र  चिकित्सा  विज्ञान  की

 aia
 संबंधित  कागजात  जब्त  गए  हैं

 ।

 @)  जब  कभी  इस  प्रकार  का  कोई  मामला  पुलिस  को  सू  चत  किया

 किया  जाता  उचित  कानी
 कार्रवाई

 की
 जाती

 है  |

 +  ग ¥
 ian  प्रबंध  में

 ate  को  भागीदारी pte

 2.  sit
 बढ

 कया
 aa  मेरी  यह

 बताने  की  हवा
 करेंग

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  3  क को  जमशेदपुर
 में

 अपने  भाषण में  उन्होंने  भागीदारी

 आदर्शो  के  रूप  में  कम्पनी की  इक्विटी  3  श्रमिकों की  भागीदारी  की  संभावना  की  ओर  संकेत  कियां
 था ;  और  oe

 ्  ve
 a

 ti
 यदि

 तो
 क्या  सरकार  इस  विषय  पर  और  प्रकाश  डालेगी

 ee

 श्रम  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  )  हां  1

 21  सदस्यीय  समिति  जिसने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  के  प्रदान  की  जांच

 यह  विचार व्यक्त  किया  कि  निजी  क्षेत्र  में  किसी  कम्पनी  द्वारा  भविष्य  में  जारी  किए  गए  सभी

 नए  शेयरों  का  कम  से  कम  10  |
 केवल  श्रमिकों  के  शेयर  के  रूप  में  सुरक्षित  रखा

 जाए  और
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 4  1903  लिखित  उतर

 उक्त  कम्पनी  के  श्रमिकों को
 पे

 कि
 जाए

 ।
 यदि  शरिक  इन  प्रो

 को
 दीं  खरीद

 तो  उन्हें

 t अन्य  व्यक्तियों को  दिया  जाए  1

 १
 केन्द्रीय

 we  कार
 fio  विभागों  में  rot

 ie

 621. att  चित्त  बसु  :  कया  श्रम  मंत्री य
 बताने  को  जपा  करेगें  फि

 (=)  क्या  केन्द्रीय  र  ख्
 विभिन्न

 fin
 भों

 विशेषकर  डाक श्र  तार  तथा  निर्मा
 और  आवास  में  ठेका  कमी

 यदि
 तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा
 क्या  औ

 ग  उनक  गे  नियमित  रोजगार में  खपाने  के
 लिए

 कया
 कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार  है
 ?

 |  2

 xx  sium  bain  मंत्री

 राम
 gre  fe  (wa

 सूचना
 एकत्र  की  जा

 क
 की  पर  रख  ह  जाएगी  1

 शर्वोत्तर
 राज्यों  में  बंगलादेशी  के  राष्ट्रिक ों के  माना

 महत  वेश  का  अध्ययन करने  के  लिए  पेनल ०
 we  द

 622. श्री  चित्त  बसु
 श्री  सत्य गोपाल  मिश्र  je

 कया  गृह  मंत्री यह  बताने
 ही  कपा

 करेंगे a
 कके

 smeragitar  क्षेत्र  में  सीमावर्ती  राज्यों  में  बंगलादेश  के  राष्ट्रिक ों  के
 अनार  प्रवेश

 की  समस्या  का  अध्ययन  करने  के.लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  कोई  पेनल  गठित  किया  है  ;

 |
 i

 क्या  उक्त  पेनल  ने  इस  बीच  कोई  प्रतिवेदन  पेश  किया  है
 और

 यदि  ता  उक्त  प्रतिवेदन की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  म

 सीमा पर  सुरक्षा  प्रबंधों को ग्रह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 उपाय सुभाने के  लिए  अधिकारियों  की  एक
 ty  किया गया  है

 1

 और  :  समिति  को  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करतीं

 2  पश्चिम  बंगाल  के  विधेयकों  पर

 623.  श्री  सोमनाथ चट

 श्री  सुबोध  नी  क्या  qertacent  fs
 करेंगे  किः

 disposi  विवसन  झपक  regal  सम्मति के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को
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 लिखित  उत्तर  1981:

 भेजे  गये थे  कितने  विधेयक  - ete eer  के  पास  सम्मति  आप्त  करते  लिये

 gone
 ह

 a
 mall  हैं  ;

 केन्द्रीय  सरकार  ire  इना  विधेयकों
 को

 कब  तक  निपटा
 दिया

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्यो  +  -  =  ह  x  के  अथ ला

 गुह  मन्त्रालय और  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (it  ही  a HEGaAzaT)
 :

 ि
 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 ots  _  विवरण

 31-  10-1981
 बी  aegis

 क
 समिति  भाया  काले  के  लिए  लम्बित  पड़े  हए  पश्चिम  बंगाल

 के  विवेकी

 का

 पश्चिम
 ऋससे  विधेयक का  नाम

 4  ट्रेड  युनियन  बंगाल  data)  1969  |  इन  विधेयकों

 ए्रण्ण्ण्णण्ण्णण्य  सरकार  की
 नगर  अ

 ग

 विधेयक ,..  1980:

 |

 कग
 बंगाल

 संजो
 1981,

 |  ज

 to
 नेताजी  नगर  कालेज  प्रबन्ध  अधितर  हुण

 1981 +  sie  re  ale

 9ST  a  st पदिचिम बंगाल भूमि सुधार बंगाल  भूमि  सुधार

 भूमि  अधिग्रहण  पश्चिम  बंगाल  1981  aw  विधेयकों

 इंडियन  कालेज आफ  आट  a  एंड  म  मकर  पजा  =)  पर  निर्णय  लेने

 संगो
 1981  थ  ्य  ।  के  लिए कोई

 श्री  रामकृष्ण  शारदा  विद्या  महा पीठ  afar,  1981
 निश्चित  समय x

 बंगवासी  वर्ग  के  कालेजों  |  ,  1981
 |  सीमा  बताना

 10  बिरला  कालेज  <M
 |  संभव  नहीं 1981

 |  है॥
 11  इंडियन  कालेज  आफ  आइस  एंड  re srecattafera  अधिग्रहण

 1981
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 लिखित  उत्तर 4  1903

 12  नेताजी  नगर  कालेज  अधिग्रहण  1981

 13  नहर  बंगाल
 1981

 14  बंगाल  तटबंध  चम  बंगाल  1981

 15  कलकत्ता नगर  निगम  198(

 16  भारतीय  वन  (af  चम  बंगाल  संबोध  1981  J

 हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  ग्लास वर्क्स  आसनसोल  की  स्थिति

 624.  सोमनाथ  चटर्जी  ग  मन्त्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि कुछ  चन्द्र  हाज़िर  |

 बया

 ॥!  ज  =

 व
 आसनसोल

 स्थित  हिन्दुस्तान  पिर्लिकिगटन  ग्लास  वर्क्स  लिमिटेड के  बारे में  नवीनतम

 स्थिति कया  है  ;  और

 कारखाने  को  खोलने  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  aaa  हिन्दुस्तान  पार्किंग

 टन  ग्लास  वर्क्स
 f  पट्टी  आसनसोल के  कारखाने में  अभी  तालाबन्दी  चल  रही  2  ह

 पश्चिम
 बंगाल

 की  राज्य  सरकार  को  राज्य के  श्र  मायूस
 को

 यह  परामर्श  देने  का

 सुभाव  दिया  गया  है  कि  ag
 प्रबन्धकों  के  भागने  को  सुलझायें  ताकि त

 सवाद उत्पादन  प्रारम्भ  हो  ।  pt

 श  कुमारधुबी  इंजीनियरिंग  का

 625.  श्री  ए०  Ho  राय :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंग  Pir:

 (*)
 कया  उनको  पता

 है  कि  बिहार के  मुख्य मन सती
 में  1-11-80 ml  देवियों  राजग  मैं

 घोषणा

 की  थी  कि  सरकार ने ने  बिहार  के  धनबाद  जिले में  कुमारधुवी  इन्जीनिर्यारंग वक्‍सं के प्रबन्ध का we  के  प्रबन्ध  का

 अधिग्रहण  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या
 यह  भी

 सच  है
 कि  ऐसी  घोषणा  केद्र  हय

 सरकार

 गय
 उसर  कारख़ाने  Wane

 के  लिए  आश्वासन
 दिये  ज  ताने के  बाद  क की  गई थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  बीत  गया  है  परन्तु  कारखाने  के

 ग्रहण  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  और
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  )  हां  ।

 से  आरम्भ  में  माम  प  81.0  को  बिहार के  उद्योग  मन्त्री  ने  भारत

 स  विचार-वीमेन  किया  TT  immed था  सरकार  द्वारा  कारखाने को सरकार  के  उद्योग  राज
 अधिकार में  लेने  के  बारे  में  बिहार  सरकार  को  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।  कम्पनी  को  फिर

 है ठ से  चालू  करने का  मामला  अभी  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन

 FAITE al  इन्ही  निर्धारित  ara  लिमिट  को  चाल  करना

 626.  श्री  ए०  के०  राय

 |  att  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 क्या  उद्योग  मन्त्री  bho EN. 8.  इंजी  नि

 को  पुनः  चालू
 क  रने  के  बारे  में  9  198  तारांकित  प्रश्न  संख्या  3545  के  उत्तर  के

 थ a  wees
 संबंध  में

 यह  बत  ने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया कुमाधुवी  इंजीनियरिंग  aaa  को
 पुनः  वालू  करने  की  का  पता  लगाने के

 लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  जांच  मस  चरा  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  कर  दिया

 है
 और  क्या  सरकार

 उसकी
 जांच  कर  रही  है है  और  a  2

 ज
 ve

 ak यदि  at,  तो  प्रतिवेदन  का  सा रांझा  क्या है  ह  और am  सरकार  al  qa  का  को

 गई  है
 ;

 ट
 ब्यौरेवार तथ्य  क्या  हैं  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 उधोग  we  शर
 मम  मन्त्री  नारायण  दत्त

 :  हा ं।

 चूँकि  अभी  ह  मामला  भारत  सरकार  तथा  विहार  सरकार के  विचाराधीन है  इस

 अवस्था  में  विस्तृत  ब्यौरा  बताना
 समय  पव  होगा  |

 -

 ह
 ~

 ale  में  टेलीविजन  निर्माता  एकक  की  स्थापना  करने
 के  लिए  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनी  की  स्वीकृति

 (27
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  प्रधान  मंत्री य  बताने

 की
 कृपा  करेंगी

 टेलीविजन
 सैट  बनाने  के  लिए  बंगलौर  में  एकक  की क्या  यहं  सच  है  कि  सरक

 स्थापना  करने  हेतु  किसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  की  स्वीकृत  दी  है  ;  और

 यदि  तो  ब्यौरा कया  है  ?
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 none  हन  eee

 विज्ञान  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  —  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सी०  पी०

 एन०
 :  नहीं

 यह  प्रदान ही  नहीं  उठता
 1

 a mai
 औद्योगिक  विवाद

 628.
 :

 कया
 शरम

 सती
 यद हु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकार  कसक  हा  है
 कि  वे  दी  महीनों  से  अधिक  अवधि  से

 चीरे  गें  सोध
 मे  वादो ंके  सभी  मामलों  की  सुचना दें द्र

 my

 (a)  यदि  हां  तो  उत्तर  राजस्थान  तमिलनाडु  और

 महाराष्ट्र  में  ऐसे  माम
 लों  का  ब्यौरा बया  है  ;  और

 (7)  wad राज्य  सरकारों  द्वारा  उन  बा  गलियारों  की  कई  है  श

 श्रम  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री
 र  लारी  नहीं  ।  सरकार

 ने  केवल  महत्त्वपूर्ण
 और  अत्यावश्यक  प्रतिष्ठानों में  औद्योग् गि वेदिक

 होबार
 हे

 दाने  रैदस्यगत
 मांगी है  <<

 bie भर  नहीं  उठते  1

 राजस्थान  में  alae  उद्योगों  को  स्थापन

 629.  आजाये  भगवान  देव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  #41  करेंगे
 किः

 इस  समय  रा  स्थान  के  कितन ेस्  मेंट  कारखाने  निर्माणधीन
 वे  कहां-कहां पर  हैं

 तथा  उनके  पूरा  होने  पर  प्रत्येक  की  ae  क्षमता  क्य

 न  सीमेंट  कारखानों  का  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  क े2  qfratfa  ढंग  से
 कया

 इ
 चल  रहा  at  क  या  उनके  निर्धारित  समय  में  पु  जाने  तथा

 उनमें
 अधिष्ठांपित  क्षमता  के

 won
 अनुसार  उत्पादन  होने  की  आशा

 क

 यदि
 तो  इसके  कया  कारण  हैं  और

 यदि  तो  इन  कारखानों  में  दन  कब  तक

 हॉँ  सी  मोरे  oat -
 मात्रा  में  उत्पादन  होगा  ?

 sete  और  गन  भलों  reer  mM
 र :  से  राजस्थान में  सीमेंट  का

 उत्पादन  करने  के  लिये  एकक  स्थापित  करने  हेतु  जिन  एककों  को  औद्योगिक  लाइसेंस
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 $$  किक

 स्वीकृत  किये  गये
 उन नकी  एक  सूची  विवरण  रू  प  में  संलग्न  है  |

 Zana a wa Aeat 7, 8, ¥ feat F sardl wea 5

 तथा

 17  पर  उल्लिखित  एककों ने  अपना  नमता  का 4 कार्यालय नटि वयन
 सा

 मेंभी  करम  उम
 ने प्रारम्भ  हो  जाने

 हैं  तथा  इनमें वर्ष
 1984-85  तक  अन्य  योजनाएं  कार्यान्वयन

 की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  तथा  पनपने  गी  4  से  वर्षों की  सामा  किस
 स्थापित हो

 जाने  की  आशा  बरात  फि  इन्हें  वित्त  आदि  उपलब्ध हो कता  रहे  ।  इन  एककों  द्वारा
 sists ध्यान में  रखने  के  बाद  आद्य  पत्रों  की  वैधता  अवधि  समय-समय  जाती

 रही  है  ।

 राजस्थान  में  स्थापित  की  जाने  वाली  क्षमताएं

 ho  स०  एकक का  नाम  स्थापना  स्थल  वार्षिक  अधिष्ठापित

 राजस्थान  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  जैक्सन जिला  पाली  66,000  नया

 डेवलपमेंट एण्ड  इनवेस्टमेंट

 जयपुर

 जिला  जोधपुर  66,000  वही

 जिला  जयपुर  66,000  वही

 ऐबरोड  जिला  सिरोही  66,000  वही

 ns  नीम॑  का  जिला  सरकार  66,000  वही

 तहसील  नगाउर  66,000  वही

 श्री  सीमेंट  लिमिटेड  जिला  अजमेर  12,00,000

 नया  एकक

 8  eu  प्रोडक्शन  लिमिटेड  जिला  सिरोही  500,000  वही

 नई  दिल्‍ली i
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 पग

 1  2

 जे०  के ०  सिन्थ्रेंटिक  लिमिटिड  निंमवाहेरा  500,000  पर्याप्त

 विस्तार

 10  श्रीराम  कैमिकल  इंडस्ट्रीज  तहसील  जिला  कोटा  200,000  पर्याप्त

 नई  दिल्‍ली  विस्तार

 66,000
 श्री  राज  मैस

 तहसील
 ag

 जिला

 कलकत्ता
 सिरोही

 12  420,000 जे०
 क०  सिंथेटिक  कानपुर  जिला  कोटा

 400,000 13  तहसील  जिला  उदयपुर

 पर्याप्त  विस्तार

 eel  के  बाद

 800,000)

 14  420,000  नया att  चन्द्र
 प्र क़ायदा

 कलकत्ता
 nate  seam

 जिला  चित्तौड़

 एकक

 15  श्री  gua  चन्द्र  जयपुर  तहसील arg  400,000  नया

 सिरोही  एकक

 16  जे०  ho  सिरेमिक  fafazs,  तहसील  जिला  चित्तौड़  600,000  नया

 कानपुर  गढ़  एकक

 17  वही  420,000

 पर्याप्त  विस्तार

 के  बाद

 11,40,000)

 18  जेनिथ  स्टील  पाइप्स  एण्ड  तहसीले  aga  जिला  चित्तौड़  गढ़  500,000  नया

 इंडस्ट्रीज  बम्बई  एकक
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 र

 19  विरला  जूट  मेन्यू  कठ  तहसील  जिला  चित्तौड़  3,30,000  पर्याप्त

 गढ़  विस्तार

 के  वाद

 7,30,000)

 दि
 का  कोहा  आती

 630.  sit  एम०  रामगोपाल रेड्डी

 Stemenss  पुजारी  ी  ०
 कया  प्रधान  se  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  fl  ए  छोड़ने  =  fare  आवश्यक
 प्रबन्ध

 पुश करत लिय
 एव  हैं

 क्या  इसे  निर्धारित  समय  के  अनुसार  छोड़ा  और
 =

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  &  ?

 विज्ञान  तथा  |  इलेक्ट्रॉनिकी
 और

 पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सी०  पी०

 एन०  :  और  हां

 आदा  की
 जाती

 है  कि  एਂ  को  निर्धारित  समय  के के

 अनुसार  अप्रेल
 8,  1982  को

 ह

 छोड़ा  जायेगा
 ।

 |
 wren अन्तरिक्ष यान  के  लिये  द्वारा  लागत  प्रतिकूल  के  आधर  पर  प्रदान

 किये  जाने  वाले  प्र  मोचन  और  सम्बद्ध  सेवाओं  के  लिय ेसंयुक्त  राज्य  अमेरिका  के
 राष्ट्रीय  वैमानिकी

 तथा  अंतरिक्ष  प्रशासन  )  के  साथ  1980  में  करार  किया  गया  था  त  विभाग

 द्वारा  दिये  गये  विकल्पों  के  अनुसार  इस  करार  में  प्रथम  (  अन्तरिक्ष यान  को

 उत् सज नीय  डेल्टा
 3910

 प्रमोचक  राकेट  द्वारा
 छोड़े  जाने

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इन् सेट 1.

 को  अप्रैल  8,  1982  को  छोड़ा  जाना  है  ।

 नाथ  a  र्ल्स  बनी 12

 लि  वि  बेध
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 ame  eg  क  काल  =

 क्या  नार्थ  ईस्ट नें  हिल्स T zz fa  कार्यवाहक  वाइस-चांसलर  की  31.0  अक्तूबर
 1981  को  गोली के  घाव  के  कारण  मृत्यु हो  गई  at 5

 डर

 (=)  क्या  सरकार  ने  इस  वारे  में  आवश्यक  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किये  गये  हैं
 ?

 .

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 जी  रोमान  १

 और  ल
 नाते

 की  जांच  की  जा  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में
 पांच  व्यक्ति  गिरफ्तार

 fea  सय  हैं  !
 ग  ~  2

 wae

 तमकीन

 मे  दत
 लागू  लना क्  थ  ए

 क

 न

 632.  at  ~
 शी

 माधव  राव  सिंधिया  एमा  उद्योग  सली यह  बताने  et
 किः

 क्या  सरकार
 ने

 उपभो  कता  वस्तुओं  के
 serena  क्षेत्र  पर  मुल्य  नियंत्रक

 उपाय  लागू  करेने
 का  निर्ण पस  किया  .  ड  *

 क्या  अभी  हाल में  मोटर  ,-  वाहनों के  मुल्यों में

 अंधाधुंध  वृद्धि  होनी  आरम्भ  हो  गई  और
 ez

 (7)  बढ़ za  मूल्यों  की  प्रवृत्ति  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिये  कौन  से  उपाय  करने
 का  विचार  है

 ?

 उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत  तिवारी
 ्

 जी  नहीं

 है  कि  अन्तवंस्तुओं  की  लागत  तथा  निर्माण  लागत  में तथा  निर्माताओं  ने  बताया है
 वि  ज्यक  गाड़ियों  ,  यात्री  ट्रैक्टरों  और  स्कूटरों  के  मुल्यों  में  समय-समय  पर

 वृद्धि  की  गई  सरकार  ने  निर्माताओं  द्वारा  अपने  उत्पादन  उचित  मुल्य  पर
 उपलब्ध  कराने  की

 आवश्यकता पर  बल  दिया है  ।  औद्योगिक  लागत  तथा  मुल्य  कार्यालय  को  म  मले  की  जांच  करने  तथा

 रिपोर्ट  देने  के  लिये  कहा  गया  है

 प्रत्येक
 कारखाने  में

 उत्पादित  सीमेंट

 633.  —  सिह  : :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की
 कपा  करेंग

 क्
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 कट  गत  तीन  वर्षो
 के

 [nd se aS TH  देश  के  प्रत्येक  कारखाने  द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  में

 सीमेण्ट  का  उत्पादन  किया

 प्रत्येक  वर्ष  सीमेण्ट  उत्पादन
 वृद्धि हुई

 क्या  सरकार ने  सीमेण्ट  उद्योग  को
 कहा  है  कि  ag  सीमेण्ट  के  चालाकी  में

 वृद्धि

 लिन
 de

 इस  सुभाव  को  कहां  तक  स्वीकार कर  लिया  है  और

 सीमेण्ट  के  वृद्धिगत  उत्पादन  को  सुनि  त

 करनें  के
 लिए

 परकार  कफन  के
 क्या  कदम  उठाये

 गये  थ ई

 उद्योग  और  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  और  व  Ih  विवरण

 संतान है  ।

 और  सरकार  सीमेण्ट  का  देश  के  भीतर  ही  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिय ेउद्योग से
 बार  अनुरोध  करती  रही  है  ।  सीमेण्ट  की  चालू  उत्पादन  सम्बन्धी  प्रवृत्ति से  पता  चल लता  हैं 1011  हु  कि  वर्ष

 1981-  82  के
 दौरान  उत्पादन  विगत  वर्ष  के  उत्पादन  की  तुलना  में  काफी  अधिक  हो होगा  ।  उद्योग

 बारे में  ऐसे
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए हैं  कि  आन्तरिक  कठिनाइयों  जसे  कोयले  बिजली

 की अन  eas
 बिजली के  चले  जाने  आदि के  कारण  उत्पादन  में  इ  नकी  विधिवत्‌  रूप  से

 जांच की  गई  है  तथा  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  gare  बदम  sort  ae  वर्तमान

 क्षमता के
 विस्तार  को  प्रोत्साहित  करके  तथा[नयी  क्षमता  का  सृजन  करके

 अधिकाधिक  उत्पादन  करं का  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा है  ।

 कऋ०  एकक का  नाम  उत्पादन
 ताया

 स०  1978  1979  1980

 1.  दिन  सी०  ato  लि०  बनमोर  66008  52359  46382

 446364  397745  375955 1.0  worst

 चाइबासा  459163  419428  383738 (८
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 iil

 1903

 ees

 1  2  3

 4.  न  सी ०  सी ०  चन्दा  364908  410157  376836

 18.0  1201678  1151187  1109228

 305540  236967  245536 डे

 खलासी  97330  91120  95900

 282999  2355:  0
 ”  224918

 | 4  eye  766833  757801  635678

 10  306452  218006  gages
 ”  लखेरा

 11.  ”  410212  390822  आइकन

 12  271494  258561  245567 ”

 13  2.0  150086  189490  202567

 न्यू  roe

 14  ”  पोरबन्दर  22457  26081  28760

 15  226754  eee  167960
 ही

 16  1.0  511335  406140  361735
 il

 378832  277377  301194 17  ”  वादी

 180685 18  डी  सुन्दरी  153913  128798
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 क  मक

 ड 4

 19.  art  सीमेंट  विशाखापत्तनम  177686

 20.  न  277472  255635  201865

 184172  155557  144048 21.

 cote  उपयोग

 22.  विरला  सीमेंट  are  404363  448927  307771

 23.  चेटीनाड  सीमेंट  338014  367583  341303

 24.  सीमेंट  कार्यों  ०  109925  151640  128810

 25  कक  कुरकुरा  161068  162410  210228

 26  181395  260410  287288

 27.  नफे  20238  114360

 28  कि
 कक

 29.  ह  22058

 30.  aaa  सीमेंट  676650  692220  716110

 31.  डालमिया  दादरी  सीमेंट  163614  113348  9181

 (3

 32.  डालमिया  सीमेंट  भारत  531868  514521  479983

 33.  दुर्गापुर  सीमेंट
 425603  383872  348519
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 4

 34  हीरा  सीमेंट  416838
 396020  400312

 35  इण्डिया  सीमेंट  दुर्गे  )
 599562  550499

 हिं  agen?

 36  850047  708375  543319
 a  तलईयूथ

 37  685064  580714  449477
 जयपुर  उद्योग

 8595  7282  7078
 38.  जे०  एण्ड  Ho  मिनरल्स

 560918
 39.  जे०  के०  सीमेंट  वर्क्स

 438471
 18148

 291571
 40  306002

 कल्याणपुर लाईम  एण्ड  सीमेंट  253060

 555612  711939  nea
 41  केसोराम  सीमेंट

 320897  354735  429752
 42.  AaTa  सीमेंट

 43.  61960  56300  61390
 मानसूल-चेरा  सीमेंट  a

 434874  393773  391809
 44,  मैसूर  सी मेंट

 481588  454542  411027
 45  उड़ीसा

 195913  280324
 46  368605

 291174  284049
 223653

 47  रामा कृष्णा  सी

 308970  219423  208496
 48  रोहतास  इंडस्ट्रीज

 49
 494619  391050  437723

 सौराष्ट्र
 सीमेंट
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 1  2

 $0.  सतना  सीमेंट  506650  556802  531615

 51.  श्री  दिग्विजय  535200  658950  642200!

 52.  2.0  124150  80131
 डिक  if

 53  0.0  215748  171425  174559

 54.  सोनाली
 पोस्टपेड

 attic  215170  149671
 180190

 353325  246667  308577
 ।

 55.  तमिलनाडू
 सीमेंट

 56.  ”  28766  217959
 |  e

 35571  37867 57.0  तरावनकौर
 बागी  =

 58.  Pe a a S:  230264  235585  159424

 59.  a.  ft  aft.  चुक  364103  295808  267318

 60.  y  दाला  196838  '217907
 sae

 61.  भद्रवती  95105  91178  75051

 62.  सीमेंट  19019

 63.  मेहर  सीमेंट  |  34606
 प

 179.0  लाख कुल  उत्पादन  196.3  लाख  182.7
 लाख

 मी०  टन  मी०  टन  मी०  टन

 पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  से  भिन्नता  +43  लाख  13.6
 लाख  3.0  लाख

 मी०  टन  मी०  टन  मी०  टन

 ea  नााल्‍एस्‍।एई ता््रााधिधिधगााराााध्््ऱ्ा््र्र्
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 लिखित  उत्तर

 eng  में  CLE  EES  |  ast

 आदिवासी  लोगों  को  उनकी  सूची  क  tara  मे  fae

 634.
 श्री  सम्मोहन  दूदू

 :
 क्या

 गुह
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far:

 वासियों  को विभिन्‍न  राज  पों  rat  भूमि  और  कृषि  का  विकास  करने  के  लिये

 भिन्न-भिन्न  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं के  अन्तर्गत  ग
 गये

 प्रकार  के  ऋण  क्या  हैं  ;

 इस  समय  उड़ीसा  के  आदिवासी  किसानों  को  a  दधि  बोर और  फसलों  के  विकास के

 लिये  दिये  गये  प्रकार  के  ऋण  क्या  हैं

 1975  से  1980  तक  उड़ीसा  में  रभं  के  छोटे और  सीमान्त  आदिवासी

 को  दिये  गये  विभिन्‍न  प्रकार  के  ऋण  क्या
 +  ह

 क्या  सरकार ने  यह यह  जानने के  लि क  पग  ड  दासा होई  मूल्यांकन  है  कि  उपरोक्त अवधि  के

 दौरान  उड़ीसा  के  अनित  में  ato TTT *  ऋणों  द्वारा  sine
 ial  ha

 कहां

 तक  लाभान्वित  हुए  हैं  ;  और

 >
 (=)  यदि  हा ं् ्  तो  ada  ब्यौरा  कया है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  संस्थागत  ऋण  ret  नग

 ANE  मध्यावधि  और  ऋण  दिए  जाते  हैं  तथा  समेकित  आदिवासी  विकास

 परियों  एं  आदिवासियों  को  योजना  के  लिए  आर्थिक  सहायता  घटक  उपलब्ध  कृषि

 ऋण  खेती  बैल  और  कृषि  उपकरणों  की  खरीद  सिचाई
 के

 ओं  की

 खुदे  हुए  कुओं  में  शक्ति  संचार  उठाव  सिंचाई  योजना  आदि  के  लिए

 स्वीकृत किए  जाते  हैं  ।

 और  उपर्युक्त  प्रकार  के  ऋण  उनकी  आवइयक्रताओं  और  योजना  कीं  आर्थिक

 व्यवहार्यता को  ध्यान  में  रखते  हुए  उड़ीसा  और  जिला  मयूरभंज के  आदिवासी  किसानों को  भी द ख

 कराए  जा  रहे  कृषि  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  यह  सहायता
 ग्रामीण  निधियों  के  आधिक  पुनर्वास

 आर  आर  औ
 और  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अधीन  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 और  (  गृह  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  के  मयूरभंज  जिले  में  योजना  का  कोई  मूल्यांकन
 नहीं

 किया है

 भादिवासो  उप-योजना  लिए  राज्यों  को  आवंटन

 635.  श्री  मनमोहन  दूदू  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 187



 लिखित  उत्तर  25  1981

 वर्ष  1978-79,  1979-80  और  1980-81  के  दौरान  आदिवासी  उप-योजना  कार्यक्रमों

 की  कार्यान्वित  करते
 क

 लिए  तीसा  शाक्यों
 को

 आवंटित
 की  भई  राशि

 कया
 हैं द

 क्या  कुछ  राज्य  सरकार
 लालता  सोसत

 परी
 राशि

 को
 सने

 ही
 कर

 सकी

 ण्

 saya
 (77)  यदि  a  राज्यवार  इन  वर्षो ंमें  आदिवासी-र S44!  जना  apaet  म  ane  Ga

 को  न  खर्चे  किये  जा  सकने  के  परिणामस्वरूप  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी राशि  वापस  दी  गई

 थी ;  |

 निर्धारित  अवधि  के  दौरान  समस्त  राशि  को  न खच  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  f  वूं

 आदिवासी  उप-योजना  के  लिये  आवंटित  की  गई  राशि  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्दर  aa  की  गयी  ?

 .  गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 योगेन्द्र

 :  से  :  विशेष  केन्द्रीय  यता

 से  आवंटित  धनराशि और  किये  गये  व्यय  का  एक  विवरण  संलग्न  जैसा  कि  विवरण  से  पता

 चलता  1980-81  के  लिए  व्यय  सभी  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  और  1978-79  और  1979-80

 में  कमी  नागण्य है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसी  भी  राज्य ने  व्यय न  की  गई  आवंटित  धनराशि को

 वापस  नहीं  किया है  ।  राज्य  सरकारों को  व्यय  न  की  गई  धनराशि  को  योजना  में

 वर्षानुवर्ष  अनार  पर  आगे  ले  जाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 गौर  (
 = २ व

 )
 1978-79  और  1979-80  के  दौरान  कभी इ इतनी  न्यून  और  1980-81

 के  लिए  व्यय  के  सभी  आंक  ड़े  अभी  तक  उ  पलब्ध  न  होने  के  का
 रण  अभी  कोई  विशेष  उपाय  कला

 PM ITI SHY aaa ae  बनाया  ।  तथापि  काय  क्रम  (|  a  परीक्षा  को की  जा  रही  है

 आदिवासी  उप-योजना
 }

 a  ee
 1978-79  1979-80  1980-81

 घन  का  आवंटन  7000.00  7000.00  7000.00

 6896.14  6914
 99.0  2610.09*

 +fagit,  मध्य  महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  राज्य  सरकारे  के  व्यय
 के  आंकड़े  सम्मिलित

 नहीं  हैं  क्योंकि  ये
 उपलब्ध  नहीं  हैं

 ।
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 दिल्‍ली  में  बदरपुर  की  खानों  के  मालिकों
 द्वारा

 सुरक्षा
 नियमों  पालन

 I  था  जाना

 636.  श्री  माधव  राव  सिंधिया .  क्या  श्रम  मंत्री यह  ड
 बतान

 त
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया यह  सच
 है  कि  नी  राज्य  THTIA  निगम  की  बदरपुर  की  खतरनाक

 दे  हालांकि  इनमें
 वॉर

 बार  घातक  घंट
 खानों  में  अवैध  art

 जारी  दें  हुई  हैं  जिस  में  बच्चों  और

 महिलाओं  सहित  गरीब  erat  की  जाने  गई  हैं  g  न

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  खानों  में  कितनी  दुर्घटनाओं  ं  और  इनमें कितने  लोग
 मर ेथे  ;  और  ि

 hd  .  श  *
 इन  खानों

 के
 »  इस  अवैध

 कार्य  को
 रोकने  और  इनके  विदोहन  का  कार्य  आरम्भ

 =  लिए कर
 कर

 से
 qa  श्रमिकों

 को  सुरक्षा  सुनिश्चित कर  या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ६. है  ्

 ef  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 raat

 राम

 ube

 :  ama  ger  aa
 दिल्‍ली र  Yetta  विकास  निगम  लिमिटेड  की निदेशालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  आं

 भट्टी  बदरपुर  बजरी  खान  में  अवैधानिक  तरीके  और  अतः खतरनाक  तरीकों
 द्वारा  खनन  प्रकिया

 कौ
 ह ला

 रही  हैं
 दु  हि

 a  oe

 U (a)  1979,  1980 और  1981  (20  1.81  के  दौरान  दुर्घटनाओं  की
 संख्या

 और
 मारे  गए  व्यक्तियों ८  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 =  न  करें

 दुर्घटनाओं की  संख्या  मारे  गए  व्यक्तियों की  संख्या

 1979

 1980

 1981  (20-11-81

 क  |

 खान  1952 की  धारा  अधीन  निषेधात्मक  आदेश  समय-समय  पर

 पास  किए  गए  हैं  ।  4 | |  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  feto  के  प्रबंधतंत्र  के  विरुद्ध  उनकी  खानों  में

 विभिन्‍न  दुर्घटनाओं  तथा  निषेधात्मक  आदेशों  का  उल्लंघन
 करके  व्यक्तियों  को  नियोजित  करने के

 लिए  न्यायालयों  में  सामने  दायर  किए  गए  इसके  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा
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 ey

 क

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  समय-समय  पर  चेतावनी  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।  यह

 मामला  दिल्ली  serra  के  स्थित  में
 थी

 लाया
 गया  है

 eeeਂ
 चेक

 गई  बाजारों

 भो
 माधव  राव

 Shr  प a  =  he
 ra

 संगों  यह  aaa  यो  ७४७५ रग
 कि

 ह

 फाह  qu  हफ  geeਂ  ge
 बाधाएं

 गई

 सी
 इ

 (a)  यदि  at,  तो  पर  ा
 क्या  है

 इन  बाधाओं  को  हर  करने  के  लिये  दया  कदम  उठाये
 गये

 थे  और  इसमें  कितनी  सफलत
 मिली है  ?

 ce

 पिशल  लगा
 प्रौद्योगि  steifed  "peat  #

 besides  (att  सी०
 ड  नभ

 he  शुगर  साद  हा  वि  प  i
 ae =

 ser  कक
 में

 आने  पर
 दो  सौर

 पलों  ar  से  एक
 सौर

 पैनल  नहीं  खुल  BT  ह

 फिर  भी  निर्धारित  कार्यक्रमों  को  किसी  प्रकार  की  हानि  पहुंचाए  बिना  उपग्रह को
 प्रचालित

 गया  ।  1981  में  अन्तरिक्ष यान में  रखी  कुछ  प्रणालियों  जैसे  भू-संवेदक  कौर  बैटरी में
 थो

 अवधियों  के  लिए  तापमान  में  सुरक्षित  सीमाओं  से  अधिक  वृद्धि  हो  गई  ।  यह  वृद्धि  सुर्य  के  भूमध्यरेखा

 के दक्षिण  की  ओर  गतिमान  होने  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  दक्षिणी  रेडिएटर के  माध्यम  से  अतिरिक्त .
 ताप  निवेश  होने के  कारण  हुई  चूँकि  एक-सौर  पैनल  के  न  खुलने  के  कारण इ

 व  साती
 रेडिएटर  बन्द  केवल  दक्षिणी  रेडिएटर  ही  प्रभावी  रेडिएटर है  ।

 a

 तापमान  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  एप्पल  मिशन  टीम  ने  सफलतापूर्वक  समुचित  उपाय

 किए  और  22,  1981  से  नीतभार  प्रचालन  पुनः  चालू  कर
 दिये गए  हैं  ।

 x  a  i

 मारुति  लिमिटेड  में  कारों  का  उत्पादन
 a  2

 638.  श्री  असर  राय
 प्रधान  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह ae

 are  बताने
 की

 हवा  करेंगे oy  nt

 क्या  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  मारुति  उद्योग  परियोजना  में  कार
 का

 उत्पादन  करने

 के  लिए  सरकार  योजनाओं  में  परिवर्तन  करने  पर
 विचार कर  रही  है  ;
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 पब  नपा

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  मारुति कार  सड़क  पर  कब
 आ

 जायेगी  और  इसकी  लागत  FAT  होगी  ;

 कया  ag  भी  सच  है  कि  इस  आशय  के  लिए  एक  ats  गठित  किया  गया  और  इसने

 सरकार  को
 अपना  प्रतिवेदन

 seg  कर
 दिया  था  ;  और FF,  or

 यदि  तो  इस
 ergs

 for

 ता

 है

 ं

 =

 उद्योग  और  श्रम  wat
 (

 कत  बत
 नहीं

 ।

 आशा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र
 की  मारुति  उद्योग

 में  1983 के  अन्त

 तक  उत्पादन  आरम्भ  हो  ज car
 कार

 का  सध
 चूरे  था

 ने  वाले  माडल  तथा  अन्य  संबद्ध  बातों  पर

 निर्भर  करेगा  ।  ad  +

 मारुति
 उद्योग  के  कद  fa re  qa  का  on

 for  हए  ‘ ba  है  विस  mn  व  बत a  तथा निमित किये  जाने  वाले  वास्तविक  उत्पादन  के  संबंध

 रेंगो

 नक
 मय

 में

 दरार

 तीं  गोती

 निकास  eer
 | प्रीत  ही  नहीं  उठता  ।

 ato  ई०
 एल

 बंगलौर  में
 ont

 रजिस्टर  athe

 639.  oft  राम  प्यारे  पत्रिका  :
 कया  रक्षा  मंत्री

 यह
 बताते

 की
 का  करेगे

 द्
 क्या  बी०

 te
 atc  be  soa

 रजिस्टर  सिफारिश  का  पालन कर
 ह

 रहे  हैं
 ;

 यदि  तो  1970-81  स ेभ  ी  जातियों  जनजातियों  के  श्रेणीवार  कितने

 कमेंट्री  लाभान्वित हुए  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  ato  :  जी  हां

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 19
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 विवरण

 ्
 भरती  किए  गए  _  अनुसूचित  जातियों  के  अनुसूचित  जन-जातियों

 रियों की  कुल  स  व्यक्तियों
 की

 संख्या
 के  व्यक्तियों की  संख्या

 —S  i  ee
 गैरका्यपालक गैरकायेपालक  ह ः कायपालक

 मधघिकारी  अधिकारी  2  अधिकारी  अधिकारी
 न

 1970  130  +307  145

 1971  142  945  101

 1972  63  465  19  296

 1973  88  594  16  387

 526  131 1974  67

 1975  34  319  56

 ®
 158  19 1976  124

 1977  44  273  61

 1978  149  278  73

 1979  130  354  92

 1980  43  160  54

 53  84  10 1981

 (30-9-81

 अअ एएएएएएएएएएए
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 पदोन्नति

 ay
 c

 पदोन्नत किए  गए  wei  अनुसूचित  जातियों  के  सूचित  जन-जातियों

 व्यक्तियों की  संख्या  के  व्यक्तियों की  संख्या
 ——  ——  न नाएजयगाााणाण अना स भ्या

 अ चोरियों की  कुल

 कार्यपालक  गैर कार्यपालक  कार्यपालक  गैरका्यंपालक  कार्यपालक  गैर कार्यपालक

 अधिकारी अधिकारी  अधिकारी

 1970  38  253  2  31  बन

 1971  145  1,834  135

 1972  124  1,906  174

 1973  145  996  132

 1974  132.  1,368  120

 1975  66  1,680  247

 1976  389  1,574  84  189

 86 1977  217  837  7

 1978  200  4,255  18  530

 1979  396  1,841  11.0  357

 1980  233  1,217  185

 1981  285  724  127

 (30-9-81
 ee es  ee  eee
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 पी

 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  बंगलौर  में  wat  समितियां

 640,  श्री

 <
 प्यारे  ADM!  नवा  रक्षा  म  ||  पह  2  बतान  का  DAT अ  बताने की  कपा  करेंगे कि ०

 1 1970  से  1981  तक  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  बंगलौर  से  वाह्य  भर्ती  समितियों

 की  कितनी  बैठकें  हुई  हैं  और  उनके  ढारा  कितने  व्यक्तियों  का  चयन  किया
 है  और  उनमें

 STUTATT

 जुदा  जाएँ
 तयों  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति  है ं;

 7)
 1970  से  1981 तक  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  बंगलौर  में  आन्तरिक  भर्ती

 तियों की  कितनी  बैठकें  हुई  हैं  और  उनके  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  का  चयन  किया  गया  है  और  उनमें

 श्रेणीवार  अनुसूचित  जातियों  जनजाति  के  कितने  व्यक्ति  हैं  ;  और

 1  70  से  1981  तक  उच्च  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  पदोन्नत  किया  गया  है  और

 उनमें से  अ ma  वर्ग वार  और  वर्ग वार  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  कितने

 व्यक्ति हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato  (  से  भारत  इलेक्ट्रा
 fara  बंगलौर  द्वारा  1970 से  1981  तक  वाह्ा/आंतरिक  भर्ती  समितियों  और  पदोन्नति

 समितियों  और  चुने  गये/पदोननत  किये  व्यक्तियों  की  श्रेणीवार  संख्या  का  अलग  से
 रिकार्ड  नहीं

 र
 रखा  जाता है  ।  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड के  बंगलौर  समूह  के  लिए [  कुछ  भर्ती  प्रधान

 कार्यालय  द्वार
 भी  की  जाती  है  ।  जहां  तक  1970  से  31-9-1981  तक  चुने  गये/पदोन्नत किये  गये

 कार्यपालक  अधिकारियों  और  गैर  कार्यपालक  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  और  उनमें  से  अनुसूचित

 जातियों  जनजातियों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण  श

 ्
 =

 =—

 aq  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  अनुसूचित  जातियों  के  मदक  बरमान  के

 व्यक्त या  को  सख्या की
 aoa  व्यक्तियों  की

 कार्यपालक  गर कार्यपालक  कार्यपालक  किकया कार्यपालक  गैर कार्यपालक
 अधिकारी  अधिकारी  अधिकारी

 1970  130  1,307  145

 1971  142  945  101

 1972  63  465  19  296

 387 1973  88  594  16
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 i  ie  i  ig  ie  i  A नकलਂ  य

 1974  67  526  131

 1975  34  319  56

 1976  124  158  19

 44  273  61 1977

 1978  149  278  73

 1979  130  354  92

 54 1980  43  160

 1981  53  84  10

 (30-9-81  तक )

 ्
 पदोन्नति

 cs
 at  पदोन्नत  किए  गये  कर्मचारियों  अनुसूचित  जातियों  के  अनुसूचित  जन-जातियों

 :  व्यक्तियों  संख्या की  कुल  संख्या
 व्यक्तियों  की  संख्या

 es —

 कार्यपालक  मेर्कासपालक  कार्यपालक  गैर कार्यपालक

 अधिकारी  अधिकारी
 अधियारी  ,  isonet

 अधिकारी  अधिकारी

 253  31 1970  38

 1971  145  1,834  135

 1972  124  1,906  174

 1973  145  996  132

 1974  132  1,368  120
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 1  2

 ce

 1975  66  1,680  247

 1976  389  1,574  84  189

 1977  216  837  86

 1978  200  4,255  18  530

 1979  396  1,841  11  357

 1980  233  1,217  185

 1931  285  724  127

 (30-9-81

 sd  राज्यों में  हड़तालें

 641.  श्री  सोहनलाल पटेल  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 जुलाई  1980 से  1981

 नशर
 शश  में  कितनी  बार  हड़तालें

 1

 कया  सरकार ने  इन  हड़तालों के el  का  पता  ama के  लिए  कोई  जांच  की

 ्

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 औ

 (a)
 देश

 के
 हित  में

 द इन  हड़तालों  को  रोकने
 कने  केलिए  सरकार  द्वारा  ray  कदम  उठाये  गए  +?

 श्रम
 san  से  र

 राज्य  मंत्री  राजदूत लारी  :
 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें

 garg  1980  से  जून  1  1  तक  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  सुचित  की  गई  हड़तालों की  संख्या  दी ै

 गई  है
 ।

 em

 —  कारण  मजदूरी  दरों  और
 और

 इन

 छुट्टी और  कार्य
 अनुशासनहीनता और  हिंसा  से  सम्बन्धित  विवाद  है  ।
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 .

 et  are

 _  (a)
 सरकार

 द मैंच  संबंध  स्थिति
 पर  लगातार  नजर  रखे  हुए  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्य

 Ch t A
 मे  न्याय  निर्णयन  पंच  फैसले  द्वारा

 हड़तालों और  नष्ट  हए  अम  दिनो
 दि  की  संख्या म  ै  कर

 ल  ददा
 जैसा  वर्तमान

 सांविधिक  उपबंधों और  स्वैच्छिक  प्रबंधों  के  अंतर्गत  आवश्यक
 न

 विवरण

 दास
 ——

 सुचित की राज्यों द्वारा  जुलाई  1981
 तक  को  अवधि  के

 हड़तालों प  सुजू
 et

 संख्या  दादी  वाला  विवरण
 ्

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र के  नाम  हड़तालों  की  संख्या

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  282

 2.  असम  17

 3.  बिहार  170

 255
 4.  मु

 5.  हरियाणा  89

 6.  हिमाचल  प्रदेश  12

 10 7.  जम्मू और  काश्मीर

 8.  कर्नाटक  43

 9.  केरल

 10.  मध्य  प्रदेय  168

 11.  महाराष्ट्र
 260

 12. मणी  पुर

 13.  मेघालय

 14.  नागालैण्ड

 15.  उड़ीसा  9
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 eee

 16.  पंजाब  51

 17.  राजस्थान  97

 18.  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु  301

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  weer  18]

 22.  गिलिम  बंगाल  193

 23.  अंडेमान  और  निकोबार

 24.  अरुणाचल  प्र  देश

 25.  चंडीगढ़

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली

 27.  दिल्‍ली  33

 28.  दमन  और  दीक
 ZY

 29.  लक्ष  द्वीप

 30.  मिजोरम

 31.  पांडिचेरी  13

 कुल  2,395

 अन्तिम

 अनुसूचित  जातियों के  लिए  नौकरियों  और  पदोन्नतियों  सम्बन्धी  मार्गदर्शी

 सिद्धांत जारी  करना

 642.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद
 :

 गृह  मन्त्री  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  are anit  और  अनुसूचित  जातियों  को  नौकरियां

 पदोन्नतियों  करने  आदि  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हाल  में  कोई  मार्ग  दर्शी  सिंद्धात  जारी  किए

 गए  &  ee  a
 न्

 (@)  af  रह  सो  क्या  इन  मागंदर्दी  f  द्धान्तों  की  ए एक  प्रति  र सभा
 seem  रखी

 (7  क्या  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  ड

 यदि  तो  अब  तक  किन  राज्यों  ने  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  कार्यरूप  दिया
 है

 ?

 गह  मन्त्रालय  और  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  पी०  वेंकट  :
 तथा  संविधान के  अनुच्छेद  16  (4)  तथा  335 के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  arate
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  सीधी  भर्ती  तथा  प्रोन्नति  दोनों में  नदी  ait  नियुक्तियों
 तथा  पदों  के  लिए आरक्षकों  की  व्यवस्था  कार्यकारी  अनुदेशों  दारा  की  गई  हैं  ।  सरकार  समय-समय
 पर  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिये  रियायतों  तथा  लाभों  को  विनियमित  करने  के
 लिये  आदेश  तथा  अनुदेश  जारी  करती है  और  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिये
 आरक्षण  तथा  अन्य  लाभों  की  योजना  के  अनुपालन  का  निरीक्षण  करने  तथा  उनके  कार्यान्वयन  के
 लिये  प्रक्रियात्मक  तथा  संस्थागत  व्यवस्थाएं  विद्यमान  हैं  ।  एक  अर्थ  में  यह  सब  मिलाकर  मार्गदर्शी
 सिद्धांत  ही  हैं  और  इन्हें  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  प्रकाशित  अनुसुचित  जातियों  अनुसूचित

 > जनजातियों के  लिए  आरक्षण  सम्बन्धी  विवरणिका  में  शामिल  किया  गया  2  संस्करण  वर्ष
 1978  में  प्रकाशित  किया  गया  1  ्

 तथा  राज्य  लोक  अर्थात  संविधान  की  सातवीं  अनु  की  राज्य
 सुची  की  में  सम्मिलित  की  गई  है  और  वे  इस  प्रकार  पूर्णतया  राज्य  सरकारों  की  अधिकारिता

 के  अन्तर्गत  आती  हैं  ।  इसलिए  उपर्युक्त  विवरणिका  में  दिये  गये  केन्द्रीय  सेवाओं पों  पर  लागु  आरक्षण

 आदेश  राज्य  सेवाओं  पर  लागू  नहीं  होते  ।  यह  विवरणिका  एक  प्रकाशित  दस्त
 sami

 यदि  राज्य

 सरकारें  आवश्यक  समझें  तो  यह  उनके  अवलोकन  उपलब्ध है  |
 लि

 थ
 मन

 विद्यमान  पर्यावरण  विधान  पर  पुर्नविचार

 643.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 मिति  की  य ra  सिफारिश  कि  पर्यावरण  विभाग  पर  पुनः क्या  यह  सच  है  कि  तिवारी  a

 विचार  करना  चाहिए
 और

 उन
 क्षेत्रों  के  बारे  में  सुभाव  देना  चाहिए  जहां  नये

 कानूनों की  आवश्यकता

 सरकार  के  विचाराधीन
 और  |

 यदि  तो  उस  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  कितना  समय  लगेगा
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 विज्ञान  और  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  (att  ato

 पी०  एन०  जी  att  ्र

 विधायी  समीक्षा और  ली  की  विभाग  की  एक  अनुक्रमिक  गतिविधि  बनने
 वाली है  ।  यह  भी  प्रस्ताव है  कि  हां  कहीं  और  जब  कभी  आवश्यक  हो  वहां  विधायी  उपायों को
 अपने  हाथ  में  लिया  जाये  ea  ह

 न्यूनतम
 मजा  ग

 निरत  भरने  हे  सिए  एक  सीती
 को  गठन

 TITAS *. NTIAMAIS - 644.  श्री  आर०  पी०
 कया  श्रम  मलती

 मदत  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  2?

 टुट

 न्यूनतम  nage  निधारित  गा  और  इस  बारे में +
 सिफारिश  करने  के लिये एक

 aft  शे  |
 न

 इसके  निदेश-पद क्या  थे  ? इस
 समिति  का  गठन  कब  किया  गया  था  और

 कया  इसके
 प्र  प्रस्तुत  ने  के  लिये  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 तो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की  तारीख  ः  +

 यदि  ह

 श्रम  ond  में  राज्य  मन्त्री  राम  roves
 दुलारो  :  केन्द्रीय  सरकार ने

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  की  धारा  7  के  अधीन  एक  न्यूनतम  मजदूरी
 सलाहकार

 ars  गठित

 ककूद  ८
 ...  थ

 यह  बोर्ड  28  1981  को  पुर्नगठित  किया  गया  था  ।  बोर्ड  से  यह  अपेक्षित है  कि
 वह  घारा >  के  अधीन  नियुक्त  की  गई  समितियों  और  यदि  कोई  eh  के  कार्य को

 समन्वित करे  तथा  सरकार  को  ऐसे  रोजगारो ंसे  संबंधित न न्यूनतम  मज  भरी  निर्धारित  करने

 और  पुनरीक्षित
 करने

 में  सलाह  देना  है  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  सर्मा कित
 सर्कार

 (a  वह  बोर्ड  एक  सतत  निकाय है  और  जब  कभी  न्यूनतम  मजदूरी  के  निर्धारण
 के  लिये  प्रस्तावों  पर  विचार  करना  अपेक्षित  होता है  +  यह  बोर्ड  अपनी  बैठकें  आयो  जित

 करता  है  ।  यह

 बोर्ड  कोई  औपचारिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  इसलिये  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  करने
 रने

 के

 लिये  कोई pee  |

 iil
 निर्घारित  नहीं  की  जाती है  ।

 ध  *

 पिछली
 बैठक  खा

 (=)  ars
 क  उ रोजगारों  से  araf  धत  न्यूनतम  मजदूरी  के  पुनरीक्षण  के

 प्रस्तावों पर  र  करने  के  लिये  29  1981  को  हुई  थी  तथा  उस  बैठक  में  की  गई  बोर्ड  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  न्यूनतम  मजदूरी  को  संशोधित  करने
 के

 लिये
 कार्यवाही

 की  गई
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 त्ति ह

 शायक  योजना  1981-82  का  सुंत्यां कन

 645.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  3
 क्या  योजना  मन्त्री

 यह
 बताने

 की
 कृप  करेंगे  कि

 :
 श्री  जकारिया

 hal

 (=)
 कया

 हाल  ही

 1981
 81-82  की  नासिक

 TIATAT
 का  मध्यावधि

 ern
 er  किया  गया

 था  और  क्या  ag  भी  सच  है  कि  छूल्यावधि  गव
 गिनती

 eee

 की
 -

 काट-छाट  अर  ्

 तो  राज्यों  की  महत्व  पार  जनेओं  का  20)  यश  ्  जहाँ  कटौती  की यदि
 arty  ?

 ce
 एस०  ato

 :
 1981-82  की  artes  योजना  का

 = “ aaa weqaty ae  (ae नहीं  हुआ  है  ।  राज्य  सरकार
 के

 साथ
 विचार-विमर्श

 में  इस

 कन  के  पुरे  होने  के  बाद  ही  राज्य  योजनाओं  में  समायोजन ों  के  बारे  में  निश्चित  स्थिति  मालूम ि  हे
 grit i  &

 ee
 प्रदान  उपस्थित  नहीं

 अश
 म

 646.
 को  शका फाक  ert  &  क्या  उद्योग  weit  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः

 va  कासार मारुति  a  we  हैं  ह  &
 बक

 बक

 जि  न  म  ta  दावे  प्रस्तुत  fa  और
 जल

 or  watt  से  हितों  दस  का
 दावा  किया

 झ्

 को  इस  जानकार क्या  बात  की  जान

 के  राष्ट्रीयकरण
 के  बाद  क  iTS  दर्वे  प्रस्तुत  किये  दावे दा शायर

 रं  किये
 ++  और

 अना ऊ  क
 यदि  तो  ऐसे  कौन से

 व्यक्ति  हैं  और  प्रत्येक  द्वारा  दावा  को  गई  राशि का  ब्यौरा

 Pgs

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 im  चरणजीत

 :  से  मारुति  लिमिटेड
 फका  1  |  980  ह  प्रा  धान  है  कि  कम्पनी  के  विरुद्ध अधिकरण  तथा हस्तान्तरण )

 चलम  स्क निर्धारित  तिथि  स ेतीस दिन  आयुक्त  के  समक्ष  दायर  किये  जायेंगे
 ।

 नियम  की  अनुसूची  में  aararteat  को  कना  अदा करने का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 भुगतान  आयुक्त  के  समक्ष  दावे  दायर  करने  की  तिथि  अभी  निर्धारित नहीं  की  गई  है  ।
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 fan  nw  see  eee  Cpe  ee

 उद्योगों  के  स्थापना-स्थल  और  राजसहायता

 647.  श्री  मोहम्मद  खां  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क  दारान 2  ख  eS  Sy पछड़  क्षत्रों
 Sia,  री  औद्योगिक

 एककों  को  दी  गई गत  पांच  वर्ष

 राजसहायता  की  राशि
 कितनी  और

 =

 डे  क्षेत्रों  में  कितने  नये  एकक  स्थापित  fax  aa  की चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पिछड़े

 है  और  राज्यवार  वे  कहां-कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  और  उन्हें  दी  जाने  वाली  राजसहायता

 की  afer  कितनी है
 ?

 म
 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  :  केन्द्रीय  fae  या

 वेश  राजसहायता
 तथा परिवहन  राजसहायता  योजनाओं  का  संचालन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  इनका

 क  जा  सक  ॥ हकदार  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  वाले  उद्यमियों  की  सहायता

 इसके  रूप  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  भुगतान  की  गई  राजसहायता  राशि  की  पुरी  प्रतिपूर्ति  र्‌

 कार  द्वारा  की  जाती  है  ।  इन  योजनाओं के  अन्तर्गत  1981  तक  राज्य  सरकारों  ा

 की  गई  of  ति पूर्तियों  को  crit  वाला  एक  विवरण  संलग्न  नये  एककों  को  दी  गई  राजसहायता  के

 अलग-अलग  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 चूंकि  औद्योगिक  विकास  की  योजना  और  dada  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व  राज्य

 कारों  का  होता है  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  वाले
 संभावित

 नये  एककों
 की

 के

 बारे में  आंकड़े डे  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  फिर  निवेश  राजसहायता  और प  वहन  .  योजना
 ff. के

 अन्तर्गत  एकदा  र  दावों के  संबन्ध  में  राज्य  सर  wa  he  पुरा केन्द्रीय  सरद  में
 20  करोड़  रुपये  का  प्रावध  पा

 गया  on
 1981

 के
 अन्त  11.73  करोड़  रुपये  राशि

 की  प्रतिपूर्ति  की  जा  us  है
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 .  लांचर  का  मॉडल

 648.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 क्या  प्रधान  स्त्री  घड  बताते  की  ऊंचा  करेंगे  कि

 न

 राकेट  अथवा  उपर
 लॉंचर

 का
 नवीनतम

 मॉडल  क्या है  जो  सरकार  विकसित  कर

 रही  है

 इस
 wee

 धातु  और नि नियंत्रण  पद्धति  मे में  स्वदेशी  उपकरण  कितना  है  ;

 के  समय  राकेट  कितना  प्रघात  विकसित  कर  सकेगा  और

 की $
 प्रयुक्त  किये  गये  प्रोपिलांट  का  विशिष्ट  आवेग  कितना है

 विज्ञान  तथा  इलेक्टॉनिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मन्त्री
 e  pad पी०  एन०  fag)  मौसमविज्ञानीय  उपयोगों  के  लिए  निर्मित  किये  जा  रहे  रो  |  चव्य

 के  वैज्ञानिक  परीक्षणों  के  लिए  कुछ  मध्यम  आकार  के  राकेटों  विकास  किया  जा  रहा
 ्य

 पिछले  प्रयोजनों  से  प्राप्त  हुए  अनुभव  के  आधार  पर  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  ए  ato 3)

 का  संशोधन  किया जा  रहा  है  ।  ऐसे  संशोधित  एस०  एल०  वी  ०-3  के  कुछ  प्रमोचनों  के
 किए  जाने  की

 संभावना  है  ।  एस०  एल०  वी  रेंज  में  40  किलोग्राम से  बेहतर  नीतभार  क्ष  मता  वाले एस०  एल०

 के  एक  सम्बधित  रूपांतर  के  प्रमोचन  की  यो  जना  बनाई  जा  रही  > ठ  ।  लगभग  1000  किलोग्राम

 भार के  उपग्रह  को  900  किलोमीटर  की  qr  तुल्य कालिक  कक्षा  में  छोड़ने  में  सक्षम  एक  ध्रुवीय

 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल ०  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  तथा  इसकी  विस्तृत

 डिजाइन  सम्बन्धी  गतिविघियां  अग्रसर

 सभी  परिज्ञापी  एस०  एल०  वी०  3  राकेट  तथा  एस०  एल०  वी  ०  संशोधित

 रूपान्तर  में  स्वदेशी  रूप में  निर्मित  ठोस  प्रबोधकों  का  इस्तेमाल  किया  जाता है  ।  ध्रुवीय  उपग्रह

 प्रमोशन  राकेट ट  एस०  एल०  वी °)  के  लिए  da  और  द्रव  प्रणोदकों  के  सम्मिश्रण  का  इस्तेमाल
 किया  जायेगा  ।  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  द्वारा  विकसित  जानकारी के  आधार  पर  भारतीय

 उद्योगों  द्वारा  द्रव  प्रणोदकों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  प्रमोचक  यान  कार्यक्रम  में  प्रभु  त  स्टेनलेस

 स्टील  जैसी  कुछ  धातुओं का  आयात  किया  जाता है  चका  मुख्य  कारण  इसकी  आदि  का

 अल्प  मात्र  होना  है  ।  पी०  एस०  एल ०  वी०  के  लिये  मैरेजिम  स्टील  का  आंशिक  निर्माण  देश  में  ad

 किया  जायेगा  ।  मार्गदर्शन  प्रणाली  के  लिये  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  यांत्रिकी  प्रणालियों

 उपस्करों  य का  निर्माण  भारतीय
 उचना

 ने  फिया  यद्यपि  कुछ  अंत तरिक्ष  अहं  शित

 उपस्करों
 का  आयात  किया  जा  सकता है  ह  ह  |

 |

 प्रस्थान के  समय  पी०  एस०  एल०  ची०  राक्ट के के  प्रघात के  ACO  और  600  टनों के  बीच

 stat  earaar  dt

 ठोस  प्रणोदकों  के  लिये  विशिष्ट  आवेग  260  सेकण्ड  से  285  सेकण्ड  तक
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 और  द्रव  प्रबोधकों के  लिये  विशिष्ट  आवेग  लगभग  285  सेकण्ड  से  295  सैकण्ड  तक

 भिन्न-भिन्न होता  है  ।

 समुद्री जल  का  खारापन  दूर  करन

 649.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :
 क्य  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह  बताने  की  gar
 करेंगे कि  :

 कया  सरकार  ने  समुद्री  जल  का  खारापन  दुर  करने  की  संभावना
 को  कश्यप

 किया रह
 है  और

 +

 गाद  तो  तत्सम्बन  थी
 ब्यौरा

 कया  क

 विज्ञान  और  प्री  यौगिक  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  कैचिंग  चीनियों  में  ww  मन्त्री  सी ०
 और

 पी०  एन०  nfs  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद के  केन्द्रीय  नमक

 और  समुद्री  रसायन  अनुसंधान  संस्थान  (ato  एस०  एम०  सी०  आर०  भावनगर
 ने

 खारापन

 टूर  करने  की  निम्नांकित  तकनी  कें  विकसित  की  हैं

 (1)  सौर
 विवि

 ~

 (2)  विआर्द्रीकरण

 (3)  जलयानवाहित  विवि  करण यूनिट

 (4)  फ्लैश  fa  टीकरण  और

 (5)  उत्तम  परासरण

 +r
 पपर  3  भभके  नवनार और  छाती सी०  एस  ०  एम०  सी ०  आर ०  आई०  के

 ड
 लाइट  हाउस  मे  सन्तोषजनक  ढंग  से  क गय  क  ।  सैर  त

 में
 गलन  omen

 wt  के

 लिये विल  करने में  विशेष विकासाधीन  हौलोफाइ  न  फाइबर  विन्यास  का
 स
 समुद्री  जल  wea

 है  ।  सम्प्रति  विकसित  विलवणीकरण  तकनीक  के  लिये  द्यु  त  और  नलिकाकार  विन्यास

 सौर  भभके  और 3000  पी०  पी०  एम०  और  5000  पी०  पी०  एम०  तक  कार्य  कर  सकता

 उत्तर  परासरण  से  तैयार  जल  की  लागत  क्रमशः  और  प्रति  घन  मीटर जल

 आती है
 ही  है

 यूनियन भग  कि eg,  बम्बई  श्रमिक  नः  ति  का
 उल्लंघन

 650.  डा०
 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 नगद  को  पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यूनियन  बम्बई  राष्ट  द्वारा
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 स्वीकार
 की

 गई  संघ  बनाने  के  अधिकार
 जैसी

 श्रमिक
 सम्बन्धी  नीतियों  का

 निर्भर  उल्लंघन  कर
 उल्लंघन  कर

 रही  हैं  ;  और

 यदि  तो  यूनियन
 फीसदी

 करने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का
 z

 शम  मन्त्रालय से  र  sat  राम
 कु

 री  :  और  अपेक्षित

 सुचना  सम्बन्धित  राज्य य  ला  ई  है
 औ

 और उसे  ह
 बाता  हगे

 पद
 सका

 की  मेज  पर  रख  दिया
 जायेगा |

 बम्बई से  रेलवे  का

 651.  डा०
 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 कया  योजना  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या
 रेल  मंत्रालय  ने  वाकई  में

 रेलव ेके  ,  जैसे  कि  उपनगरीय  सेवाएं  और
 SIT  आयोग  से  सम्यक ere

 विया
 हैं  ह

 और

 (@)  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है  और

 इन  ा  पर  योजना
 amar  य  का

 प्रतिक्रिया

 योजना  मन्त्री  एस०  बो०  :  हां 1

 रेल  मंत्रालय  ने  वधवा  में  महानगरीय रेल  की  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  लिये

 निम्नलिखित दो  प्रस्ताव  योजना  आयोग के  पास  भेजे

 (1)  बांद्रा  और अंधेरी के  बीच  अति  इल  साइलों  के  gH  की  व्यवस्था  और  कुछ  सहायक

 सुविधाओं  के के  साथ  रावली  जंक्शन  पर  एक  पुल  की  व्यवस्था

 (2)  मान खुर्द  से  वेलायुद  तक  रेल  लाइन का  विस्तार ।

 संसाधानों  क की  बाध्य का रिता  की  दृष्टि  से  इन  स्कीमों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-  85)

 में  अभी  तक  शामिल  करना  संभव  नही ंहुआ  है  ।
 न

 र लि  छठी  योजना  में  बड़ी  परियोजनाओं  का  वास्तविक  मूल्यांकन

 घाट  देसाई  :  क्या  योजन  ना  मो य 652.  शी  ato  ब  रह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 (#)  क्या  बक
 at

 से  अनुरोध  किया  है
 कि  वे  वर्ष  1982-83  की  विधिक

 योजना  तैयार  करते  समय  छठी  का  वास्तविक  मूल्यांकन  करें  और

 चालू  स्कीमों  को  उच्च  प्राथमिकता दें
 समय  और

 लागत  में  होते  वाली  वृद्धि  से  वचा  जा
 सक  ;
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 लिखित  उत्तर 4  1:03

 राज्यों यदि  तो  क्या  आयोग  ने  ह
 को  यह  लिखा  है  कि  वर्ष  1952-81,  छठी  योजना  का

 बीच  का  वर्ष  है  यह  RAT  करना  बेहतर है  कि  योजना  गतिविधियां एकदम  समयबद्ध  है  और
 समय योजना-अवधि  में  ही  प्री  हो  ताकि

 बढ़ते  हुये
 लागत  से  बचा  जा  सके

 ;  न
 और

 उसक  लिल्लाह

 बढ़ती  हुई

 (7  वर्ष  1982-83  की  वाटिका  योजनाओं

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  गये  हैं  ;

 को  तैर
 परले  ये  राज्यों  को  और  क्या  अन्य

 (4)
 रोजना

 आयोग  के  अनू
 गीत  का  कितने  राज्यों  न

 उत्तर दिया  है  ;  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  राज
 द्वारा  शुरू  की

 गईं
 योजनाओं

 के  कार्यान्वयन  में

 विवि
 आयोग  कहां  तक  संतुष्ट  है  ?

 थ
 योजना  मन्त्री  एस०  बो०  :  और

 (7)  198  2-83  की  वार्षिक  योजना  तैयार  करने  के  बारे  में  पत्र  में  योजना  ही  क  स

 प्रभारी
 सरकारों  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वे  अपनी  वार्षिक  योजनाएं  तैयार  करते  समय  योजना  की

 और  19-+0-85  की  छठी  योजना  के  आधार स्वरूप
 प्रदान  के  भाग  (=)  में  यथा  उल्लिखित  जारी  परियोजनाओं  को  नि  तारीखों  तक  शीघ्रता से
 पूरा  करने  की  तात्कालिकता  पर  बल  देने  के  अलावा  निम्नलिखित  बातों  पर  अधिक  बल  दिया  गया
 i

 (1)  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  और  आयात  करने  की  आवश्यकता न  होने  के  लिये

 तिलहनों  तथा  गन्ने  का  उत्पादन  बढ़ाना ।

 (2)  सिचाई  और  विद्युत
 परियोजनाओं

 के  विकास  ही  गति  तेज  करना  ।

 (3)  सामाजिक  वन  sain  कार्यक्र  मों  के  अंतर्गत  पेड़ों की  तेजी  से  बढ़ने  वाली  किस्मों

 के  व्यापक  रूप  से  पौधे  लगाना  और  ईंधन  त  था  ऊर्जा की  कमी  को  दूर  करने  के
 लिये

 बायो गैस  संयंत्रों  तथा  ऊर्जा  के  अन्य  स्रोतों  की

 (4)  के  कमजोर  वर्गों  की  दना  सुधा  रना  |

 (5)
 न्यूनतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 ग्रमीण  विकास  और

 (6)  अनुसूचित  जाति  संघटक  जनजातीय  एवं  ल
 की  दशा  सुधारने के

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जैसे  समाज  कै

 की  qa  |

 लिये  बनाये  गये  कार्यक्रमों  के
 लिये  पर्याप्त  are  209
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 (7)  जिलों  और  लंडों  के  स्थानीय  स्तरों  पर
 गरीबी-निरोधी  लक्ष्योनतुख  कार्यक्रमों  का

 एकीकरण  |

 (8)  सातवीं  योजना  में  शुरू  की  जाने  वाली

 स्कीमों/परियोजनाओं

 ने
 के  लिये  अग्रिम  कार्रवाई

 करना ।

 (9)
 छठी  योजना  की  afar

 ताओं  के
 अनुसार  योजनेत्तर  व्यय  में

 कमी  करना  तथा  राज्य

 बिजली  सिंचाई  ar और  परि  AGT  निगमों के  का  संचालन  में  सुधार

 करना ;  और

 ह
 (10)  नितांत  चुने  हुये  आधार  पर  नये  कार्यों  की  शुरूआत  कर्ना  8

 ©
 और (= is )  योजना  आयोग  में  अब  तक  प्राप्त  प्रारूप  प्रस्तावों  के

 sare
 यह  देखन  म  =

 आया  है  कि  1932  ही  ह  वार्षिक  योजना  तैयार  करने  के  लिये  राज्य र
 योजना

 योग  द्वारा  जारी  किये

 मार्ग  दर्दी  सिद्धांतों  का  सामान्य  रूप  से  अनुपालन  कर  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  राज्यों  के  साथ

 विमश  शुरू  हुआ  है  ।  वर्ष  19  2-83  के  लिये  राज्यों की  वार्षिक यो  को  अंतिम रूप  देने की
 प्रक्रिया  के  1982  के  अन्त  जारी रहने  की  सं  भावना  इसलिये  राज्यों द्वारा अपनी  छठी

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  की  गई  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  इतनी  जल्दी
 सही-सही  बताना

 कठिन है  ।

 देश  में  उग्रवादी  संगठनों  की  गति  नया

 653.  श्री  ato  ato  देसाई :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  दे  म्

 और
 1981 के  महीनों के  दौरान  अनेक

 बम-विस्फोट  हुए  ।  cbr  अपहरण हुआ  और  उग्रवादी  संगठनों  की

 गतिविधियां
 अत्यधिक  तेज

 रहीं

 atte
 नति

 का
 वातावरण

 बना यदि  तो तो  इससे  देश  में  भारी अः

 (7)  af  तो  क्या  लगभग  सभी  मामलों  में
 कुछ  fae बिदेशी  तत्व  अत्यघिक  सक्रिय  पाये

 गये  ड्

 ऐसी  गतिविधि  यों  को
 समाप्त  करने  के  लिये  कया  उपाय  किये  गये

 और

 (=)  उनकी  संख्या |  में  अब  कितनी  कमी  आई  है  ?

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 पाकिस्तान  को  इंडियन  एयर  लाइन्स  विमान  के  अपहरण  करने  की

 घटना  के  अतिरिकत  पंजाब
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 4  अग्र  1903  (a)  लिखित  उत्तर

 मणिपुर  और  पांडिचेरी  में  विस्फोटक  कुछ  घटनायें  घटी  हैं  ।
 aa

 राज्यों  से  उग्रवादियों

 द्वारा  हिसा  की  घटनाओं  की
 सुचना  की  प्रतीक्षा

 जी  श

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अभी  तक  इस  प्रकार  के  अन्त ग्रस्त  होने  का  कोई  प्रमाण  नहीं
 मिला a  a  ४.

 और
 कानून  और

 pl  tl
 हैं

 i  सरकारों/संघ
 बासित  क्षेत्रों  ने  स्थिति  का  के  लिए  4c

 तेज
 कर

 दिये  हैं
 ।

 पिता  ERAS
 में  हथियारों  की  सहायता  देने  के  सम्बन्ध में  अमरीका
 के  प्र  तीव्र  घाट cad  उपाय .

 654.  श्री  {to  वी०  देसाई :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 |  Ip]  |  dde  41  1981  को  पाकिस्तान के

 लिये  भविष्य में  हथियारों  की  कोई  सहायता देने  के  सम्बन्ध  में दो  प्रतिक
 तक  सायों  के  पह  में

 मत  दिया

 यदि  तो  क्या  इसके  इनुस  रिकी  सरकार  पाकिस्तान  को  3.2  बिलियन  डालर

 की
 afaan

 और  आधिक  सहाय यता  <q  के  अपने  वायदों  को  कार्यान्वित  करने  में  समर्थ  होगी

 यदि
 ते  रया

 इससे  भारत  की  सुरक्षा  को  भारी  खतरा  पैदा हो  जायेगा  और  इस
 क्या  प्राता  क्रय  टू  1  सर्वर कत

 करने  के  लिये  क्या
 उपाय सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरका

 fra  जा  रहे  ait  थ

 अमरी
 का

 भारत  को  भी  हथियार  सप्लाई  करने

 बाकी

 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०  और  जी  हां  ।

 रिपोर्टों  से  पता  चलता है
 कि  अमरीकी  कांग्रेस  ने  पाकिस्तान  को  दी  जाने  वाली

 +

 प्रस्तावित  सहायता

 हायता  अधिनियम में  किये गए के  बारे  में  अपनी  मंजूरी  इस  दत  पर  दे  दी  है  कि  अमरीकी  विदेश

 संशोधनों  में  उल्लिखि
 दत  ator  छ्च्

 सरकार  इस  उपमहाद्वीप में
 प्रस्तावित  gare  त

 हथियारों  के
 आने

 से  चिन्तित  है  और
 ी  सरकारों  के  साथ  यह  मला  उठाया  गया  है  ।  इन  घटनाओं  को  ध्यान अमरीका  तथा  पाकिस्तान  क

 में  रखते  हुए  सरकार  भी  दि  े  ब  अ  क  il  को  अद्यतन  करने  को  लिये  उपयुक्त  कदम  उठा

 रही है  ।

 अमरीका  उसी  आधार  पर  भारत  को  हथियारों  की  सप्लाई  नहीं  कर  रहा  है  ।
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 साइकिल  आफ  आसनसोल  के  श्रमिकों  के  दावे

 655.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  Meek  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  साइकिल  कारपोरेशन  आफ  आस  नसों  न  के  श्रमिकों  के  वर्ष  1972

 से  1977  तक  की  अवधि  जब  उन्हें  नौकरी  से  जबरदस्ती  बाहर  रखा  गया  के वेतन के  बकाया  से

 सम्बन्धित  दावों  पर  विचार  कर  रही  atk

 यदि  तो  कब  ?

 श्रम  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  और  यह  मामला

 राज्य  र  में
 आता  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और
 सदन

 की
 मेज  पर  रख  दी

 जायेगी
 ।

 =  -

 पेर वन् नान  समुदाय  को  अनुसूचित  ज

 656  श्री  बी०  एस०  विजय राघवन  :  नद  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  केरल  के  पेरु वन् नान  समुदाय  को
 अनुसूचित  जातियों की  सूची  में

 शामिल  करने  का

 कोई
 प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  में  पेरु वन् नान  समुदाय  को

 अनुसूचित
 जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  लिये  area  दन

 प्राप्त हुए  हैं  ।
 |

 अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों में  व्यापक  संशोधन  करने  के

 में  उपर्युक्त  प्रस्तावों  तथा  अन्य  ऐसे  प्रस्तावों  को  केरल  राज्य  समेत  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 और  भारत  के  महा पंजीकार  से  परा  मर्द  करके  जांच  की  जा
 रही  है  ।

 देश  में  घड़ी  उद्योग  की  कुल  क्षमता

 657.  श्री बी०  एस०  विजय राघवन  :  कया  उद्योग  मन्त्री
 यह  बताने  की  कपा  HT  किः

 देश  में  घड़ी  उद्योग  की  कुल  क्षमता  कितनी है  और  इस  समय  क्ष  मता  का  कितना  प्रयोग

 किया  जा  रहा  &

 इस  समय  चंदा  feat  थी  get  कितनी  ate

 एच ०  eg  a  टी०  कहां तक  इस  मांग  की  पूति  करने  में  समर्थ

 कया  मांग
 की

 प्रति  के
 लिये  घड़ियों  का  आयात  किया  जा  रहा  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ?

 उद्योग  और
 ate  al

 नारायण दत्त  :  संगठित  क्षेत्र  और  लघु  क्षेत्रों
 में  116.20  लाख  मैकेनिकल  कलाई  घड़ियों  की  6  कुल  स्वीकृत  उत्पादन  क्षमता में  से  विद्यमान

 अधिष्ठापित  क्षमता  का  अनुमान  लगभग  80.30  लाख  घड़ियां  लगाया  गया है  तथा  चालू  उत्पादन  का

 अनुमान  50.50  लाख  घड़ियां  प्रति  वह  लगाया  गया
 ्

 गी  इस  मन्त्रालय  द्वारा  1977 में  गठित  घड़ी  उद्योग  सम्बन्धी  कृतिक वल  ने  मोटे  तौर  पर

 1981-82  तक  कलाई-घड़ियों  की  मांग का  अनुमान  80  से  80,50  लाख  घड़ियां  लगाया  है  छठी

 वर्षीय  योजना  के  1984.85  तक  मैकेनिकल  घड़ियों  की  क्षमता  और  उत्पादन के के  लिए

 150  और  125  लाख  घड़ियों का  लक्ष्य  रखा गया  है

 ने  वे  1  में  लगभग  36  लाख (7)  tad  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लि

 घड़ियों का  उत्पादन  किया  था  तथा  जनवरी से
 1981

 में  उन्होंने  लग भग  ।7
 लाख  कलाई  घड़ियों

 का  उत्पादन किया  है

 के  आयात पर  प्रतिबंध  लगा  दिया 198  1-82
 की

 आयात  नीति  के  अधीन

 गया है  ।

 उपर्युक्त के  उत्तर  को  देखते rg  ए
 इसका  प्रश्न  a  नहीं  उठता  t

 दिल्‍ली  में  उठाना  द्वारा  "Gada eee  BENS  मजूरी  का  भुगतान
 न

 किया  जाना

 दिल्‍ली  में  ऐसे  कितने  गैर-सरकारी  प्रतिष्ठान  जो  अपने  कर्मचारियों
 को  न्यूनतम

 मजदूरी का  भुगतान  नहीं  करते  ne  क  ज

 क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 (7)  यदि  तो  राजधानी  में  गैर-सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  को

 eal
 मजूरी  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये
 हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :
 से  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 भेजी  गई सूचना  के  अनुसार  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाले  सभी  प्रतिष्ठान

 न्यूनतम  मजदूरी-दरे  दे  रहे  जो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  पहली  1981  से  संशोधित की  गई

 क  यूनतम  मजदूरी-दरों  की  अदायगी  न  करने  के  लिए  कोई  शिकायत

 ay  होती
 तो

 प्रशासन  के  निरीक्षणालय  तंत्र  द्वारा  इसकी  जांच  करवाई  जाती  है  और  यदि
 ]  a सुधार  करवाया  जाता है  ।  मऊ  aq पनी  बकाया  रानी  को
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 क

 प्राप्त  करने  के  के  अधीन  प्राधिकरण  के  पास  जाते  दिल्‍ली  प्रशासन
 ने  यह  भी  सूचित  किया  मजदूरी  अधीन  क

 विभाग
 दरों  के  उल्लंघन  से  संबंधित

 10,740  शिकायतों में  से  1  HT  कराया  गया और  23,68,420  रुपये

 तके  अर्ति  वासन  की  मशीनरी ने  43,302 की
 राशि

 का
 भुगतान

 5  श्रमिकों को  किया  गया  ।

 निरीक्षण  किए  और  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए
 910  मामलों में  चालान  जारी  किए  ।

 कम

 amy  इकाइयों से  संबन्धित  नीति

 659.  शो  पुबोध सेन
 श्री  fo  बालान

 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  चित्त  महिला
 श्री  नारायण  ः  .

 यौगिक  इकाइयों  के  सम्बन्ध  कई रुगण  औ  म  नई  Uta  ज  के  क्या  कारण  और

 ह

 नई  नीति
 की

 मुख्य  मुख्य  बातें  कया
 हैं  ?

 ड्

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरणजीत  न  atte  सरकार  ने  पिछले

 तीन  वर्षों  में  हुए  भव  को  ध्यान में  रखकर  औद्योगिक  रुग्णता  z  मी
 नीति  की  समीक्षा  की

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  एवं  वित्तीय  संस्थानों  के  लिए  संशोधित  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्तों की
 घोषणा  |

 अक्टूवर  19:1  को  की  गई  थी  ।  इन  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्तों  की  qe  T-Heq ata
 लिखित हैं  ्  फि

 ह्
 1.  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासनिक  मंत्रालयों  पर  उनके  प्रभार  के  अन्तर्गत  आने  वाली

 A
 औद्योगिक  रुग्णता  को  रोकने  एवं  उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  की  विषयों  जिम

 उन्हें  रुगणता  को  मानीटरिंग  करने  तथा  रुग्ण  एककों  के  पुनरुज्जीवित  करने  और  पुन

 में  प्रमुख  भूमिका  अदा  करनी  होगी  ।  उपयुक्त  मामलों  में  वे  aye  और यौगिक  क्षेत्रों  के

 लिए  जिन  में  रुग्णता  बड़े  पैमाने  पर  व्याप्त  स्थायी  समितियों  का  गठन करेंगे ।

 2.  वित्तीय  संस्थान  मानीटरिंग  प्र  वाली  को  asa  बनायेंगे  ताकि
 प्रारम्भिक

 रुग्णता

 करने के
 2  सहायता लिए  समय  के  अन्दर  सुधारात्मक  कार्यवाही  करना  सम्भव  हो

 सकेत  वे  सहायता
 प्राप्त  एककों  तथा  ऐसे  एककों  के  बोर्डो ंमें  उनके  द्वारा  नामित  कियु  गए f
 समय पर  विवरਂ  णीयां  प्राप्त  करेंगे

 =

 वितीय  संस्थान  ate  बक  BITAT  जवा  उनके  ढारा  किसे  गये  निदान  सम्बन्धी  r eT: 4 TT

 के  आधार  पर  प्रारम्भिक  रुग्णता  वाले  एककों  के  लिये  आवश्यक  सुधारात्मक  कार्यवाही
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 करेंगे ।  बढ़ती  हुई  के  मामलों में  वित्तीय  संस्थान  उस  मामले  में  sara  सम्बन्धी
 म

 उत्तरदायित्व  ग्रहण  प  भी  विचार  करेंगे  के  स्वस्थ  होने  के  बारे

 जोक  हीं

 4.  rai  लिया  संस्थान  और  बक्र  रुगणता  को  रोकने  अथवा  एक  एकक  की
 स्थापना  का  सुनिश्चय  करने  में  असमर्थ  वहां  वे  सामान्य  बेकिंग  पद्धति  के  अनुसार

 एकक  पर  बकाया  अपनी  धनराशि  के  लिये  कार्यवाही  करेंगे  ।  किन्तु  ऐसा  करने  से  पुर्व

 वे  के
 केन्द्रीय

 सरकार  को  इस  मामले  की  सुचना  देंगे  जो  यह  निर्णय  करेगी  कि  क्या  एकक

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  अथवा  प्रबन्ध  में  कर्म चा  रियों  की  भार
 गद्दारी

 सहित

 कोई
 3m न्य  विकल्प  उपक्रम  को  पुनर्जीवित  कर  सकता

 है

 ह
 जहां  कहीं  उपक्रम  राष्ट्रीयकरण  का  निर्णय  लिया  जाता है  इसके  प्रबन्ध  ही  उद्योग

 ...
 और  अधिनियम  1951  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  6  महीने  की

 अवधि '
 के  1 लिये  सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  कर  लिया  जाता है  ताकि  राष्ट्रीयकरण  के  लिये
 आवश्यक  कदम  उठा  सके  |

 ee  ote
 प्रादेशिक  उपक्रम  जो  वर्षों मान  में  उद्योग  और  अधिनियम  1951  के

 उपबन्धों  के  अधीन हैं  उनके  साथ  उपर्युक्त  सिद्धान्तों  के  अनुसार  व्यवहार  किया  जायेगा

 यह  निश्चय  किया  जायेगा  कि  उपक्रम  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  अथवा  वैकल्पिक

 उपाय  से  निकल  सकता  है  ।  यदि  कोई  विकल्प  संभव  नहीं  जाता  है  तो  सरकार
 =  अ

 उसके  अधिसूचित  करने  पर  विचार  कर  सकती  ऐसी  स्थिति  में  बैंक और  वित्तीय

 उपक्रम  द्वारा  देय  राद  के  लिए  सामान्य  बैंक  पद्धति  के  अनुसार  काय  वाही  कर

 सकते हैं  ~ *

 श  MTT
 गवर्नमेंट

 इन  इंडिया  मक पु

 660.  श्री
 gate

 लेन  :
 कया  गृह  मत्ती

 बह यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान के  प्रोफेसर  श्री  एस०  आर०

 महेश्वरी  द्वारी  लिखित  गवर्नमेंट इन  इन्डियाਂ  नामक

 पुस्तक की

 ओर  दिलाया गया

 और

 यदि  तो  उस
 का  aan  है

 ?

 me  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :  जी  श्रीमान ।

 पुस्तक  सरकारी  रहस्यों  और  सरकारी  सूचना
 अवाध  रूप  से  नागरिकों  को  मिलने
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 es

 के  अधिकार  से  संबन्धित  मामलों  पर  कच  गई  हैं  ।  लेखक  इस  संबन्ध  में  अपने  व्यक्तिगत

 सिप  कंद  महा  अता  किले
 हैं  े  षा

 हंट-भट्ठों पर  कास  करने वाले  मजदूरों  के  मामले  में  र्यूनत  म
 मज़हबी a  ्  का  अधिनियम  लाग  किया  जाना  .

 >  द  श  i

 ihe
 थो मतों

 पोता  डुल लों
 क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि  >

 (=) X 4  क्या  इट-भुट्टों पर  काम  करने  वाले  मजदूरों  पर  न्यूनतम  मजदूरी  अधीन  i

 होता  यदि  तो  सिर  पर  बोसका  उठाने  या  उसे  मिट्टी  ईट  थाप  द्  काम  के

 लिए  जिसमें  भारी  संख्या  में  आदिवासी  लड़कियां  लगी  हुई  क्या  मजदूरी तय
 और

 ः  सच  है  कि  इन  श्रमिकों  के  लिये  जिनमें  बहुत  बड़ी  में  आदिवासी

 औरतें  शामिल  प्रसूति  आदि  की  कोई

 व्यवस्था नहीं  है

 cat  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  सिन्हा )  :  ईट-भट्टं  उद्योग  में  रोज

 गारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  निर्धारित  करने  हेतु  संबंधित  सरकारें  राज्य  सरकारें  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  मध्य

 उत्तर  दिल्‍ली  तथा  चंडीगढ़  की  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  ने  मः

 नियम की  अनुसूची  में  हंट-भट्ठों  में  रोजगारों को  शामिल  किया  गया
 है

 =  ह
 न्होंने

 अधिनियम  के

 अधीन  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  निर्धारित  की  जो  संलग्न  विवरण  में  गई  ae

 (a)  )
 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही है  और  की  मेज  पर  रख or

 ४  र
 अनवर ण  ट

 <

 राज्य का  नाम  वग का  नाम  मजदरी  दरें

 3

 अकुशल  fret  लोड  4.00  रु०  प्रति  दिन

 श्रमिकों  सहित

 are  कुशल  4.40 रु०  प्रति  दिन

 बोल्डरों  सहित
 कुझल  4.80 द्  प्रति  दिन
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 2  3

 ee ee

 तमिलनाडु  ब्रिक  मेकर्स  12.00  रु०  प्रति  1000  ब्रिक 2

 fact  लोडर  और

 ग्रेडों  के  अनुसार  3.00  रुपये  से  4.25  रु०

 प्रति  दिन

 उत्तर  ब्रिक  feed  उद्योग  क्षेत्रों  के  अनुसार  3.00  रुपये  से  3.85  रु०
 में  नियोजित  श्रमिक

 मर  पिल

 पाथेरा  afa
 1000  की  mfieet a F  के  लिए 17.00

 रु०  तथा  री  कमी दान i की
 लोडिंग और

 an  Cc.
 आपरेशन में  श्रमिक  240  रु०  प्रति मास  1

 104
 ७

 LU4  रु०  से  135  रु०
 प्रति  मास  ।

 अधिक  iLuv  a  160  6०  ए स  ६ 01.1  रण  rua प्रति  मासਂ  जोनों के  अनुसार
 कि  उ

 as
 145  से  225 रु०  पति

 =

 मध्य  प्रदेश  5.00  रु०  प्रति

 अध कुदाल  250 रु०  से  250  रु०  प्रति  जोनों के
 =  250  रु०

 फ्र दश नल  गाम  अनुसार

 विविध  श्रमिक  “10%  से
 How

 fe
 '

 मास

 जोनों के
 पद्  ह

 पतला  वाला  ब्रिक
 or जोनों

 के
 अनुसार

 र  प्रति  [000  सींकों  के

 होल्डर  लये  प  पग

 जमादारी कमीशन  सहित  प्रति  1000  तरीकों पाथेरा

 fast को  Aest  ._  के  लिये  17.50  रुपये  ।

 लोडिंग यी  अनलोडिंग  225  रुपये  प्रति  मास  ॥

 टूकों में नलकेवाला में  नलकेवाला

 सहित  अकुशल
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 लोडिंग या  अनलोडिंग

 ट्रकों  पर  नलके वाला

 जैसे  सभी  अकुशल
 श्रमिक  163.50 रुपये  प्रति  मास  ।
 पाथेरा  जमादारी कमीशन  सहित  प्रति  1000  ब्रिक

 की  मोल्डिंग के  लिये  13.95  रुपये  । की

 दिल्ली  प्रति  1000  ब्रिक  6.60  रुपये  ।

 320  रुपये  प्रति मास  1

 rr
 arfarfcen  नों

 की

 द्  द ना
 aid

 _  662.  भी  एच०  एन०
 नने

 र
 itt  क्या  योजना  मन्त्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  कया  यह  स  च  हद
 रावी

 को  यह
 बताया

 जा  र  हा  है  कि  उनकी  वर्ष  1982-83  की

 विधिक  योजनाओं के  परिव्यय  मे ंउ  पी
 जायेगी

 f जितनी  कमी  उनकी  चालू  योजना  के

 संदर्भ  में  अतिरिकत
 संसाथ  को  जुटाने  में  रह  जायेगी  ;  आम्म  व  ye

 a  te  ४

 afk  तो

 कया  योजना  आयोग  राज्य  सरकारों
 के

 साथ  उनकी  चालू  वार्षिक  योजनाओं
 की  प्रगति औ  आगामी  वित्तीय  ag  की  योजना

 निर्माण के  संव
 में  विचार-विमर्श  करता

 रहा  en  -  13

 ट यदि  तो
 किन-किन  राज्यों

 के
 साथ  few

 fa  हो
 चुका है

 और  चालू  वर्ष
 की  योजनाओं के  कार्यान्वयन  की  प्रगति 1  का

 मूल्य
 नन

 या  न  उका  दै  बौर

 इबकी  सूचना  योजना

 arte  को  दीं  ला
 चुकी  और

 (a)  सभी  राज्यों  से  योजनाओं  के  वास्तविक  कार्यान्वयन की

 को कब  तक  य  कर  मे  ar

 जींद  monster  के  दीदा  न कौन-कौन
 सी  योजनाएं  शुरू

 ras की  जाएंगी ?

 योजना  मन्त्री  एस०  बी०  :
 अलग-अलग  ब की  1982-83  की  वार्षिक
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 प  योजना  केपादिव्यरों  का  निर्धारण ण  राज्यों  के के
 अपने  संसाधनों

 और
 केन्द्रीय  सहायता  को  उपलब्धता  के आधार पर  किया  जायेगा  2  र

 ि
 |  से  1982-83  की  राज्यों  की  वार्षिक  योजनाओं  पर  यो  आयोग  में  हाल  ही  में

 fret
 US  हुआ  है  और  इन  विचार-विमर्शो ंमें  बातों के  थ-साथ  1981-82  की  उनकी

 वार्षिक
 योजना

 की प्रगति का  भी  मुल्यांकन  किया  जाता  वर्ष  1982-83  के  लिये  राज्यों  की
 वाषिक  योजनाओं को  अन्तिम  रूप  देने  की  प्रक्रिया  के  1982 के  अन्त  जारी  रहने  की

 संभावना  इसीलिये  राज्यों  द्वारा  अपनी  छठी  योजना  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  की  गई  प्रगति के
 संबंध  में  इतनी  जल  नदी  ठीक-ठीक  बताना  कठिन  है  ।  =

 ae

 भारतीय  वायुसेना  में  श्रमिकों  की  aa

 663.  श्री एच एच०  एन०  नन्हे
 गोड़ा  :

 क्या
 रक्षा  मन्त्री  यह  «ी इतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  भारतीय  वायु  सेना
 को  faa

 ai  नीतियों  और  तकनीशियनों
 भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  at,  तो  इस  कमी  को  शीघ्र  पूरा  करने  के
 लिये  क्या  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं
 ?

 ५ आ

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato  भारतीय
 वायुसेना  में

 शश

 नया  और  तकनी  दिनों  कीं  कुछ  कमी है  ।  लेकिन  यह  गम्भी  रत ता
 नहीं  है

 भारतीय  वायु  सेना  में  वैमानिकी  इंजीनियरों  और  तकनीशियनों  कीं  को  यथा

 संभव  शीघ्र  पूरा
 करने  के  लिये  अनेक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  इस

 प्रकार
 ह

 निर्णय  किया  गया हैਂ  कि  aredta  वायु  सेना म ेमें  उन  eitfaae (1)  सिद्धान्त  रूप  से  यह

 (1 ama Ht  तकनीकी
 वेतन  मंजूर  किया  जायेगा  जिनके  पास  स्नातकोत्तर  योग्य

 rare
 हैं  या  जिन्होंने

 योजना के  ब्यौरे
 भारतीय  वायुसेना  में में  सेवा  के  दौरान  कुछ  विशेषज्ञ  पाठ्यक्रमों  को  पूरा  किया  है

 ener

 रहे हैं  ।  ्

 में
 और र

 बृद्धि  करों
 के

 सिये
 वायु

 (2)  तकनी  की  शाखाओं में  वायुसैनिकों के
 सेवा  आट

 q वृद्धि  दी  गई  ४  प  हदी

 सैनिकों
 को

 कमी बान
 दिये  जाने

 के  रिक्त
 पदों  की  संख्या

 ई अन  मम

 (3)  जुलाई  1981 से  afar at वर्ष
 कें  te  fo  (इलैक्ट्रानिक्स/मैकेनिकल)  विद्याथियों  को

 भारतीय  वायु  सेना  में  तकनीकी
 शाखाओं  में  कमीशन  प्रदान  पिये  जामे  कै  लि

 आवेदन  करने के  लिये

 अनुमति दे  दी  गई  है
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 (4)  इंजी  नियरी  कालेजों  में  भारतीय  वायुसेना  में  इंजी  नियमों  के  सुअवसरों

 को  बताते  हुए  विशेष  भरती  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  ।

 दूरा  ee  a anil

 पंजाब  साम्प्रदायिक दंगे
 ra  मैटल  =

 664.
 noe

 द
 गौडा :  गृह  मन्त्री

 hag  तानें  को  दवा  करेगे

 ९  और  1981  के  दौरान  पंजाब  में  और क्या  यह  किनी
 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक दंगों  की  हुई

 यदि  तो  नों  पर  सका  स  इसमे

 इसके  परिणामतः  मौतें
 हदें  मौर

 कया  सभी  मामलों  में  जांच की

 गई  _~  र  re iy ig  py

 कया  यह  भी  पाया  गया  है  कि  भार
 में  हुए

 दन  सभी
 साम्प्रदायिक

 दंगों में  कुछ  विदेशी
 भ्

 तत्वों  का  हाथ  और  ses

 तो  उन  सम्बन्धित  देशों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  और  भा
 हारी

 | ट झ ) यदि हां यदि  हां
 की

 बढ़ती  हुई  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  से  सूचना के

 अनुसार  1  1981  से  15-11-:981  तक  की  अवधि के  दौरान  विभिन्‍न  भागों में

 हिन्दू और  मुसलमान  समुदायों  के  बीच  कुल 67  घटनाएं  हुई
 हैं  जिनके  परिणामस्वरूप 26  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  दुई  ।  उन  राज्यों  और  जिलों  के  नाम  जिनमें  ये  झगड़े  हए  संलग्न  विवरण  गये
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  घटनाओं  के  लिये  किसी  जांच  के  आदेश  नहीं  दिये हैं  ।

 >
 gt  ns a

 पंजाब  में  ऊपर  लिखित  अवघि  के  दौरान  ऐसा  कोई  साम्प्रदायिक  wrest  नहीं  हआ 1
 =

 तथा  सरकार को  भारत  में  साम्प्रदायिक दंगे  होन ेमें  अभी  तक  किसी  विदेश

 हाथ  होने  की  सूचना  नहीं है  ।  जहां  तक  साम्प्रदायिक  घटनाओं  को  रोकन ेके  लिए  उठाये  जाने  are

 कदमों  का  सम्बन्ध  है है  सरकार  किसी  साम्प्रदायिक  स्थिति  से  शीघ्रता  और  प्रभांवी  रूप से

 निपटने के  लिये  और  भविष्य में  इसकी  पुनरावृत्ति  को
 रोकने  लिए

 दूर  विचार  कर  लिया
 -  के  लिये  राज्य  को  समय-समय .  पर  विभिन्‍न  उपायों का

 साम्प्रदायिक  घटनाओं  को

 द  अ  DTD  सरकारी  wee

 gra दिया  गया  है  जैसे
 क

 नली  ्  नियन्त्रण  कक्षों  की
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 4  1903  लिखित  उत्तर

 पुलिस की  तैनात गी  को  कड़ा  समाजविरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  अधिक  कड़ी  निवारक

 अग्नेयस्त्रों
 प  र  अधिक  कड़ा  नियन्त्रण और  अवैध  शास्त्रों  और  गोला-बारूद का  पता  लगाने के  लिये

 लगाता  र  कड़े  कदम  महत्वपूर्ण  त्यौहारों  और  समारोहों  के  समय  विशेष  सा  बर्तन

 केन्द्रीय  सरकार  ने  साम्प्रदायिक  हिंसा पर  नियन्त्रण  रखने के  लिये  राज्य  सरकारों  को  सभी  प्रकार

 की  सहायता  देने  का  seared  दिया है  ।  समाज  विरोधी  तत्वों  और  राष्ट्र  विरोधी
 तत्वों  के  विरुद्ध

 निवारक.कार्रवाई  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  1980  के  उपबन्ध  उपलब्ध हैं
 ।  राष्ट्रीय

 एकता  परिषद  को  पुनर्गठित  कर  दिया  गया है  और  इसकी  बैठक  12  1980  को  हुई
 ।
 परिषद

 ने  साम्प्रदायिक  सौहार्द  सम्बन्धी  एक  उप  समिति  गठित  की  है  |

 a
 विवरण

 उन  राज्यो ंत
 fe.

 तलों  के  नाम ह  ह
 जिनमें  एक  सितम्बर

 1981  से  15  नवम्बर  1981

 तक  की
 अवात  क  दीन  दास  गड़े  हुए  ।

 a  2  क

 जिले  का  नाम
 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम

 1  आन्ध्र  प्रदेश  महबूब  नगर  और  हैदराबाद शहर

 2
 कहार  बौध  दार

 पूर्वी

 रोहतास  हजारी  पुर्णिया  और  नवादा

 दिल्ली
 2  4

 दिल्ली

 HA,  और  भावनगर

 साउथ

 हसन  और  बेलगांव
 ऋ

 fara और  wait केरल  भ

 मध्य  शाजापुर

 महा  राष्ट्र
 जलयांब

 और  दूल्हे

 2214
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 10.

 11:  और  जयपुर

 12  तमिलनाड़ु  मदुराई और  freaaaet

 13  लान  प्रदेश  जौनपुर  और  आगरा

 14  परिचित  बंगाल  परचम

 655.  st  are  बिस्वास  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  उन्होंने  हिमाचल  प्रदेश और  ,  महाराष्ट्र  राज्यों
 के

 श्रम

 | मंत्रियों  साथ  परामदां  करने  के  लिये  उन  राज्यों  का  दौरा  किया

 (@)  प्रति  तो  हरियाणा  में  उद्योग  आदि के  बन्द  होने  उनमें
 ताशा वन दी  के  होगे

 के

 मामलों के  सन्दर्भ  में  इन  दौरों के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा क्या  और

 ह  सरकार  द्वारा ऐसे  मामलों के  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्दी  रामदुलारी  :  (#  जी  हां  ।  श्रम  राज्य  मंत्री

 ने  इन  राज्यों
 का  दौरा  किया  ।

 और  न  केवल  काम बन्दियों  और  से  सम्बन्धित  मामलों  परन्तु

 औद्योगिक  सम्बन्ध  के  विभिन्‍न  पहलुओं  और  कर्मचारी  राज्य  कर्म  चारी  भविष्य  निधि

 यं कलापों  से  समन्वित  समस्याओं  पर  इन न्यूनतम  मजदूरी-दरों  आदि  जैसे  श्रम  कल्याण

 सरकारों  के  साथ  विचार-विमश॑  किया  गया ।  इन  विचार-विमर्शों के  राज्य  सरकारों  को

 परामर्श  दिया  गया  कि  वे  इन  सभी  मामलों पर  शीघ्र  ता  से  ध्यान  दें  ।

 222



 4  1903  (am)  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  औद्योगिक
 सम्बन्ध

 तन्त्र  द्वारा  अभ्रान्ति  के
 स्थानों

 का
 पता

 लगाया  जाना

 666.
 श्री  अजय  बिस्वास

 :  क्या  श्रम
 स्त्री

 यह
 यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  किः
 ८

 (*)  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक
 persone  ताया

 मे  पेश
 में

 राज्यवार  अशान्ति के
 स्थानों का  पता  लगाने  का  3  अनुरोध  चि  4  >  ae

 ()  यदि
 हा  अब  तक  पता लगाये  गये

 ऐसे  स्थानों
 eather  कया  और

 :@  प्रत्येक  स्थान  पर  ऐसी  स्थिति  पर  काव  पाने  तथा  उसे  समाप्त  ——> 1d  के
 लिये

 अब  तक

 fra  गये  उयों  का  ब्यौरा  कया  है  ?
 ः  क

 भ  न्

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सम्बन्ध  तन्त्र  को  औद्योगिक  विवादों  को  रोकने  और  उनके  निपटारा  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्र में

 आने  वाले  उपक्रमों  में  स्वस्थ  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  प्रोत्साहन का  काम  सौंपा  गया  है  ।  इन  कर्त्तव्यों

 को  करते  समय  यह  मशीनरी  अपने  क्षेत्रीय  संगठनों  द्वारा  सम्बन्धित  राज्य  ओ  यौगिक  सम्बन्ध

 मशीनरी के  साथ  निकट  से  सम्यक  रख  रही  है  ताकि  ये  जब  कभी  आवश्यकता  विवादों का

 समाधान  करने  और  औद्योगिक रूप  से  नाजुक  क्षेत्रों में  श्रमिक  अशान्ति पर  नियन्त्रण  पाने के  लिये

 उन्हें  परामर्श  दे  सकें  तथा  उनकी  कर  सकें  ।  द्

 और
 जौद्योगिक  अशान्ति  किसी  विशिष्ट  स्थानों  क  हो  सीमित  नहीं  हैं  ।  जहां

 कहीं  अशान्ति  के  ल  ao  दिखाई  देते  वहां  राज्य  तथा  फर  इन  ‘Gare  wenn,

 समझौता  वार्ता  आदि  के  माध्यम से  स्थिति  को  शांत  करने  का  प्रयास
 प्रयास  कसते

 w

 be  के  fancy  के  रूप  में  कोयले  के  सम्बन्धी  रूपरेखा
 ः  ड

 667.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  l.  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 ी

 कृष्ण
 चन्द्र

 तर  हाज़िर
 |  काक .

 (®)  क्या  afk  त  बंगाल  गई  वि  q  f  aa  Pate  के  कोयले पर  आधारित  ईंधन  और

 रसायन  परियोजना  प्रभा  तेल
 के  विकल्प  के

 रूप  कोयले के  उपयोग  सम्बन्धी  रूपरेखा की

 प्रतियां  उनके  मंत्रालय
 को

 दिस
 30,

 जनवरी  1981  में  भेज  दी

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  उस  रूपरेखा  पर  उनके  मंत्रालय  द्वारा  अत्र
 तक

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 जानाना  =

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  (ait  नारायण  दत्त  :  और
 citi  कोयला क्षेत्र  से  प्राप्त  कोयले  पर  आधारित  मेथानोल  और  पाइप  लाइन  गैस  का  उत्पाद ४९  दन  के  लिए

 पश्चिम  बंगाल  के  बर्दवान  जिले  की  तहसील  जाएगा  रिया  में  एक  औद्योगिक  एकक  की  स्थापना  करने

 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक  विकास ह  निगम  लि०  से  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  हेतु

 औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  दिनांक  17-7-1981  को  एक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ  था

 औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  के  साथ  पश्चिम  बंगाल  में  कोयले  से  मेथानोल  और  पाइप  लाइन  गैस  का

 उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रोफाइल  की  एक  प्रति  भी  संलग्न  की  गई  थी  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  तथा  आवेदन  को

 दिनांक  9  1981  को  दृष्टया  आवेदन  रद्द  किए  जाने  की  जानकारी  दे  दी  गई  है  कि  प्रस्ताव

 कोयले  से  गैस  बनाने पर  आधारित  है
 .  तथा  इसमें  निहित  निवेश  .  की  राशि  बहत  अधिक है  ।  तथापि

 मेथानोल  का  क्षमता  का  अन्तराल  पहल ेही  कम  कर  दिया  गया  है  और  मेथानोल  सम्बन्धी  मांग  एवं

 पूति  सम्बन्धी  स्थिति  भी  अब  विकट  नहीं  है
 ।  यह

 स्वीकार  किया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  satire

 विकास  नियम
 लि०  की  प्रस्तावित  प्रक्रिया  अघिक  लागत  वाली है  अतः  इसे  बढ़ावा

 नहीं  दिया  जाना %
 ६  किल

 _  केन्द्रीय  श्रम  संगठन  की  सदस्यता  के  सत्यापन  के  लिये
 प्रणाली

 ्

 668.  श्री  सूलर  गा  :  कया  श्रम  मंत्री  बताने  की  |: कपा  करेंगे  कि

 अवाय  अमय  ह  ए
 क्या  केन्द्रीय  श्रम  सगठन

 द
 सत्यापन

 के
 लिए  किसी  नयी  प्रणाली

 की

 घोषणा  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्  बन्ध  ut
 रा  क्या  और

 यह  प्रणाली कब  कार्यान्वित  ह  ग
 जाएगी

 बोर  उर
 पर

 aq  संगों
 की  प्रतिक्रिया

 1.  ह क्या  है  ?
 ै

 Sorat
 में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :

 a
 1

 नयी  feet  zat  गला  विवरण सदन  की  मेज  र  w
 दिया  गया

 31-12-1980  क  मा  ले
 वर्ग

 के  लि  oe,  e  सदय  aeq  के

 संशोधित  प्रक्रिया  अ
 T14@ — Sr डलिया

 दर
 गहर  TH ATT ast 3 इसका स  ा  ९९८1  न  rm ज  सक्षम ee रहेंगी जब  तक  कि  server

 सैयाद
 की  गई  नयी  प्रक्रिया  नहीं ले

 लेती  ॥

 ट्रेड  युनियन  संगठनों  के  प्रतिनिधियों के  साथ
 उद्योग

 और  श्रम  मंत्री
 के

 बीच  हुए
 विचार
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 fart के  हालांकि  कुछ  संगठनों  ने  सरकार  द्वारा  हग
 अधिदिन

 का  समधन

 निम्नलिखित  अन्य  सुभाव भी  दिये  गए
 2

 iain
 ais  युनियन  की  मौजूदगी  में

 किया  जाता  चाहिए
 जिसको  चुनौती  दी

 जाती ह ै1  a  ~-

 (2)  गुप्त  मतदान  प्रणाली  का  संगठित  क्षेत्र  में  परीक्षण  किया

 (3)  गुप्त  मतदान  का  सीमित  क्षेत्रों  में  परी  Sibel
 नए oy  fr  पा  जाए  जहां  यूनियन  की  बाहुलता है  और

 इनका  परीक्षण  सभी  मामलों  में  न

 किया  बाए

 क्योंकि  इससे लघु  चुनावों

 ETI)  को  क  दक
 न

 (4)  गुप्त  मतदान  कर  प्रयोग  विवाद  के  मामलों  किया  जाए

 (5)  गुप्त  मतदान  का  केवल  कारखानों  में  प्रयोग  किया  जाए  4

 (6)  गुप्त  मतदान  प्रणाली  को  केवल तभी  स्वीकार  किया  यदि  ट्रेड  युनियन  हड़तालें न
 |

 करने का  आश्वासन  दें  ड

 (7)  गुप्त  मतदान  ही  श्रमिकों  के  अपनी  यूनियनों  की  पसन्द  का  पता  लगाने  का  लोकतांत्रिक

 तरीका
 है  जो  र

 खित  प्रतिष्ठा
 वों  या

 उद्योगों  में  मान्यता
 प्राप्त  सामुहिक  सौदेकारी

 एजेंट  का  हूप
 ्  क

 (8)  सत्यापन  वर्तमान  सरकारी-एजेंसी द्वारा  नहीं  किर ग

 नाता
 (9)  प्रत्येक  ट्रेड  यूनियन  की  विधिक  विवरणियां  भेजनी  चाहिए  और र  वार्षिकी  यूनियनों  का

 पंजीकरण  रह  किया
 जाए  |

 केन्द्रीय  श्रमिक संघ  संगठनों  को  सदस्यता  के  निर्धारण  के
 लिए  ग्रहण को  जाने  वाली

 सरकार  द्वारा  निर्दोष  नई  पद्धति  Pg

 ()  केन्द्रीय  संगठनों  को  पहले  की  दावा  की  कई  अपनी  —

 भेजने  के
 दिए

 कहां
 जो  किं

 arte  से  लंदर  में
 स

 वर्ष
 की

 31  दिसम्बर  होगी

 जिससे  सत्यापन  संबंधि
 त  है

 लिली  ee  यदि  कोई

 उठाने  के  लिए  परिचालित किया  जिन्होंने दावा  सूचियां  प्रस्तुत की
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 पत्तियों इस  प्रकार  प्राप्त  की
 अगुवाई

 में
 पपागिस्तिसि

 अब
 तक  sme प्रक्रिया  के  अनुसार ज

 ave
 यदि  कोई  संगठन  दावा  की  गई  सदस्यता  सुची  प्रस्तुत  करने  रहती  तो

 उस  संगठन  से  सम्बन्धित  दावा  सुची ट्रेड  युनियन  के  रजिस्ट्रार  के  रिकार्ड  से  तैयार की
 जाएगी  और  सभी  संगठनों  को  परिचालित  की  जाएगी

 .

 ऊपर  में  निर्दिष्ट  संगठन  ऊपर  के  अधीन  प्रस्तुत  की  गई  या  ऊपर  के
 vey

 atta
 संकलित  की  गई  दावा  सूचियों  पर  आपत्तियां  उठाने  के  हकदार

 र

 नहीं
 fam

 (=)  ऊपर  के  अधीन तैयार  की  गई  दावा  सूचियों  के  विरुद्ध  प्राप्त
 आर्या  त्तयों  पर  मुख्य

 श्रम  आयुक्त  द्वारा  उपलब्ध  या  उसको  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  आधा हद
 पर * किया  जाएगा  और  ag  उसमें  यथावइ्यक  सुधार  करेंगे  ।

 जहां  ऊपर  उप-पैरा  में  मुख्य  द्वारा  किए  गए  अन्तिम  निर्णयों  को कोई

 पा  संगठन  स्वीकार  नहीं  करता  जिसने  ऊपर  उप-पैरा  के
 साथ  fen  कोई

 ध  आपत्ति  उठाई  तो  विवाद  को  gent  की  .  प्रक्रिया  वहीं  होगी जो  कि
 पैरा  में  बताई  गई  यथाशक्ति  परिवर्तित  प्रक्रिया  होगी

 और  उनके  राज्य  गार  एवं

 ee

 प्रकार से  अन्तिम  रूप  दी  गई  सदस्यता  के  आंकड़ों

 गिव उद्योग-वार  व्यार  को  सभी  संगठनों  को  परिचालित  किया  जाएगा  और  यह

 ४४ ह  का  आधार  ह

 sift  त्व  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  श्रमिक  संघ  संगठनों  की
 निर्धारण  समीर-समय  पर  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बध  तन्त्र  द्वारा  करिए  जाने  वाले

 सदस्यता
 के  सामान्य

 सत्यापन की  पद्धति  द्वारा  कियां  जा  रहा  था  ।  सत्यापन  के  लिए  पद्धति  वही  थी  जो  तत्कालीन  चार

 केन्द्रीय  संगठनों  क ेकप रा मर्दी  करके  तय  की  गई  थी  और  इसे  परीक्षण  जांच  तथा  यंत्र-तंत्र से  लिए  गए

 नमूनों  के आधार  पर  किया
 जा  रहा  था  ।  इसमें  निम्नलिखित ढंग  से  जांच  और  प्रति-जांच की  व्यवस्था

 थी  ्

 प्रत्येक  सगठन  द्वारा  मुख्य  श्रमायुक्त  को  प्रस्तुत  किए  गए  सदस्यता  दावे  अन्य  संगठनों  को
 _  उपलब्ध

 करवाए  जाते  थे
 ।

 सत्यापन  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पूर्व  मुख्य  श्रमायुक्त

 सत्यापन  के  नतीजे  सभी  संगठनों  को  प्रदान  करते  थे  ताकि  वे  किसी  भी  प्रकार  की  गलती

 ठीक  करने  के  उनके  ध्यान  में  ला  सकें  ।  जिन  मामलों  में  सत्यापन  के  नतीजे  पत्रों

 द्वारा  स्वीकार  नहीं  किए  जाते  sae  सम्बन्ध  में  उक्त  पद्धति  में  समिति की  व्यवस्था  थी

 जो  सभी  संगठनों के  प्रतिनिधियों  से  गठित  की  जाती  थी  तथा  मुख्य  श्रम
 भुक्त उनका

 प्रतिनिधि  उस  की  अध्यक्षता  करते  थे  ।  यह  समिति  मामले  की  जांच  कर
 रती  थी  और  विवादों

 को  निपटाती जिससे
 असफल  होने  पर  विवि  श्रम  मंत्रालय  wisads  अभिकरण  या

 न्यायाधिकरण को  निर्दिष्ट  करने के  लिए  चित  किया  जाता  था
 ।”

 ष्  ज
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 अखिल  भारतीय  सेवा  att  केन्द्रीय  सेवा  aq  छह  के  अधिका  रियों  का

 _
 भु ग्र तिल किया  काना =

 669.  श्री  मूलचन्द  डागा  पा  ay यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  मैंड्रिल  भारतीय  सेवा  कौर  केन्द्रीय  सेवा  ग्र  प  के  ऐसे  कितने  अधिकारी

 इस  समय  निलम्बित हैं  और  कब-कब से  निलम्बित  किन  reat  के  लिए  वे
 निलम्बित  हैं

 भोर  क्या  उनकी  एक  सुची  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी
 a

 कया  सरकार  ने  कोई  ऐसे  नियम  बनाए  हैं  जिनके  भवत्तगत  कोई  विशेष  अधिकारी

 किसी  निर्धारित  अवधि  से  अधिक  समय  तक  निलम्बित  नहीं  रखा  जा  सकता ;  भोर

 .
 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हू  मन्त्रालय  झोर  संसदीय  wid  विभाग  में  राज्य  मर  (8% ito az पी०  बैंक  :
 विभिन्‍न  केन्द्रीय  मन्त्रालयों/विभागों  तथा  राज्य  सरकारों  से  अवासित  र

 सूचना  शकित
 की  जा  रही  है

 गौर  ये  सदन के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |  =

 (  तथा
 संगत  नियमों  के  अधीन  दिया  अथवा  दिया  हुआ  मान  लिया  गया

 के
 लिए  सक्षम  प्राधिकारी निलम्बन  का  aa  तब  तक  लागू  रहता  जब  तक  कि  इसे

 दों  क

 करने के
 द्वारा  संबोधित  अथवा  रद्द  नहीं  कर  दिया  जाता  ।  फिर  के  अनुदेश  विद्यमान  हैं  कि

 लगातार  की  आवश्यकता  की  समय-समय  पर  पन  रीक var  ah
 लानी  चाहे  |

 ह

 सेना  afufaaa  का  सदा  गन
 a  iat

 670.  श्री  मूलचन्द सल चन्द द  क्या  रक्षा  मन  त्री त्री  यह  बताने  की  HT  करेंगें

 भारतीय  सेना
 अधिनियम  का  कब  किया  चक  कौर  संसद  में  नया  विधेयक

 कब  तक
 पेशा

 कर  दिया  उ जाए जाएगा  ;  कौर

 या
 का

 रण  हैं  ? bt  संजो  क्त  विधेयक  अब  तक  पेश  ने  किये  जाने

 रक्षा  मन्त्रालय  मे  sa  मंत्री  शिवराज  ato  atfea)  :  कौर  भारतीय  सेना

 (1011  का  2  wy  arr)  के अधिनियम  1911  (  क  अधिनियम  alo}  &  स्थान पर  पहले  ही  थलसेना  अधिनियम  1950

 (1950  का  अधिनियम  लाया  जा  चुका  है
 और

 इस  समय  यही  अधिनियम  लागू  है  ।
 इसमें  किस  तरह  के  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  गई  है  ।
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 लिखित  उत्तर  1981

 उत्तर  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 ध्रदिवा सियों  को  सूचियों

 671.  श्री  केयूर  भूषण  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार

 विचार  पिक  हदीस
 त्र  में  लघु  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  विशेष

 रियायतें  देने  का

 यदि  तो  हरिजन  आदिवासीय
 महिलाओं

 तथा  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  कया

 ate सुविधाएं  प्रदान  की  जाएंगी

 -  तत्संबंधी  ब्यौरा  नपा  है  ?

 4 _
 उद्योग  श्योर  शम  मंत्री  नारायण  दत्त  :

 पिछड़े
 क्षेत्रों को  विकास

 कारतिका  लिए
 राज्य  सरकारों  और  संघशासित  क्षत्रों  के  प्रशासनों  द्वारा  दिए  गए  प्रोत्साहनों के

 अलावा  केन्द्र  सरकार  भी  केन्द्रीय  निवेदन  परिवहन  रियायती
 नीकी  सेवाओं  के  लिए करों  में  लघु  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की  त

 ब्याज  राज  कच्ची  सामग्री  का  आयात  करने  के  लिए  विशेष  संविधायी  जिला  उद्योग  केन्द्र

 भोर  मूल/माजिन  धनराशि  सहायता  जेसे  प्रोत्साहन
 देती

 है  |

 थे  सुविधायें ह
 आदिवासियों  महिलाओं  भौर  शिक्षित

 बेरोजगार  व्यक्तियो
 सहित

 सभी  उद्यमियों को  उपलब्ध हैं  ।
 |

 इन  योजनाओं  में  ले  अधिकांश  योजनाओं  क
 और  आगे  संवीक्षा  करने  से  संबंधित  शिवरानी

 समिति  की  रिपोर्ट प पर  सरक सर  सक्रिय  रूप  से  acre  ee पर  सरका  कर  रही

 ANS  सकरा  छक्का  शोषण

 672
 श्री केयूर  शुक्ल

 द
 कं

 ह  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  कया
 उनके  मंत्रालय के  श्रमिक  ब्यूरो  ने

 दत्त
 में  घरेलू  नौकरों  की  का

 शुरू  किया  है  ;

 क्या  मालिकों  के  शोषण  से  घरेलू  नौकरों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने

 का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 4  1903  (a) )
 लिखित  उत्तर

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  (*)  :  हां  ।

 (@)  भौर  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 ी

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 <

 673,  श्री  राम
 दिशा  वाचा  बया  गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (#)  क्या  सरकार  को  इ  प्  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  आठ  वर्ष  का  जो  जेल  में

 पैदा  हुआ  अभी  जेल  में  ही  क्यों  कि  आं  विचाराधीन  के  रूप  में  जमशेदपुर  की
 of सांकची  जेल  में  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  किसी  समय  इस  बात  का  पता  करने  की  कोशिश  की  कि

 गत  लगभग  पांच  वर्षों  के  दौरान  इस  तरह  के  फ़ितने  oa  Sat  में  पदा  और  अपनी  माताओं

 al,  उनके  मुकदमों के  परे  होने  तक  के  लि  नजरबंदी  के  कारण  वैसो

 में

 रह
 रह  यदि  तो

 कौर तत्संबंधी  ब्योरा
 कया  है

 =  का  a

 उन  बच्चों  को  अनुचित  और  अनावश्यक  कैद  से  बचाने  के  लिए  और
 मोर

 जल  tae  हुए
 करने के के  लिए  कानून  की  कमियों  को  यदि  कोई  क  र  करने  के  लिए dere

 या
 की  देखभाल क

 सरका Taq क  क्या  उपाय  किए  हैं  ?  e

 गुह
 र मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  alex  :  (#) )  जी  हां  श्रीमान ।  एक

 णाधीन  महिल ना
 कदी

 जिसके  मामले  का  विचारण  अतिरिक्त  सत्र  स्पा या धीन  जमशेद  प्र  के  न्यायालय

 में  किया जा  रहा  को  7-9-1973  को  लड़का  पैदा  हुआ  था  |
 इसको  जमशेद पुर  जेल

 में  रखा
 जा  क्यो  क  उसकी  देखभाल  करने  के  लिए  उसका  कोई  भी  संबंधी  dare नहीं  है  .

 >
 (@)  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  भारत  सरकार  जेल  में  पैदा  हुए

 1  बच  भाकड़

 नहीं  रखती  है  और  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  बच्चों  की  संख्या  मालूम  करने  के  लिए  उनके
 -

 द्वारा  कोई  ऐसा  विशेष  कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।

 उपयुक्त  स्थानीय  परिवर्तनों  के  साथ  अपनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  भोर  संघ  शासित

 क्षेत्र
 जनानों

 को  भेजी  गई  भादरा  जेल  नियमावलियों  और  विद्यमान  राज्य  जेल  नियमावलियों

 में  जेल  में  उत्पन्न  बच्चों  अथवा
 जेल

 में  अपनी  माताओं  के  साथ  रह  रहे  बच्चो ंके  रख  रखाव  और

 देखभाल  के

 mr

 वस्तुत  उपबन्ध हैं  ।  इनके  अनुसार  केवल  ऐसे  बच्चें  जिनका  कोई  संबंधी  अथवा

 उनको  ले  जाने  अथवा  उनकी  देखभाल  के  लिए  को मित्र  नहीं  है  aaa  ई  तैयार नहों  को  जेलों  में

 तब  तक  उनकी  ab ont ararart  चा  का  प  ज
 ति  है

 जब  तक
 वे  विनिर्दिष्ट  आयु  प्राप्त  करते  हैं  ।  जो
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 लिखित  उत्तर  25  1981

 बच्चे  उप  आयु  को  पार  कर  लेते  हैं  चों
 HA  प्रशासन  द्वारा  चलाए  जा  रहे  नसरी  ओर

 क
 ग्रहों  में  रखा  जाता  है  यदि  उसकी  माता  को

 ie  Se  conse  x
 अच्छा  प्रबंध  उपलब्ध  नहीं  होता  है  ।  ऐसे

 बच्चों  को  सभी  पर्याप्त ata  सुविधायें  दा  जाता  ह  ।

 गर  पिछड़  जिलों  को  राजकीय  श्रमिक  सहायता  का  दिया  जाना

 74: श
 श्री  रामविलास  पासवान :  व्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

  ्tr  या है  कि  किस  सीमा  तक क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  जानने  के  लिए  मूल्यांकन

 केन्द्रीय  प  जी  निवेश  आर्थिक  सहायता  भोर  रियायती  fad  सहायता  उन  जिलों  को  दे  दी

 गई  है  जो  भौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  वर्गीकृत  नहीं

 जग्गी  ्य यदि  तों  किस  सीमा  तक  गत  तीन  वर्षों  के  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  के  द्वारा  पिछड़  क्षत्रों  के  लिए  निर्धारित  राजकीय  Ta  गैर-पिछड़  जिलों|

 क्षेत्रों को  दे दी  भोर

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  या  ?

 उद्योग और  इस ae  भी  (  श्री  नारायण  दत्त
 :  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता

 TAT ANT AAT Ae AT ( art feared) faa astral &  अन्तर्गत  गे  ड़  जिलों/क्ष  त्रों  को  किसी  प्रकार  की  निधियां
 ee

 नहीं दी  गई  हैं  ।

 गौर  प्रदान  ही नहीं  उठता  ।...

 धत  जल  निषिद्ध  वस्तुओं  को  चोरी  fsa  लें  जाया  जाना

 675.  श्री  राम  बिलास
 श्री  के०  लक प्पा  गृह  मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ्

 (*)  कया  उन  जेल  अधिकारियों  की  सांठगांठ
 जो  पूरी  तरह  कुछ  शक्तिशाली और

 ऊपर  तक  पहुंच  वाली  विचाराधीन  कैदियों  के  प्रभाग  में  हैं  तिहाड़  जेल  में  निपिद्ध  वस्तुओं  को

 कैदियों के  प्रयोग  के  लिए  चोरी  छिपे ले  जाने  में  वद्ध
 हई  ध

 यदि  तो  तत तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 (7)
 जेल

 शासन  को  दुध
 ने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 से  दिल्ली  प्रशासन  ने
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 सूचित  किया  है  कि  यह  ॒  सही  नहीं  है  कि  तिहाड़  जेल  में  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  में  वृद्धि

 हुई  है  ।  प्रशासन ने  जेल  प्रशासन के  कार्यकरण  में  सुधार
 ma  इष्टि  से  निम्नलिखित

 कदम
 गि

 उठाएं  हैं  a

 (1)  एक  वरिष्ठ  वेतनमान  के  भारतीय  प्रशा प्त तिक  सेवा  अधिकारी  क  पूर्णकालीन

 महानिरीक्षक  नियुक्त  किया  गया  गया  है  ।  >

 (2)  तिहाड़  जेल  के  अधीक्षक  के  पद  पहले  पदासीन  अधिकारी को को  sa fa-fagfaat  की

 अवधि  को  कम  कर  दिया  गया  था  गौर  उसे  उसके  मूल  राज्य  को  वापस  भेज  दिया

 राया  था  ।  उसके  स्थान  पर  अब  दिल्‍ली  अण्डमान  निकोबार  a प
 सिविल

 सेवा  का  एक

 अधिकारी  नियुक्त  किया  गया
 है  ।

 z

 (3)  मुलाकात
 की  प्रणाली  को  सुव्यवस्थित  कर  दिया  है  और  ast

 क
 क्यों  आदि  की  तलाशी  ली  जाती  है

 ।
 म्

 (4)  वाडेकर  गानों  की  ड्यूटियां  में  निरन्तर  परिवर्तन  कि  जाता है

 (5)  aval  कक्षों  और  कैदियों  की  बार-बार  अचानक  तलाशी ली  जाती  है
 ह *

 के  बारे  में  रक्षा  विशषज्ञों  को  रार  2
 |

 676.  श्री  के०  पी०  fag  देव  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  विशेषज्ञों  की  यह  राय  है  कि  साठ  प्रतिशत  की  सीमा  तक

 16  के  समकक्ष हो  '  सकता  2,  इस  विमान  इसमें  एक  उन्नत  आरनन  नियन्त्रण  राडार  लगाकर

 सुधारा  जा  सकता  है  और  भारतीय  वायु  सेना  की  लम्बी  दूरी  तक  मार
 ड

 वाली  मिसाइलों

 को
 नए

 करना  चाहिए  जिसकी  भारतीय  वायु  सेना  के  लिए  क  ष
 का

 करने  की

 तुलना में  काफी  कम  होगी ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  उपयु  कत  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  कौर  इस  सम्बन्ध में

 =  या  प्रतिक्रिया  है  ?

 घ्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 (att afi

 शिवराज  वो ०  कौर

 विमान  से  एकदम  अलग  है  लिए  प्रतिशतता
 के  आधार  पर  इन  दोनों  विमानों  की

 क्षमताओं  की  तुलना  करन  सम्भव
 नहीं  में  दूर  तक  मार  करने  वाले  प्रक्षेपास्त्र  या

 उन्नत  किस्म
 के  फायर  कंट्रोल  eure  wanes  ie

 area  नहीं  योंकि  इस
 समय  तक नाला जो

 की  दृष्टि से  यह  नहीं  है  ।
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 उड़ीसा  को  केन्द्रीय
 सहायता

 677.  को  क०  Glo  fag  देव :  क्या  ये  rar
 मन्त्री  ag  ताने  ही  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है
 कि

 1980-81 के  दौरान
 उड़ीसा में

 योजना  विकास  परियोजना

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  145  करोड़  रुपये  थी  और  1981-82  की अवधि  के  लिए  इस  राशि  को
 घटाकर  138

 करोड़
 रुपए  किए  जाने  का  विचार

 चालू  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए
 कुल

 कितने  रुपए  की ६ recite  tala  की  गई

 a

 एक  ऐसे  राज्य  की  केन्द्रीय  सहायता  को  कम  किए  जाने के  या  कारण  z  जो  आधिक
 रूप से  पिछड़ा  हुआ  है  जिसने  अपनी  जनता  की  बेहत्तारी  के  लिए  अनेक

 ;

 बनना  शुरू  को  हैं  जो

 पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता  के  अभाव  में  फलीभूत  नहीं  मौर

 क्या  सरकार  1982-83  के  दौरान  इस  कमी  को  पूरा  ह

 ae  वर्ष योजना  मन्त्री  Ao  बो०  और  ag  1980-  81
 = oe

 1981-82  के  लिए  उड़ीसा  को  आवंटित  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  करमा  145.10  करोड़  भार सा

 137.81  करोड़  रुपए

 1981-82  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार  को  यह  राशि  दी

 गई थी  --(1)  वर्ष  1980-81  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  को  कम  करने  के  छठी  योजना  की

 मभवघधि  के  लिए  सहमत  केन्द्रीय  सहायता  की  अवशिष्ट  राशि  का  1/4  भाग ;  और  (2)  9.2  करोड़

 रु०  की  भगतराम  योजना  सहायता  जिससे  कि  राज्य  सरकार  इस  वर्ष  योजना  परिव्यय  को  उचित  स्तर

 पर  बनाए  रख  सके  ।  वर्ष  1980-81  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  को  इस  बिचार  से  तदर्थ  आधार

 अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  कि  उसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाने  वाले

 छठी  योजना  के  लिए  आबंटन  के  अन्दर  समायोजित  किया  जाएगा  |

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  को  जगन्नाथ  कोयला  खान  में  दुर्घटना

 678-  श्री  के०  पी०  fag  देव  कया
 sem  सरदी

 यह क  महान
 की  दूधा  करेंगे  कि

 :

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र ने  ala  dicen  fafate  के  जगन्नाथ

 कोयला  खान  जिसमें  24
 1981  को  10

 व्यक्ति मारे  गये  के
 बारे

 में
 एक

 जांच  अदालत  गठित  की  थी  ;
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 bes  परिस्थितियों परिस्थिति  के  बारे  जांच (a)  यदि  हा  तो  ara  पर  दुर्घटना

 के  परिणामों
 का

 ब्यौरा
 क्या  है  ;  पक

 क्या  केन्द्र  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  खानों  में  प्रायः  सुरक्षा  नियमों
 का

 पालन  नहीं  किया  जाता  जिससे  इस  तरह  की  दुर्घटनायें  होती  गौर  यदि  तो  इस  बात

 का  पता  करने  के  लिए  उड़ीसा  की  सभी  कोयला  खानों  का  पूरी  तरह  निरीक्षण  किया  गया था  कि

 कहां-कहां  इस  तरह  के  सुरक्षा  नियमों  का  पालन  नहीं  fear  जाता  और  यह  निरीक्षण कब
 किया

 गया  था  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  तरह  के  नियमों  का  उल्लंघन  न  कदम

 उठाए  गए  हैं
 ;  और  द ्

 उन  खानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  करते

 जिसके  परिणामस्वरूप  मजदूरों  की  मृत्यु  हो  जाती  है  ।
 बैल

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  ste)  जगन्नाथ  कोलियरी

 में  24  1981  को  कि  24  1981  हुई  दु
 कारणों  तथा  परिस्थितियों

 की  जांच  करने  के  लिए  पहली  1981  को
 स

 न्यायालय
 ग्रसित

 किया  गया ।  इस

 दुर्घटना  में  कई  व्यक्तियों  की  जानें  गई  ।

 जांच  अभी  तक  चल  रही  है  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  रही है  और  सदन  को  मेज  रख

 दी  जाएगी  ।

 ग्रामीण  निधि  कौर  रोजगार  योजना  को  पुनरीक्षा
 क्  hl

 लिए  उच्च
 कतरी

 समिति

 ७
 679.  श्री  के

 ०  पी०  सिह  देव  )
 श्री  ई०  बाला नन्दन

 :  कया  श्रम
 मेसी

 यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  ि द

 कया  यह  सच  है  कि  प्रसूति  निधि  और  रोजगार  dient  ay  व्यवहारिकता  फी

 पुनरीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन
 है

 क्

 यदि  तो
 समिति

 का  निदेश  पद  कौर  उसके  सदर
 चीते

 कॉ  से  हैं  ;  और

 ह  ह

 क्या  गठन के  मामले  में  creat  ह  a  ait  गई  है  क्योंकि  इस  तरह  के

 नियमों  का  उनके  द्वारा
 कार्यात्यवयन

 किया  जाता  है  ?
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 शम  मन्त्रालय  उप  मंत्री  (sit  =
 वेंकट  हाँ  ।

 wou
 निधि  को  थापना  कर  बेरोजगारी  बीमा  योजना  प्रारम्भ  करने  के  हि

 तथा  रुग्ण  यूनिटों को  चालू  करने  के  लिए  निधि की
 '  करने  के  प्रस्ताव  की  गहराई  से  जांच

 करने  के
 ग  one

 fa  गठित  की  गई  है  ।  गर्मी  1  का  गठन  इस  प्रकार है

 ie  ava  प राम  दुलारी  सिन  हां  अध्यक्ष

 श्रम  मन्त्र  य  में  रा  ज्य  मर  बी  ।
 न

 2.  श्री  सनत  सदस्य

 श्रम  गुजरात

 3.  श्री  एन०  एम०  टीके  सदस्य

 धरम  महाराष्ट  ।

 4.  श्री  एस०  सदस्य

 श्रम  मन्त्री

 तमिलनाडू  ।

 5.
 श्री  के०  पी०

 सदस्य

 श्रम  मन्त्री ,
 पश्चिम  बंगाल  ॥

 स्मारक 6.  श्री  मार०  Fo  ए०  सुब्रह्मण्य
 अपर

 श्रम  मन्त्रालय

 जैसा  कि  समिति के  गठन से  पता  चलता  राज्य  सरकारों  को  पहले  से  ही  प्रस्तावों

 की  जांच  करने  के  लिए
 स

 झ  किया  गया  है  और  उनसे  इस  मामले  में  सलाह  ली  जाती

 रहेगी
 -

 बीमा  को  बकाया राशी यूनीक
 म  लेबोरेटरीज  पर  संचारी

 6380.  श्री f  fag  कया  श्रम  मन्त्री  यूनिसेफ  लेबोरेटरीज  पर  ई०  एस०  भाई०  की

 बकाया  राशि  के  बारे  में  21  1981  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2580  के  उत्तर
 के

 संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने  राज्य  arar  योजना  के  कारण  यूनिसेफ  लेबोरेटरीज  पर

 24,772.24  रुपये  की  धन  र  fi की  त्वरित  वसूली  को  सुनिश्चित  करने  लए
 ere

 राज्य
 बीमा  निगम  को  आदेश  जारी  किए  और

 क्या  यह  सच
 है  कि  *  इस  aren  a  कोई  कारवार  नहीं  की  ar  <a  2

 क्योंकि  कम्पनी  के  कर्मचारियों  और  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के
 कर्म

 चा
 रियों  से

 id
 neti

 श्रम  मन्त्रालय  A  राज्य  सन्नी  राम  दुलारी  fa  ह  (m)  डॉड  (a)  see

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  आदेश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।  कर्म  री  राज्य  बीमा

 निगम  ने  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनिय  es  1948  की  घारा

 के  अधीन  आवश्यक  वसूली  प्रमाण-पत्र  दायर  किए  और  वे
 देय  राशियों

 की  शीघ्र  वसूली  हेतु

 श
 प्रयास  कर

 ही  क

 मूलभूत
 झावश्यकताशं  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  afafaaa

 में  संशोधन

 68 1-- sit  चित्त  1: ह  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो ०  मधु  दण्डवत  tr ,

 ्
 े

 ग  द्वारा  परिभाषित  raat  र  सर  पर क्या यह  सच  र्  कि  योजना  ara

 मजदूरों  को  मूलभूत  आवश्यकताओं  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी
 अधिनियम

 करने  का

 सरकार
 का  बिचार  और

 |

 _  यदि  तो  anda  ब्यौरा  कया  है  ?  .
 ह

 i

 शस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दुलारो  :  बर  अम

 मन्त्रियों  के  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  न्युनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  व्यवस्था  की

 जाए  ताकि  सम्बन्धित  सरकारें  उन  सभी  नियोजकों  के  बारे  जो  गधघिनियम  की  aga  में

 शामिल  नहीं  सामान्य  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  कर  सकें  और  सामान्य  मजदूरी  योजना

 आयोग  द्वारा  यथापरिभाषित  गरीबी  रेखा  पर  श्रमिकों  की  मूल  आवश्यकताओं  पर  उचित  ध्यान

 देते  हुए  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  क
 ae

 CH
 संशोधन  करने  के  प्रस्तावों  को

 तैयार  करते
 समय

 इस  सिफारिश  को  ध्यान

 में  रा  जाएगा
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 ez’  झोर  बड़ो  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिया  जाना

 683.  राम  स्वरूप राम  :  क्या  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 को  नए  लाइसेंस देने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति

 ~~
 कपा

 a9,  क्  क

 यात  स्वामित्व  विभाजन
 भारी  आधारों पर डक  गाया

 गत  दो  वर्षों  eer  सरकार  की नीति  में  किए  गए  परि
 का

 ब्यौरा  क्या

 on
 a

 |  प्रत्येक  मामले  का  औचित्य  कया  है  ।

 उद्योग  जोर  श्रम  मन्त्री  नारायण  दत्त  सरकार  की  विद्यमान  नीत

 के  अन्तरगत  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  परिसीमा  के  अन्तर्गत

 भाने  वाली  कम्पनियां  दिनांक  फरवरी  1973  के  प्रेस  टिप्पण  के  में  शामिल

 उद्योगों  से  सम्बन्धित  औद्योगिक  कार्यकलापों  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 _  बौर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बाद  बिना  किसी

 रोक  के  भाग  लेने  के  पात्र  में  शामिल  न  किए  गए  उद्योगों  के  सम्बन्ध  उन्

 तीन  वर्षों  में  किए  जाने  वाले  नये  था  अतिरिक्त  उत्पादन  के  60%  या  अधिक  के  लिए  न्यूनतम

 निर्वात  दायित्व  प्रतिबद्धता  करनी  पड़ेगी  ।  लघु  क्षेत्र  के  लिए  भारतीय  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  तीन

 वर्षों  की  अधिकतम  अवधि  में  किए  गए  जाने  वाले  या  नये  अतिरिक्त  उत्पादन  के  कम  से  कम

 75%  उस्ताद  के  निर्यात  दायित्व  पर  जोर  दिया  जाता  है  ।

 भोर  सरकार  द्वारा  विशिष्ट  मामलों  में  उपयुक्त  नीति  को  चयनात्मक  रूप

 से  उदार  बना  दिया  गया  है  ।  चमड़ा  उद्योग  के  मामले  में  सरकार  ने  हाल  ही  में  चमड़े  के

 सामान  की  पर्याप्त  निर्यात  परक  क्षमता  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान errs  a  े
 वो

 हुए  तथा  लघु  भोर  कुटीर  क्षेत्रों  के लिए  निरन्तर  सेन  भर  बाजार  सुनिश्चय  करने  ्

 चमड़े  के  qa rare  चमड़े  चे  अन्य  सामान  के  सम्बन्ध  में  उपयु क्त
 नीति

 को  उदार

 बचा  दिया  ह  1  चमड़े  की  वस्तुओं  के  बारे  में  निर्यात  दायित्व  घटाकर  75%  से  60%  कर  दिया
 +

 गया

 e  बारे भागलपुर  vat  किय  जान  को  घटना  म
 केन्द्रीय  aia  ब्यूरो

 बोर  ai  बार रिपोर्ट

 684.  ait  हरिनाथ  मिश्र :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 .
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 किस  तारीख  को  सी०  बी०  argo  ने  भागलपुर
 में  अन्धा  किए  जाने  की  घटनाओं  की

 जांच  का  कार्य
 शुरू  किया ;

 e

 इस  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 भोर

 क्या  जांच  कार्य  पूरा  है  शोर  रिपोर्ट  सरकार
 को  दे  गई

 है  यदि  तो  कब  तक  इसके  पू रेहो  जाने  की  सम्भ पावना दै  ?
 en

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरों  ने भागलपुर  में  अन्धा  किए  जाने  के  मामलों  की  जांच  का  काय  1981  को  शुरू
 किया  था

 (a)  कौर  (  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  सुचित  किया  है  कि

 र

 में  अन्ना  किए

 जाने  से  सम्बन्धित
 2 हू  मामलों  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है  भोर  पुलिस

 अधीक्षक  की  रिपोर्ट  धुरी
 होने  वाली  है  ।  व  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए ल  को  भेज

 दी  जाएगी  ।  =
 2  *

 कृषि  धौर  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार
 बातं  क

 685.
 जगोसुरंदान

 2  क्या  श्रम  मन्त्री  यह जारा प  मु  eee
 ्

 क्या  कृषि भर  भूरि
 ill  रोजगार

 गारन्टी  के  लिए  एक  कानून  बनाने  की

 योजना  :  और  mn  =

 ३

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ~~»
 थम  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  (x  :  att

 प्रश्न  नहीं  उठता

 qatar  क्षेत्र  ध्रौर  रायल  सो rar  &  ह fro  feet  म  उद्योगों  को

 तथा
 पना  किया  जाना

 686.  att
 पी०  राजगोपाल

 राजगोपाल ciqmara  गाय नायडू  :  क्या
 क्या  योग

 मली  मह  बताने  को  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  और  देश  के  fas  क्षत्रों में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 सरकार  के  पास  कोई  होती  और
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 sta  ai,  तो  कया
 रायलसीमा

 में  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए
 कॉ  ि

 तैयार

 की  गई  हैं
 ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  (*)  afar  विकास  में  aaa Ald

 असन्तुलन ों  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  प्रयासों  के  एक  अंग  के  रूप  में  चल  रही  रप

 प्रोत्साहन  सम्बन्धी  योजनाएं  जैसे  रियायती  केन्द्रीय  उत्तरी-पूर्वी
 लि  के

 fas  क्ष  त्रों  सहित  देश  के  विशिष्ट  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  भी  लागु हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 के  अन्तर्गत  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  जिनमें  पिछड़  क्षत्रों  सहित  देश  के

 Sfatia  भाग  को  शामिल  किया  गया  है  ।  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  की  विशेष  कठिनाइयों  को  समझते

 देश  के  पिछड़  क्षत्रों  में  स्थापित  किए  गए  एककों  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश  राजस  द्वारा हए  इस

 की दर  15  लाख  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  20  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  जिससे  निवेश  की  अधिकतम

 सीमा  15  लाख  से  बढ़ाकर  20  लाख  रुपये  हो  गई  सरकार  पिछड़  देशों  के  औद्योगिक

 विकास  के  बारे में  नीतियों  कौर  कायें  कर्मों  की  दक्षता  की  सतत  मानीटरिंग  कर  रही

 चूकि  राज्य  में  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  की  प्रारम्भिक  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 है
 केन्द्र  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  के  रायल  सीमा  क्षत्र  में  सभी  चार  जिलों  को  रियायती

 few  गा
 के  लिए  महू  घोषित  कर  दिया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सभी  चार  जिलों

 कैं
 22  ब्लाकों

 1”  वीकार कर  लिया ने के  एक  समुह  को  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  पाने  के  लिए  भी  पात्र

 गया  है  ।  राज्य  सरकार  के  कहने  पर  अनन्तपुर  जिले  को  केन्द्रीय  संयंत्र  कार  गा  के  अंतगर्त

 औद्योगीकरण  शुरू  करने के  लिए  गया है  जिसके  लिए  एक  कतिक  बल  परियोजना

 सम्भाव्यताओं  का  पता  आनुषंगिक  का  विस्तार  करने  तथा  अवस्थापना  सम्बन्धी

 सालों को  न्यूनतम  करने  के  लिए  कार्य  कर  रहा  है  ।

 परमाणु  विद्युत  संयंत्र  में  लीकेज  ea

 687.  sit  पी०
 श्री  जयनारायण  नागर नायडु  oe

 क्या  प्रदान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  ?

 क्या  हमारे  देश  के  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  में  हाल  ही  में  Hsia  हुई  थी

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  लीकेज  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 विज्ञान तथा
 ग

 ा  फर  पर्यावरण  विभागों wee  सन् ब  alae  में  मन्त्री  पी०

 ate  सेन  fag) :  ह तथा  (a)  राजस्थान

 ra
 कवकों  जर्क

 कहत
 यूनिट  में हाल ही

 दी frat  वाले  स्थानों  का  पता  सर्दी-सही में  यह  पाया  गया  था  कि  हल्का  पानी  रिस

 लगाया  जा  चुका है  तथा  इस  यूनिट  को  कू  क  रने  से  पहले उन  स्थानों से  पानी  के

 रिसाव व को  बन्द  कर  दिया  जायेगा  |  ्
 द  थ

 a
 पंजाब  में  भ्रान्ति  के  बारे  में  पजाब के के  dams  के

 ं

 साथ  arersftar
 oe

 .

 688.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 नद

 गना
 ह  मानव  राव  सीरिया

 भी  एच०  एन०  गौडा
 शनी  मल  चन्द  डागा
 श्री  Fo  पो ०  सिह  देव  द  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि
 श्री  जी०  नरसिम्हा  test
 श्री  वीरभद्र  सिह  |
 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  ह

 क्या  पंजाब  ने  नेताओं  के  साथ हुई  बात  वीत
 में  राज्य  नं

 व्याप्त
 अशान्ति  का  are

 स्वीकृत
 हल  ढूढ  निकाला  गया  है  ;  भर

 वग
 /  यदि  at,  तो  समझोते  का  ब्योरा क्या  है  ?

 मह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  और  पंजाब  के  नेतायों

 | के  साथ  अभी  बातचीत  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ला वाड  स्थान  में  उद्योग  को  स्थापना

 क्या  उद्योग
 त्री  ह  बताने  को

 कपा  करेंगे  ि
 : 689.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल

 राज्यस्थान  के  एक  पिछड़े  हुए  जिले  क्ातावाब
 में  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिए  कया

 कदम  उठाये गए  और

 ह

 arf
 क्ति  far  गए  हैं  बौर

 उन  उद्योगों
 इस

 जिले  में  पिछड़े  दो  वर्षो ंमें  ने
 उद्योग

 श  - के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  उत्पादन
 aoa

 गया

 roxy /  ay उद्योग  प्रो  श्रम  aa  है we गेद  नारायण  दत्त  :  (*)  भर  (a)  राजस्थान  राज्य

 में  बड़े  और  मझोले  उद्योग  कके  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में
 45.09  करोड़  रु०  के  परिव्यय

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 ers  मूलभूत  आधार  वाली  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  किया

 जाता है  तथा  इन  परियोजनाओं  के  स्थापना स्थल  पर  निर्णय  तकनीकी  आर्थिक  कारकों  के  अधीन
 a किया  ा  है  तथा  तुलनात्मक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षत्रों  को  भधिमानता  दी  जाती  है  ॥

 ल
 थ्  श

 झालावाड़  जिले  yr  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  माना  गया  है  तथा  निवेश कर्ता

 यती  वित्तकरों  में  लघु  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की  किराया-खरीद  तकनी की  सेवाओं  के  लिए

 परामर्श  न्यूज  कच्वी  के  आयात  के  लिए  विशेष  ग्रामीण  उद्योग

 परियोजना  कार्य  मूल/सी मांत  धनराशि  सहायता  तथा  जिला  उद्योग  केन्द्र  जसे  केन्द्रीय  प्रोत्साहन

 gir  करने  के  हकदार  हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  झालावाड़  जिले  में  वर्ष

 1979-80  तथा  1980-81  के  दौरान  50  और  494  नए  उद्योग  स्थापित  किए

 1050  गौर  1485  प्रत्याशी  उद्योगों  का  पता  लगाया  380  45  प्रिय  जना न ों  की  रूप

 रेखायें  तैयार  की  गई  875  व  1473  उद्योग  पंजीकृत  किए  बैकों  कौर  वित्तीय  संस्थानों से  28.50

 मौर  22.50  लाख
 रु०  का  ऋण  दिया  गया  तथा  क्रमश  :  869  तथा  1548  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिला

 frat  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  लिए  aq  1978-79  में  141.25  लाब  रु०  1979-80
 ~

 में  38.78  लाख  1980-81  में  39.00  लाख  रु०  तथा  चालू  ag  1981-82  की  पहली
 भोर  दूसरी  तिमाही

 में  50.70  लाख  to  की  केन्द्रीय  सहायता  जारी  की  गई  थी  ।  राज्य के  विभिन्न

 जिलों  में  केन्द्रीय  सहायता के  आवंटन  का  कायें  राज्य  सर  गर  द्वारा किया  जाता  है  ।

 ्

 गया  में  उद्योगों  की  स्थापना

 690.  श्री  रामस्वरूप  राम  :  क्या
 योग  मंत्री

 यह
 बताते

 की
 कपा  करेंग

 किः

 is}  wat
 ह  योजना  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछडे  क्षेत्र  गया  में  कितने

 a
 उद्योग  स्थापित

 किये
 बर

 ड

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  ale  ata  नारायण  दत्त  :  और  राज्य  सरकारों  की

 गौदचोगिक  योजना  के  भाग  के  रूप  में  निम्नलिखित  उद्योगों  की  छठी
 पंचवर्षीय

 योजना  की  अवधि

 में  स्थापित  किये  जाने  कां  प्रस्ताव है  :
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 दिया रंग  प्रयोजन

 पेपर  प्रायोजना  गया

 वेयर  प्रायोजना

 | प्रोसेसिंग  हाउस

 तकुओं  वाली ी
 सूत  कताई

 मिल

 —_——
 न  क्

 —  राकेश  :  अध्यक्ष  गढ़वाल  में  लोकतंत्र  की  हत्या हो  रही

 यह  सरकार  लोकतंत्र  की  हत्यारी है  |  हमनें  एंथोनी  raaz
 मोशन  दिया

 है  सरकार ने  लोकतंत्र

 की  हत्या की  ।  क

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  यह  आप  क्या  कर  रहे  श  ह  ठ

 श्री  चन्द्रजीत  यादव :  मैं  आपका  तथा  सभा  का  ध्यान  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 मामले  की  पोर  दिलाना  चाहता हूं  ।  आज  प्रात :  भी  मैंने  आपका  एक  पत्र  लिखा  art...
 म  ड

 उसके  बारे  में  विक  feat  mt  ara  कर  दिया उपाध्यक्ष  महोदय

 ह ै।  =

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  मापकों  बताना  चाहता  हैं  ।  यह  मेरी  गम्भीर  आपत्ति

 मुझ  बताया  ग
 है  कि  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  सदा  सभा  के  बाह  पे

 जाते  रहते  अतएव

 महत्वप ण  मामला  नहीं  हैं  ।
 ग

 द
 शायद  महोदय  माज  शाम  को  मंत्री  महोदय  विदेश  नीति  पर  वक्तव्य  न्न्श व दे  उस  समय

 हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  #

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यह  मामला  विदेश  नीति  का  नहीं  है  अपितु  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्यार

 वर्जन  संघि  भा  के  बाहर  दिये  गये  वक्तव्य  के  बारे  में  द
 राष्ट्रीय  तथा  अन्तराष्ट्रीय

 नीति का  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  जबकि  सभा  सन्न में  है  ।

 Beqy
 महोदय

 :  ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  ।  मैंने  पहले  भी  ऐसा  पढ़ा  है  ।

 थी  चन्द्र जोत  यादव :  इसका  अभिप्राय  है  कि  सभा  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 ग्रीक  मधु  दण्डवत  :
 मैं  उनका  समर्थन  करता  हूँ  ।  मैं  एक  पूर्व  उदाहरण  उद्धत

 कर  सकता हु  ।  पांचवी  ue \ ale  बम 1%  qa
 श्री  खाडिलकर  ने

 बोनस  के  मामले  पर  सभा
 के

 बाहर
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 एक  बताया  दिया था
 तो  णा प  महोदय  ने

 उन  ही  ताड़ना  करते  हुए  कहा  था  मैं
 मंत्री  महोदय

 PF |  >  |  उठाये  ! Wa
 प्रधान  मंत्री

 a
 1

 को  चेतावनी  देता  हूं  कि  ag  ऐसे  मामले  सत्र  के  दौरान  सभा

 सभा के  ब बाहर  पाकिस्तान  पर  वक्तव्य  दिया है  ||

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यह  विनिर्णय  edt  में  दिया  गया  था  कि  जिस  समय  सभा  सत्र

 में  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  सभा  के  बाहर  न  दिये  जायें  विदेश  मंत्री  सभा  में  उपस्थित  हैं  ।

 कायें  मन्त्रणा  समिती  को  बैठक  में  उन्होंने  बताया  था  कि  सरकार  समुचित  समय  पर  वक्तव्य  देगी  |

 समिति  ने  भी  ऐसा  कोई  आग्रह  नहीं  किया  कि  सरकार  शीघ्रता  में  कोई  वक्तव्य  दे  ।  परन्तु  प्रधान

 मंत्री  ने  डिफेंस  कालेज  के  प्रशिक्षकों  को  सम्बोधित  करते  समय  ag  वजन  संधि  पर  महत्व

 वक्तव्य  दिया  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  को

 गम्भीरता से  लेगी  अथवा  नहीं  ।  इस  पर  बात  वीत  करेगी  अथवा  नही ं।

 ms  meq  महोदय  :  मैंने  पहले  भी  इस  बारे  में  कई  वक्तव्य  पढ़  हैं  ।
 ्

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  भाप  विदेश  मंत्री  से  बात  करें  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  भारत  सरकार

 को  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  उसी  आधार  पर  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  पर

 प्रतिक्रिया
 व्यक्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  परन्तु  अब  प्रधान  मन्त्री  ने  सभा  के

 बाहर  अपनी
 .

 प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  हम  भारत  सरकार  से  यह  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  उस  सको  पा  किताब  से

 जमिलासिति
 रूप  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  अथवा  नहीं  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 थ  दि
 द  अध्यक्ष  महोदय : :  वहू

 राज  मध्याह्न  पश्चात  अपना  वक्तव्य  देंगे  ।

 ल

 at
 चन्द्रजीत  यादव  :  हम  उसे  समाचार  पत्रों  से  जानना  पस्त

 नहीं  करेंगे
 क्या  art  चाहेंगे

 कि
 संसद  कों  अन्धकार  में  रखा  जाये  ?

 BETH  महो रय  :  वह  आज  म०७  To  ही  सभा  में  वक्त  रहे  हैं  ।  हम  इस  बारे  में  चर्चा
 करने  जा

 tt  चख जीत  यादव  ।  यह  एक  भिन्न  प्रश्न है  दवी hd  a  ड्  ६  श
 ध

 रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्रो  —  वी०
 :  माननीय  सदस्य  का  कथन है

 fi  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  सभा के  बाहर  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  दिया  गया  ary
 परन्तु  वहां

 पर  नीति

 संबंधी  कोई  नई  घोषणा  नहीं  की  गई  ।  यह  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जो

 क

 बार  पैदा  हुई  हो  ।
 ॥

 ् झव्यक्ष  महोदय  यही  बात  मैंने  कही  थी  ।
 |  ह

 थी  शिवराज  ale  पाटिल  कोई  बात  उठी  और  उसकी  प्रतिक्रिया  में  कुछ  संक्षेप  में  कहा

 गया  है  ।  मंत्री महोदय  राज  वक्तव्य  देंगे
 ।

 प
 रकत  गलत  है  ि  रन

 मंदी

 ो  मिक

 दे एक  दो  शब्द अ  चना  वाक्य

 कत  मॉल  को  बयो
 हैं
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 4  1903
 सभा  पढते

 पर
 रल  यए  पत

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  वक्तव्य  देने  न  पूर्व  कृपया  विदेश  मंत्री  से  इसकी  पुष्टि  कर  लें

 विदेश  मन्त्रालय से  सम्बद्ध सलाह  समिति  में  भी  सर्वे  सम्मति  ड  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 हम  उचित समय  पर  सरकार को  समर्थन  देंगे ग  ।  परन्तु  यह  वन
 व्य  पपर  के  बाहर

 दिया  गया  ।  इसे

 हम  किस रूप  में  लें  ?
 ः  *  ऊ

 श्री  रामावतार  कास्त्रो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  बिहार  में  ene

 META  महोदय  भाइयों  ने  मुझे  इसके  बारे  में  रोक  दिया  है  ।  ag  we  सब्जेक्ट  है  ॥

 el {

 पक्ष  महोदय :  आप  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।  रामवतार  जी  को  यही  मंशा  है  कि  हम

 काम न  करें  ?  इसी  सदन  में  आपने  मुझसे  कहा  था  कि  भाप  किसी  स्टेट  सब्जेक्ट  को  नहीं  ले  सकत े।
 दिस  इज  ए  स्टेट  सब्जेक्ट  आप  बहस  मत  कीजिए  ।  एक  चीज  को  दो  तरह  से  न  लीजिए

 यह  दुधार  तलवार है  ।  मैंने  आपके  कहने  पर  एक  चीज  वापस  ली  अगर  आपकी  यही  मंशा  है  कि

 ag  हाउस  न  चले  तो  दूरी  बात

 जो  wat  अग्रवाल  :  आपके  पुर्वाधिकारियों  द्वारा  बहुत  से  विनिणंय  लिए  गए  थे

 कि  जब  संसद  सत्र  में में  ही  कोई  भी  नीति  संबंधी  घोषणा  बाहर  नहीं  की  जानी  चाहिए ।  जब  विदेश

 मंत्री  आज  सभा  में  वक्तव्य  दे  रह ेहैं  तो  ag  वक्तव्य  सभा  के  बाहर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  था  ॥

 इस  प्रकार  श्री  चरणजीत  यादव
 द्वारा

 उठाया  गया  मामला  afa  संगत  a

 SMe  मधु  दण्डवत  :  इस  पर  आपका  विनिणंय  कया  है  ।  (eum  धान

 ee
 gee

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  द्

 पावर  थ गुदा रस  प्रकार  झ्रादेशा  1981,  दो  पहिए  वाले  वाहन
 बिक्री  पर  आदेश  1981,  पेट्रोलियम  1934  तथा

 उद्योग  में  1951  के  wade  श्रथिसूचनाएं

 उद्योग  र  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 र रखता  हूं

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  की
 उਂ  रा  (6)  के  अन्तत

 पावर  थीव्स
 198  हिदी  तथा  pet  की

 |  एक  जो  दिनांक
 16

 1981 के  भारत  के  राजपत्र  में

 ate
 संख्या  सां ०

 ato  746  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 में  रखी  गयी  देखिए  संख्या  एल०  Zo  2915/81)

 क
 243



 25  1981 सभा  पटल  पर  रखे  गएं  पत्र

 a

 नारायण  दत्त  |

 1951  की  घारा  185  के
 (2)  उद्योग  fiom  तथा  विनीत

 अन्तर्गत  जारी  किया  गया  दो  पहिये  वाले  वाहन  f बिक्री पर  198

 (faeay  तथा  अग्र जी  की  एक  जो  feats  6  1981  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सं०  ate  735  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखी  गयी  देखिए  संख्या  एल०  eo  2916/81)
 श

 (3)  पेट्रोलियम  1934  की  धारा  29  की  उपमा  (4)  के  मातहत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अग्र  जी  की  एक-एक  प्रति

 पेट्रोलियम  1981  जो  दिनांक  15

 1981  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  sear स  To  सा ं०  नि०  756  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।.  ्

 पेट्रोलियम  1981  दिनांक  15

 1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  नि  757  में  प्रकाशित
 क् हुए थ  ।

 ) में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2917/

 (4)  उद्योग  और  atlataaa  1951  की  धारा  की

 उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  भ  ग्रेजी  की

 एक-एक  प्रति

 0. ह 1: |  काटर  पुल  एण्ड  कम्पनी  प्राइ  कलकत्ता  के  sa

 ग्रहण की  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  सां०  aro  315  दिनांक  22  1981

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हआ  था  |  = ==

 tad  गणेश  फ्लोर  मिल्स  कम्पनी  दिल्‍ली  5  प्रबन्ध  ग्रहण  की

 भवानी  बढ़ाने  के  बारे में  ato  आ०४०  331  Hc  esi  1981 के  भारत के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  Tro  टी०  2918/8  i)

 (5)
 (

 )  भारतीय  सीमेंट  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  (tera  तथा  भारती  की  एक प्रति  तथा  लेखें  ।

 भारतीय  सीमेंट
 अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81  के

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  हिन्दी  अग्र  a
 नसलन  Ste

 mn
 gieit!

 ( aIqlaq  में  रखें  गये  ।  ं  गी  nl
 न
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 =

 दिल्‍ली  नगर  निगत  ee  neve  अध्यन  faam  शमीदा .
 स्वीकार  करना  प्रयास  अधिकार  में अथवा

 peal

 ै ची द दे (अ क इग् रा इ क द क अ... द क द करना  प्रयास  AIADiC  सह  संशोधन

 1  भ्रन्दसान  और  ह  66 ay  i  t-it  a  श्र  झा  सन सन  की
 ail 1979-80  का  atlas  प्रशासन  प्रतिवेदन

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 रखता हूं

 (1)  अधिसूचना  संख्या  एफ०  एस०  जी०  तथा  भ्रमर  जी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  5  अक्तूबर  1981  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  जिसमें  गह  मंत्रालय  का  arte  संख्या  यू०  11013/6/8  दिल्‍ली  दिया  गया  है  जिसके

 द्वारा  दिल्ली  नगर  निगम  1957  की  धारा  490  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 जारी  किए  गए  दिनांक  अप्रैल  1980  के  आदेश  में  संशोधन  करके  अधिनियम  की

 घारा  (3)  के  अन्तर्गत  उसमें  वर्षਂ  शब्दों  के  स्थान  पर  शब्दो  वर्ष
 शब्द

 स्थिति  किए  गये  हैं  तथा  आदेश  जारी  करने  का  व्याख्यात्मक  विवरण  ।

 (aaa  में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  2920/81)
 भ्  थी

 _  (2)  विदेशी  अभियान  1976  को  धारा  30  की  उपधारा

 (3)  के
 अंतगर्त  विदेशी  अभिदाय  अथवा  उपहार  स्वीकार  करता  अथवा  अधिकार

 में  संशोधन  1981  तथा  अग्रेजी  संस्करण  कौ  एक  प्रति  जो

 दिनांक  5  नवम्बर  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  aio  ato  786

 (=) में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  eto  2921/x!1

 (3)  अन्दमान  भोर  निकोबार  प्रशासन  के  ad  1979-80  के  विधिक  सामान्य

 प्रशासन  प्रतिवेदन  तथा  अप्रजा  संस्करण )  की  एक  प्रति  ।

 झ
 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ze  2922/81)  स

 नौ  सेना
 तथा  cat  पहला  1981

 सेना
 रक्षा  —  में  राज्य  wat  शिवराज  alo  :

 1957.0  की  घारा 1  के  अन्तर्गत  नौ  सेना  तथा  प्रकीर्ण उपब  क  संशोधन )

 विनियम  198.
 (fea

 तथा  प्र् जिन्
 की  एक  श्र

 पति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  जो  दिनांक
 काक  संख्या  alo  नि०  Are  247  में  प्रकाशित 12  सि  दादा  के

 आइस  दे
 राजपत्र  में

 कत
 हुए  थे  ||

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  2923/81)
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 2

 सभा  पटल  पर  सस
 यए

 न्र  25  1981
 —____—_——  (00

 दिल्लो  ध्रद्यासन  afafaan,  1966  के  axa  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 संशोधन  1981,  सीमा  सुरक्षा  बल
 मुख्य  विधि  अधिकारी

 तथा  विधि  अधिकारियों  की  भर्ती  तथा  सेवा  की  दाते  नि  1981

 तथा  बिलम्ब  के  बारे  विवरण  रील  भारतीय  सवा  1851

 के  श्रन्तगंत  अधिसूचना  तथा  दिल्ली  पुलिस  पदोन्नति  स्थायीकरण

 दूसरा  1981

 :  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय
 बिभा

 में  राज्य  मंत्री  ह..1|  पी०  कट  1

 मै  द्प्द धव निम्नलिखित  पत्र  सभा  फ्लू  पर  रखता

 =
 ग्या 1)  भघधिसुचना  संख्या  aie  Ato  707  (  )

 हिन्दी  त
 तथा

 मेगन  st ai ति  जो  दिनांक  19  1981  के  भारत  के  ape ei hs  त्र
 में  प्रकाशित  हुई

 जिसमें  दिल्‍ली  प्रशासन  1956  को  धारा  31  aa
 गत

 जारी  किया  गया

 दिनांक
 19  सितम्बर  1981  का  राष्ट्रपति  का  आदेश  fam  हुआ  जिसके  द्वारा  उक्त

 घिनियम  कतिपय  उपबन्धों  को  21  सितम्बर  1981  से  छह  mata  को  और  अवधि
 ध

 के  लिए  निलम्बित  किया  गया  है  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  2924/81)  a

 ड  ्

 जारी  किए  गए (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  318  के  अंतगर्त र  किए  गए
 ए

 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 संशोधन  1981  तथा  भर sist  की
 एक  a5 owe sia,  नो

 दिनांक  12  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचिना  संख्या  ate  सां०  नि०

 832 में  प्रकाशित  हए  थे  ।
 a

 में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2925/81)

 (3)  सीमा  सुरक्षा  बल  1968  की  ara  141  के  अन्तरगत  सीमा

 सुरक्षा  बल  मुख्य  विधि  अधिकारी  तथा  विधि  अधिकारियों की  भर्ती  सेवा  शर्ते

 1981  (ferat  तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  28

 भारत  के  राजपत्र  में 19  अधिसूचना  संख्या  ato  नि०  में

 प्रकाशित  हुए थे
 ।

 म  g

 (at)
 उपयु

 कत
 में

 उल्लिखित  प्र सुचना  को  पर  रखने  में

 हुए  बिलम्ब
 के  कारण

 बताने  व
 नग  तथा  अग्र जी

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  gare
 de  2926/81:
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 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र 4  1903

 (4)  अखिल त  भारतीय  सेवा
 1951  की  धारा  3  को  उपधारा  (2)  के

 अन्तगेंत  नि  त  अधिसूचनाओं  तथा
 समयों  iia

 की  एक-एक

 i
 अति

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  संशोधन

 1981  जो  टि
 दिनांक

 3  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०
 क |

 ato  नि०  875  में में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  सदस्य  संख्या  का  सातवां  संशोधन

 1981,  जो  दिनांक  16  1981  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  सां०  नि०  602  में  प्रकाशित  हुए  थे  1
 ig

 भारतीय  वन  सेवा  आठवां  संशोधन  1981  जो  दिनांक
 र  ह  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  aro  सां ०  नि०  603

 ए  प्रकाशित  हुए  थे  1
 रि

 .  भारतीय  वन  सेवा  सदस्य  dear  का  आठवां

 | \ amie,
 f  1981  जो  दिनांक  17  1981  के  भारत के  राजपत्र  में

 ी
 है  संख्या  सा०  ato  fro  604  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 agi
 (siz)  भारतीय  वन  सेवा  नौवीं  संशोधन  1  २०1  जो  दिनांक

 17  नव  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  सां०
 dll

 605

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  द्

 '  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  सख्या  का

 1981  जो  दिनांक  10  1981  के  भारत  के  राजपत्र में

 मिसाल
 ना  संख्या  सा०  सां०  नि०  925  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 |  सात  )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ग्यारहवां  संशोधन  1954

 जो  दिनांक  10  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या

 सखा  ao

 नि० 9 26a  प्रकाशित  हुए  थे  ।  द
 eal

 (as)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य-संख्या  का  सत्र  हवा
 संशोधन  1981  जो  दिनांक  24  1981  के  भारत के  राजपत्र में

 »

 मर

 सा ०  सां०  नि०  944  में
 प्रकाशित  |  हुए

 Gi)  भारतीय  प्र  पनिक
 rar  —  बदौलत  1981  जो

 दिनांक  24  1981
 —  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  ato  सा ७  नि०
 +

 945  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 247



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  25  नवम्बर  1981
 ae

 क पो०  वेंकट  सुरय्या ]

 अखिल भा  a  aar  (aqaraa
 संशोधन  1981

 जो  दिनांक 31  अक्तूबर  1981  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  सां०

 fo  959 3  प्रकाशित ह हए  थे  । छु५  द

 अखिल  भारतीय  सेवा  1981  जो  दिनांक भ
 10  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 ी
 नि०

 584
 (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ः (a4  लय  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2927/81)

 (5)  दिल्‍ली  पुलिस  1978  की  धारा  148  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तर्गत  दिल्‍ली  पुलिस  1981

 तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  25  1981  के  दिल्‍ली  राजपत्र

 म  अधिसूचना  संख्या  एफ०  पी/एस्टेब०  में  प्रकाशित  हुए 1  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  2928/81)

 लौह  quem  तथा  मैगनीज  वयस्क  खान  श्री  कल्याण  निधि

 1981  44.1980  में  जनता  में  हुए  में  तरन्त  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन
 के  छिंपासठवे  अधिवेशन  में  स्वीकृत  होल्डर  ana  से  संबंघित

 सिफारिश  पर  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  विवरण  तथा  कर्मचारी
 pa  भविष्य  fafa  भौर  प्रकोण  उपबन्ध  ध्रचिनियम  1952  [-  /  ए ~

 gala  भधघिसुचनाएं  i

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  मैं  श्री  पी०  कट  रेड्डी  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हू ं:
 +

 (1)  लौह  वयस्क  खान  तथा  मैंगनीज  वयस्क  खान  श्रम  करान  fafa  अधिनियम

 1976  की  धारा  12  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  लोह  अयस्क  खान  तथा  मैंगनीज

 अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  नियम  1981  तथा
 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  10  1981  के  भारत  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  aio  do  feo  921  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 ह

 af में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  डी०  एल  eto  2929/81)

 (2)  1980  में  जेनेवा  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  समेत  लत  «के  छियासठवाँ

 अधिवेशन में  स्वीकृत  होल्डर  केस  से  सम्बन्धित  सिफारिश  पर  की  गई  अथवा  की  जाने

 वाली  कार्यवाही
 दर्शनी  वाला

 एक  विवरण
 तथा

 जजों
 |

 थाली  में  eat  गई
 के
 देखिए  सच्चा

 ane
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 4  1903  (a)  री  सदस्यों के  विधेयकों  aa
 मि  फा  पव ह  समिति

 (3)  क  भाग  =  ण  उपबन्ध  1952  को  धारा

 2)  2 7  की  उपधारा (2  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  saree  तथा  अंग्रजी

 GH-l eta  ्

 कर्मचारी  निक्षेप  सम्बद्ध  बीमा  स्कोर  1981  जो  दिनांक  3

 1'  81  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचनाओं  संखया  ato  fro  548

 (=)
 में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 a)  1981  जो  दिनांक
 _

 कर्मचारी  भविष्य  निधि
 eet

 संद

 3  अक्तूबर  1981  के  भारत के  राज  पत्र  संख्या  ato  सां०  निभ

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 ग्र
 थाली  में  रखे

 बे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  लि

 एमए  +
 u  दूर

 राज्य  सभा  से  सजदा
 नि

 पवन  amet  विधायक

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महा  सचिव  से  प्राप्त  निम्न निम्नलिखित  सन्देश
 को

 सुचना  सभा  को
 ra देनी है

 :--

 राज्य  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों के  अनुसार

 मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  23  1981  को  अपनी  बैठक  में  विधेयक

 1981,  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निर्देश  हुआ  है  ।

 द
 ana  =y \  anu

 ्  set  1951

 राज्य  सभा  द्वार  पारित  रू  में  द  ह

 1981,  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  रूप सचिव  :

 juice  पेंशन
 sia

 सभा  पटल  पर  रखता ट  oe  -

 ee me i

 गर-सरकारी  सद

 क  at aml aal at afaaaa  *

 sit  जो०  लक्ष्मणन  at  सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा
 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लगाकि अ
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 25  1981 चिट  फंड  विधेयक

 चिट  फंड  विधायक

 प्रबल  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  ईरा
 mnarerg  :

 rr)

 चिट  el
 के

 विनियमन  और  उससे  सम्बन्धित

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  स
 rat  प्रवर  समिति

 ा  अपान
 ( Farat  भ  ग्रेजी

 संस्करण  प्रस्तुत-करता  |
 =

 श्री  बीज  पटनायक  :  क्या  आप  पुलिस  द्वारा  अल्प  सैनिकों  की  हत्या  पर  चर्चा

 कौ

 मनु मति नहं

 a?

 महोदय :  बीजू  मैंने  कल  भी  आप  से  कहा  था
 fx  an  आकर  बात

 पाप  वाली फिर  मुझे  समझाइये  कि  क्या  करना  है  लेकिन  स  चले  a  frend.

 ग्रध्यक्ष  महोदय  हमने  सारे  क  म्युनल  राइट्स  देर  हैं
 1.

 ह र  ध

 Weqayy  महोदय  :  मेरी  बात  अगर  यही  तरीका  यही  तरीका  अख्तियार  करना है
 और  मन  बना  लिया  है  कि  हमने  काम  नहीं  करना  है  तो  दूसरी  बातें  ।  मेरी  बात  सुनिए ।

 झच्यक्ष  महोदय :  आप  कहां  चलने  देते  हैं  ।  आप  तो  ऐसे  करते  ं

 Atay  महोदय :  सब  बेठ  जाइए  ।  मैंने  कल  भी  बिजनेस  usar  इनर  HAST  i

 उनके  सामने  सब  रख  सब  बातें  डिसकस हो  चुकी हैं  ।  उनसे  कहा  गय
 भाप

 प्रिया  रिटी

 फिक्स कर  लो  ।  मैं तो  कुछ  रखता  नहीं  हूं  ।  मैं  इस  बात के  लिए  हैरान हू  कि  आप  लोग  दुहाई

 देते  हैं  डेमोक्रेसी  डेमोक्रेसी  के  लिए  हम  यह  सब  कर  रहे  लेकिन  डेमोक्रेसी f  कसको  कहते
 विचार-विमर्श  को  ही  तो  डेमोक्रेसी  कहते  हैं  ।  ि

 mea  महोदय  :  नहीं  गलत  बात  आप  ऐसा  कहते  हैं  ।  मायके  बिजनेस  एडवाइजरी

 टी  में  जो  नमाइंदे  उनसे  पूछ  लीजिए  कि  मैंने  कहा  या  नहीं  कहा  ।  पूछिए  कि  हमने  बैठकर

 पला  किया  या  नहीं  तौर  प्रियारिटी  किस  हिसाब  &  फिक्स  करनी  इस  बारे  में  बात  हुई  या

 नहीं  प्र  यायिरिटी  फिक्र  उनमें  मिलकर  करते  हैं  तो  भी  गलत  नहीं  करते हैं  तो  भी  गलत  है  तो

 इस  तरीके
 से  तो  हाउस  नहीं  चल  सकता  अगर  ऐसा  है  तो  मैं  छुट्टी  कर  लेता  हु  यह  तो  कोई

 बात  नहीं हुई
 ।  मेरे  हाथ  बंधे

 हुए  हैं
 ।  कमेटी

 के
 सामने  रख  दिया  कि  बोलों  भई  क्या  करना

 हाउस  के  ही  रख  दिया  ।  इसके  बावजूद  आप  हाउस  नहीं  चलाना  चाहते  हैं  तो
 देश  आपको

 समझेगा  |  ह
 हैं
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 फंड
 विधेयक

 4  1903  .

 श्री  थीं जू  पटनायक :  हम  आपके  विचार  का  पूरा  समर्थन  करते  हैं  उदाहरण हे  लिये
 इस

 +
 qa  के  दौरान  अपने  कुछ  r  कार्य  मंत्रणा  ofa  के  सामने  वे  हैं  ।  लेकिन  कुछ  बातें

 तरह  से  उत्पन्न  होती  एक  तथा  हम  भाई
 को

 पुलिस
 ने

 योली
 मार

 दी
 ।

 की  बात है  है  क

 elle  थ

 क
 mea  महोदय :  आप  आकर  मेरे  से  बात  कर  सलाह  कर  साया

 4
 हमेशा  स्वागत  हर  माननीय  सदस्य  का  हमेशा  स्वागत  इसके  बारे  उनसे  बात

 करूगा ।  ही
 .

 oo  @

 श्री  बीजू  पटनायक :  कृपया  मरो  बात  सुनें  ।  भारत  कमी  मंत्री  कहते हैं  कि  उन्होंने

 हरिजनों को  शस्त्र  देने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  ।  उनके  किन राज sq  मंत्री

 =  wat  कहते
 हैं

 कि  यह  सरकार  की  नीति
 नहीं

 हम  इससे  क्या  समझे  ?  राष्ट्र
 दू  के  कता

 समझें  2  =
 .

 पक्ष  महोदय  मैं  यह  बात  कर  रहा  कि  प्रियारिटी  फिक्स  कर ली  गई  है  और

 सारी  चर्चा  हो  चकी  लेकिन  अगर  इसी  प्रकार  से  वक्त  जाया  करते  हैं  तो  न  आपका  डिसकशन

 हो  सकेगा  और  न  कोई  ate  काम  हो  सकेगा  ।  आप  मेरे  पास  बात

 ea?
 arg एम

 गोपन  टू  स जेशन  ।  लेकिन  अगर  आप  पांच  जिस  तरह  से  अपनी  अपनी  बात कर करते  इसी
 तरह

 से

 करने  लग  जाए  तो  फिर  मेरी  क्या  जरूरत  है  । सारा  हाउस
 a  hd  .

 श्रीपाल  fag  :  हमको  भी  चांस  मिलता  चाहिए  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  सारा  चांस  आप  लोगों  को  ही  तो  मित्रता
 है

 ।  बहर  के  लोग  जब

 देखेंगे  तो  याद  रखेंगे  आप  लोगों  को  ।

 श्री  नीरेन घोग  गढ़वाल  में में  च  व  क  के  बार

 were  महोदय  :
 अब

 बेठ  क्यों खड़े  हो  क्या  कहना  चाहते हैं  आप  ।

 बहादुर

 :  पे  गढ़वाल
 rel  के  बारें  कह  पह  हैं

 ।

 ठे  उनसे  पूछ
 WENT:  महोदय

 :
 क्या  हो  रहा  है  आप को  आपके

 पास  आपके
 दोस्त  बैठे

 सारी  बात  उनकों  पता  gt

 आप  उनकी  बात  क्यों  नहीं  सुन  सकते
 ?

 art  अपने  दोस्तों  से  बात  कीजिये  और  फिर  मुझसे
 ध

 कीजिये  1  मैं  आदमी
 हैं

 कों
 चाप  eee  है

 कि  मैं  आदमी  नहीं  हूं  ह
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 औਂ  Serer a य  लोक महत्व a  क  की  भोर  ध्यान  दिलाना  25  1981

 ee
 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  किसी  अत्य  विषय  पर  बात  कर  रहा  उन  लोगों  को  सजा

 देने.के  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति  है  जो  श्री  एच०  एन०  बहुगुणा  जैसे  नेता  की  हत्या  के

 घायल  से  सम्बद्ध  हैं  1  द
 बारें

 वक्त्र
 दिया

 चाना
 चाहिये

 प

 eat  क्या  बेठ  जायें  ।  यह  कानून  भर  व्यवस्था  समस्या  है  ।  संसद  द्

 इस  तरह
 स

 नहीं
 २ ले  सकती  |

 म  बय  क

 केनरा  बेक  की  साउथ  एक्सटेंशन  शाखा  नई  दिल्‍ली  में  डक  क

 .  समाचार  क  बारे  में  ध्यानाकषंरा  के  उत्तर  में  9  1981
 we  को  दी  गई  जानकारी  को  युद्ध  करने  वाला  वि

 नुह  मंत्र
 लय में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  नई  दिल्‍ली  में  +  केनरा  aa  की

 साउथ  एक्सटेंशन  ब्रांच  में  कथित  shat  के  बारे  में  9.9.1  को  ध्यानाकर्षण  sem  पर  बहस के
 दौरान  मैंने  कहा  था  कि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  दूसरी  और  तीसरी  रिपोर्ट  उचित  कार्रवाई
 के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  है  और  उनपे  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग की  अन्य
 रिपो े  क पर

 कार्रवाई  करने  के  लिए  भी  कहा  गया है  ।  or  wet

 क्यात  यह है  कि  पहली  रिपोर्ट  के  अलावा  राज्य  सरकारों  को  कोई ई
 अन्य

 रिपोर्ट  नहीं

 भेजी  गई  उन  पर  सरकार  द्वारा  अभी  विचार  किया  जा  रहा है

 ्
 aos

 श्रविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय व  की
 दौर  ध्यान

 दिलाना

 मस्तिष्क
 ज्वर  एनसेफेलाइटिस  के  भीषण  प्रकोप के  कारण  हुई  सोतों  का  समाचार

 aft  हरीश  चन  fag  रावत  लोक  aia  के  निम्न  विषय  की  ओर

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  और  प्रथा  ना
 रता  हु  कि  वह  इस

 विषय  में  एक  aaa  दें  ।  ममा

 aia  पांडिचेरी  और  देश  के  अन्य  भागों में  मस्तिष्क

 ज्वर  pen
 )  के  भीषण  प्रकोप  के  कारण  हु  मौतों  के  समाचार ।

 स्वास्थ्य और  र  कल्याण  मंत्री  बी०  :  देश  के  उत्तरी  ओर  दक्षिणी

 दोनों  से  मच्छर  के  काटने  से  होने  वाले  जापानी  ऐनसेफलाइटिस की  समय-समय  पर  सुचना

 यी  र  ही  है  ।  हाल  a  के  वर्षों  में  पश्चिम  उत्तर  आंध्र

 .
 252



 as

 47717,  1903 (1%)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  —
 SS  अ  अ  अ  ल  —

 कर्नाटक  भर  तमिलनाडु  से  इस  रोग  के  भारी  प्रकोप  की  सुचना  मिनी ह ैen  ag
 के

 दौ
 रान

 यह  महामारी  are  प्रदेश  तमिलनाडू  भौर  पांडिचेरी  के  26  जिलों  के  आस-पास =
 में  फेली है  ।  इस  वह  उत्तरी  राज्यों  से  जापानी  ऐनसेफलाइटिस  महामारी  की  कोई सुचना

 मिली है  जो  जिले  इस  रोग  से  प्रभावित  हुए हैं  वे  ऐसे  क्षत्र हैं  जहां  सुखा  पड़ने  की  अधिक

 बी  रहती  है  भर  जिनमें  1981  के  दौरान  अच्छी  बारिश  हुई  इसके  फलस्वरूप  मच्छरों

 बैक टरों
 के  पैदा  होने  के  हालात  उत्पन्न  हो  गये  जो  इस  रोग  को  फलाते  हैं  ।

 क
 ्  ् od  =  इस  रोग  की  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  मैंने  आंध्र

 चग
 तमिलनाडू कौर  पांडिचेरी  केन्द्रशासित  क्षत्र  के  मुख्य  मंत्रियों  से  इस  प्रकोप  पर  काबू  पाने

 लिए  तत्काल  प्रभावकारी  उपाय  करने  कौर  इस  दिशा  में  aga  कार्यों  में  तालमेल
 रखने

 के  लिए
 थि

 कहा है  ।
 ्

 3.  देश  में  समय-समय  पर  जापानी  ऐनसेफलाइटिस  कीः  महामारी  के  फलने  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  स्वास्थ्य  औ  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  इस  प्रकोप  पर  काबू  पाने  के  लिए स्थायी  आदेश

 जारी  कर  दिए हैं  ।  तदनुसार
 aafaa i a

 राज्यों  ने  इस  रोग  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 निम्नलिखित

 मार

 पर  कायें  करना  शुरू
 कर

 दिया  हैं

 (i)  इस  रोग  से  प्रभावित  गावों  में  विशेष  बप  nat  और  झापा
 Feat  ad

 ato

 Udo  कीटनाशक  दवाई  का  छिड़काव दे  क  rey

 च्प्ठर VO<d (ii)  घरों  के  बाहर  जिन  स्थानों में  म  ते  हैं  उनमें  मशीनों  से  कीटनाशी दवा  का

 फाग
 =

 ol

 (iii)  ewan  वों  के  चारों ठ  र  उन  स्थानों  में  लाव निशी  दवाइयों
 का  छिड़काव

 ५  te  कू  हक a
 करना  जहां  मच्छर  पनपते

 नट
 sill  ink  प  ब्  aa

 वाइ यप (iv)  प्रभावित  क्षत्रों  के  अस्पतालों  में  द  भाइयों  के
 पयासा

 की  व्यवस्था  क

 a
 (४)  प्रभावकारी  मानीटरिंग  की  व्यवस्था

 ।
 र

 - नथ  पल
 4.  इन  राज्य  ों  से  इस  रोग  के  प्रकोप  की  सू  ना  मिलने  पर  स्वास्थ्य  Meee  के  तकनी को

 अधिकारियों  ने  हद  राब  में  इस  स्थिति  की  as  ari  ba
 ठक  Seareeeppeone

 निम्नलिखित

 भोर  तकनीकी
 दिशा-निर्देश

 जा  री  किए  गए  थे  ध् bd
 द्  ie

 4.1  निन  गावों  में  जापानी  Seetearafee  पीड़ित  रोगियों  की  रोग-जांच  आर  उसकी ae  थ

 पुष्टि  हो
 जद  उब  शती  सागों  में  करों  के  दर  च  te

 Ute  का  छिडकाव
 ् कराया  जाए  |
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  25  नवम्बर  1981

 [ait  बी  कांकरा

 मच्छर  पेंदा  होत ेवे  सत o  et
 4.2  जहां  थे  मच्छर  स्थानों के  की  वनस्पतियों  alt  इस

 रोग  श  प्र  rn
 वित  tat  में  गोप  मलेशियन  का  छिड़काव  किया

 जाए ।

 4.3  जो  गांव  इस  रोग  से  प्रभावित  नहीं  हैं  परन्तु  वे  रोग  से  प्रभावित  गांवों से  दो
 मीटर की  परिधि  के  अन्दर  आते  उनमें  भी  नवारक  उपाय  के  रूप  में  ao  सी ०

 एच ०  गार < a  मलेथियन  का  छिड़काव  किया  जाए  ॥

 4.4  जो  गांव  रोग  प्रभावित  गांवो ंके  निकट  हों  और  जिनमें  इस  समय  पानी  में  खेती  की

 जा  रही  हो  और  जिनमें  गांवों  के  आस-पास  अधिक  जल  जमा
 जहां

 पर  प्रवासी

 गौर  aa  जल  पक्षी  आते  हों  उनकी  निगरानी  की  जाए  ।

 4.5  रोग  प्रभावित  क्षेत्रों  के  अस्पतालों  में  विशेषकर  उचित  निदान  करने के  लिए  विशेषज्ञ

 सेवाएं  तुरन्त  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ।

 त्रों  के नि  स्वास्थ्य
 भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  रोग  प्रभावित  क्षत्र  के  लिए  संबंधित

 राज्यों  और केन्द्रशासित  क्षेत्र  की  मांग  के  अनुसार  60  मीट्रिक  टन  एच०  dite  एंड  18.5

 मीट्रिक  टन  मलेशियन  भर  आठ  फायरिंग  स्प्रे  मशीनों  सहित  आवश्यक  अतिरिक्त  सामग्री  भर

 उपकरण  भेज  दिए  ग

 च  कि  ऐनसफलाटिस  कई  जीवाणुओं  और  अन्य  रोगों  के  कारण  होता

 इसलिए  मि  स्वास्थ्य  संस्थानों  में  जापानी  ऐनसेफलाइटिस  का  विशेष  रूप  से  निदान  करने की

 पर्याप्त  सुविधाए  उपलब्ध  नही ंहैं  ।  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  के  रोगियों  को  अधिक  देने की
 सम्भावना है  इस  रोग  पर  काबू  पाने  और  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए  इस  प्रकोप की  जांच

 करने  ay  नि नियंत्रण  संबंघी  उपाय  करने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 वाइरस  विज्ञान  पुत्र  के  इन  राज्यों  और  केत्द्र  ब्या सित  क्षेत्र  में  भेज  गए  हैं  ।

 7.  केन्द्रीय  सरकार  संबंधित  राज्यों  से  परामर्श  लेकर  इस  स्थिति  पर  निकट  से  नजर  रखे

 रखे  हुए है  कौर  इस  रोग  पर  काबू  पाने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सहायता  दी  जाएगी ।
 दि

 ह
 सहोदर

 पीलतन  इए ह ८  .

 eft  खरीदा  चन्द्र  सिह  रावत :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  मेरे  ध्यानाक्॑ण  प्रस्ताव  के  सदमे

 में  विस्तृत  जानकारी  दीਂ  है  उसके  लिए  मैं  उनका  घन्यवाद  करता
 gt

 लेकिन  एक  बात  जरूर  कहना
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 4  अपग्रह  1903  भाव लम्ब  ala  लोक  महत्व  के  विषय  की  मोर  ध्यान  दिलाना

 ——  —

 चाहता  हूं  कि
 एक  मस्तिष्क  ज्वर

 तो  हमारे  देश  के  सभी  weal में  फला  उसको  रोकने के  लिए

 कसि  प्रकार  की  वै  aaa  तथा  अन्य  चीजों  की  जरूरत है  ताकि  उसको  रोका  जा  सके  ताकि
 =

 al  स्वास्थ्य  मंत्रालय  कार्य  कर  रहा  है  ।  लेकिन  जो  दूसरे  प्रकार  के  मस्तिष्क  ज्वर से  हमारे

 विरोधी  दल  के  लोग  पीड़ित  हैं  उसका  इलाज  निश्चित  तौर  पर  अध्यक्ष  महोदय  गौर  मापकों  र

 पड़ेगा  ।  इसके  लिए  किसी  वैक्सीन की  लोग  करनी  पड़ेगी  ।

 मंत्री  जी  के  उत्तर  से  और  जो  अन्य  रिपोर्टे  मिली हैं  ऐसा  लगता  है  कि  जनता  राज्य से  जो
 विरासत में  हमारे  देश  की  बहुत  सारी  बुराइयां  मिलीं  उनमें  से  एक  बीमारी  ar  बुराई  मस्तिष्क
 की  1०79 के  बाद  तेजी  से  फेली  ।  जनता  राज  के  विरासत  में  ag  बीमारी  अधिक  मिली है  ।

 मंत्री
 नी

 के  उत्तार से  कुछ  प्रश्न  उठते हैं  जो  मैं  पूछना  हूं  :

 .

 (1)  इस  बीमारी  में  जो  मौते  हुई  हैं  में  उसका  कारण  लोगों  का  देर  से  अस्पताल  में  जाना

 (2)  यह  बीमारी  गावों  में  ज्यादा  फैली है
 क्योंकि  वहां  सफाई  नहीं है

 (3).  लोगों  को  इस  बीमारी  के  विषय  में  प्रॉपर  ऐश  केशन  नहीं  है  ।  तो  जिस  तरह से  gut
 गांवों  की  आज  हालत  दूर  दूर  अस्पताल  हैं  भोर  मधघिकांश  अस्पताल  ऐसे  हैं  जिन  में  डाक्टर

 नहीं
 की  कमी और  अगर  हैं हैं  भी  तो  दवाएਂ  नहीं हैं  ।  मेरे  अपने  ही  क्षेत्र  में  इस  समय  428 ड

 है  अस्पतालों  में  भोर  कारण  यह  है  कि  जो  डाक्टर  गांवों  में  भेजे  जाते  हैं  वह॒  वहां  काम  नहीं

 करना  चाहते  ।  तो  क्या  कोई  ऐसी  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सेवा  का  भाप  निर्माण  करेंगे  ताकि  डाक्टर  गांवों

 में जा  सकें  और  उनसे  गांवों  में  काम  करने  के  लिए  बौंड  लिए  जा  सकें  ।  be
 a

 इसके  अलावा  दवाई  का  मसला  जो  शहरों  में  अस्पताल  हैं  उनमें  ऐसे  लोग
 हैं  जो

 सरकार को  प्रेशराइज  करते  हैं  और  शहर  के  अस्पतालों  को  दवायें  मिल  जाती  हैं  ।  साथ  ही  केन्द्र

 सरकार के  जो  अपाल है  उन  रसी ज  भी  अधि हैं  ।  लेकिन  गांवों  में  जो  अस्पताल  हैं
 जो  राज्य

 सरकारों  के  अधीन  हैं  राज्यों  के  रिसीसंज  कम  होने  की  वजह  से  वह  अपने  अस्पतालों  में  दवाए  नहीं

 दे  सकते  ।  तो  क्या  कोई  ऐसा  तरीका  आप  निकालेंगे  कि  गांवों  के  अस्पताल  को  समुचित  ग्रान्ट्स

 मिल  सके  ताकि  उनको  घन  के  अभाव  में  दवाओं  की  कमी  का  सामना  न  करना  पड़  और  ऐसी
 >

 इस बीमारियों  का  वहां  इलाज  हो  सके  चू  कि  गांदों  में  समय  पर  दवाएਂ  नहीं  मिलती  ह  लए  ऐसा

 होता है  ।  आपके  उत्तर  और  अखबारो ंसे  साफ है  कि  लोगों  को  देर  से  अस्पताल
 ले  : जाया  गया  या

 वे  वह  स्वयं  देर  से  अस्पताल  गए  मौर  अगर  गए  भी  तो  प्रॉपर  मेडिकल  केयर
 उनको  नहीं  मिली  ॥

 पेपर
 मेडिकल  कंयर  द देना  सरकार  की  ठी  है  ।  और  यदि  दवाए  az  इस

 दिक्कत  को  दूर
 या  ऐक्शन  ले  रहे करना  आपका  काम  है  ।  तो  इस  संदर्भ  में  आ

 255



 ahaa  aah
 महत्व  के  विषय  की

 ओर  ध्यान  विधानों
 25

 is
 ——————————  नि

 र
 द्र  सिह  रावत [st  रीड  चन्द्र

 >  कर्नाटक  और  दसरे  प्रान्तों  में  बीमारी  फली  ।  इसका  कारण  ag  भी  है  राज्यो ंके
 बीच

 प्रॉपर  कोमार्डिनेदान  नहीं  हुआ  ।  एक  राज्य  में  भापने  कुछ  दवाओं  का  छिड़काव  कर  मगर

 आसपास  के  राज्यों  में  नहीं  किया  जिसकी  वजह  से  वहां  बीमारी  फेल  गई  ।  तो  एक  जगह  कंट्रोल

 हो  और  दूसरी  जगह  कंट्रोल  न  हो  यह  भी  ठीक  नहीं  है  ।  खासकर  बार  एरियाज  में
 uals

 कोआडिनेश  होना  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  राज्य  सरकारों  को
 डायरेक्टर  दिया को गया  लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  राज्य  सरकारों  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाह

 इसके  वैक्सीन  जापान  से  आते  हैं  ।  मगर  बताया  गया  है  कि  वे  वेक्सीन  अब  प्रभावी  नहीं

 रह ग  क ए  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इनको  प्रभावी  बनाने  के  लिए  नैशनल  इंस्टीट्यूट  आफ

 घाइरालोर  नेशनल  इंस्टीट्यूट  माफ  मेल  हैल्थ  एड  न्यूरो  बंगलौर  गौर

 वाइरल  रिसचें इ  male  में  क्या  sta  हुई  है  ।  पिछले  ल

 ज्वर की  बात  उठी  थी  ।  इसी  दौरान  और  भी  कई  बातें  उठी  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता
 |  मंत्री  महोदय  ने  मामलों  को बहां पर  इन  दवाओं  की  ईजाद  करने  के  वारे  में  क्या  प्राप् रस  हुईं

 रेफर  करने  की  बात  कही  है  !  वह  यह  स्पष्ट  करने  का  कष्ट  करें  कि  इस  बारे  में  क्या  प्राप्त  स  हुई

 ८
 मंत्री  महोदय  ने  बी०  एच०  सी०  कौर  मेलेथियन  आदि  दवाएं  छिड़कने  की  बात  कही  >  | |  ह

 गांवों
 के  अधिकांस  लोग  खेती  फर  निसार  करते हैं  ।  हमने  देखा है  कि  विभिन्‍न  दवाएं  छिड़कने से

 न  केवल  फसलें  बर्वाद  हो  जाती  बल्कि  घास  भी  नष्ट  हो  जाती  जो  गाय  बैल  के  काम  आती

 इम  लिए  गांवों  के  लोਂ  दवाओं  के  छिड़कने  के  बारे  में  ज्यादा  उत्साह  नहीं  दिखाते  और इसको

 रेपिस्ट  करते  हैं  इससे  कीटाणुओं  को  पुरी  तरह  नष्ट  नहीं  जा  सकता  ।  क्या  मंत्री
 इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  जहां  ये  महामारियां  फैलती  हैं  और  दवाओं  के  छिड़काव  की  आव

 यकता  पड़ती  वहां  प्री  कवच  रल  क्राप्स  और  घास  के  लिए  वैकल्पिक  उपाय  किया  ज़ाए  और
 यदि  उनकी  फसल  नष्ट  हो  जाती  तो  उन्हें  उ  पका  कम्पेन्सेशन  दिया  जाए  ?  ४.

 att  ato  झांक रा नन्द  :  माननीय  सदस्य  ने  मस्तिष्क  ज्वर  की  समस्या  पर  प्रकाश  डालतें  gi

 शुर ूमें
 इस

 सभा
 में  विरोध

 का  रवैया  अपनाया  ।  वे  मुझ  से  चाहते  थे  कि  मैं  कहूं कि  क्या हम

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कुछ  कर  सकते हैं  ?  मैं  केवल  इतना  कह  सकता हूं  कि  इंदिरा

 कांग्रेस  एक  बड़ी  और  प्रभावशाली  aus  की  मात्रा  ही  विपक्ष  के  मस्तिष्क  ज्वर  का  उपचार

 कर  सकती है  te 1  ज

 उपाध्यक्ष  महो -  पेदा  :  लेकिन  इस इस  का  जिक्र  ध्यानाकर्षण  अनहा  दस फ

 श्री  at.  इंकशनर्द  qe  aé)  बात  a  जिसका  _  जिक्र  किया  था  ।
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 AIG  wra  लोक  महत्  पय  की  ओर  ध्यान  दिलाना
 am  1903 ण  ण

 ore  की चर्चा  करते  ga  इस  सम्बन्ध  में  फिरे  गये  उपायों  के  बारे  में  माननीय  सदस्य
 =

 ने  कई  ऐसे  प्रश्न  उठाये  जिसका  fast  अपने  qa  उत्तर  में  दे  चुका  न  वह  ara  क्षेत्र

 में  औषधियों  की  आपूर्ति  तथा  डाक्टरों  की  स्थिति  के  बारे  जानना  चाहते  थे  ।  द  एक  व्यापक

 प्रश्न  है  जिसका  निस्संदेह मैं  कई  बार  इस  सभा  में  दे  चुका  |  वर्तमान  प्रश्न  केवल

 मस्तिष्क  ज्वर  से  पीड़ित  रोगियों  के  लिये  औषधियों  की : गापूर्ति  उनके  इलाज  की  सुविधायें

 भारत  सर उपलब्ध  होने  से  सम्बन्धित  है  ।  जहां  तक  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  का  सम्बन्ध

 कार  तथा  राज्यों  की  गतिविधियों  में  तालमेल  लाने  के  लिये  राष्टीय  मले  रिया  उन्मूलन  काय  क्रम
 शाला  में  एक  सेल  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ताकि  इस  रोग  की  रोकथाम  हो  सके  |

 वह  यह  भी  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  जनता  को  सूचित  करने  के  लिये  कुछ  करते  रहे

 हैं  और  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मार्ग  दर्शी  बातों  सम्बन्धी  सुचना  जारी  की  है  ।  इसके

 उत्तार  मैं कहं गा  कि  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  लिये  जापान  के  मस्तिष्क  ज्वर  सम्बन्धी  एक  टिप्पण  को

 मुद्रित
 करके  लोगों  तथा  चिकित्सा  व्यवसाय  के  लोगों  के  बीच  वितरित  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेज  दिया  गया  है  ताकि  हम  देख  सकें  कि  जब  कभी  ऐसा  संक्रामक  रोग

 क बीड) फल  या  इसके  लक्षण  नजर  भाएं  तो  लोगों  को  उन्हें  क्या  कदम  उठानें  चाहिये  ।  इसके

 जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  के  विज्ञान  तथा  लक्षण  वक् तीन  तथा

 अन्य  निवारणात्मक  उपायों  सम्बन्धी  एक  तकनीकी  नोट  तयार  कर  लिया  गया  हे  और  सभी  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  भी  उन  क्षेत्रों  के  दो  तीन  किलोमीटर  ईद गिर्द

 जहां  काफी  रोग  फलने  के  समाचार  बी ०  एस०  सी ०  तथा  डी०  डी०  टी ०  का  छिड़काव  करने

 थ का  अनुज
 a  किया  गया

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  डाक्टरों  द्वारा  गांवों  में  न  जाने  सम्बन्धों  प्रश  का  सम्बन्ध  है

 मैं  कहुंगा  कि  इस  बारे  में  कई  समस्यायें हैं  निस्संदेह  यह  प्रश्न  इस  पहलू  से  नहीं
 | क

 दी
 ण  क्षेत्रों  में चिकित्सा  सुविधायें  ।  लेकिन  मैं  उनकी  बात  से  सहमत हु

 ह ह

 थ  सभा  इस  बात  को  जानती  है  कि  मैंने  हाल  में  एक  उच्च  स्तरीय  चिकित्सा  शिक्षा

 समीक्षा  का  गठन  किया  है  जिसमें  ख्याति  प्राप्त  चिकित्सा  शिक्षा-विद  हैं  जो  सरकार

 सुझाव  देंगे  कि  क्या  चिकित्सा  शिक्षा  के  वर्तमान  प्रणाली  में  सुघार  क्रिया  जा  सकता  है  ओर
 इसमें

 किस  प्रकार  सुधार  किया  जा  सकता  है  ताकि  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  ararat  तक  og  चिया जा  1

 चिकित्सा  शिक्षा  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  हम  नान  सकते  हैं  कि  क्या  हुम

 ऐसे  डाक्टर  तैयार  कर
 सकते  हैं

 हैं
 जो  सामजिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  होकर

 अपनी
 इच्छा  में

 ए
 ल

 2 सेवार्थ  गांव  जाने  को  तयार हैं

 257



 भविलम्बनीय  लोक  महत्व
 के

 विषय  की
 गोर  ध्यान  दिलाना  25  1981

 वि
 [st ato sae 7 ato  शंकर  a  ]  |

 जहां  तक  उन  दक्षिण  राज्यों  के  बीच  तालमेल  का  स  वध  जहां इस  रोग  के  फलने के
 लक्षण  नजर  भा  रहे  मुझे  कहना  चाहिये  कि  केवल  इसी  महीने  की  11  तारीख के  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  अधिकारी  हैदराबाद  सभी  प्रभावित  राज्यों  ं  गये  और  रोग  को

 प्रभावशाली  ढंग  से  नियंत्रित  करने  के  में  उचित  निदेश  जारी  किये  ।

 मैं  एक  अथवा  दो  दिनों  के  अदर  प्रभावित  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों

 की  बैठक  भी  आयोजित  करने  जा  रहा हू  और  मैं  इन  राज्यों  के  बीच  प्रभावशाली  तालमेल

 स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रहा  ह  ताकि  यह  रोग  अन्य  क्षेत्रों  में  न  फले

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी  ०  जे०  कुरियन  ः

 र ग
 t

 |  शना  atta  चन्द्र  तीन  रावत :  एक  मैंने  यह  पूछा  था  कि  जो  आपको

 teagan अदर  कोई  ऐसी  वेक्सीन  या  दवा  तैयार  करते  के  विषय  में में  क्या
 प्रोग्रेस  हुई

 %
 4

 .  श्री  बी०  झांक रा नंद  :  इस  समग्र  केव  एक  ही  वेक्सीन  उपलब्ध  है  जो  aga  सहती

 दुनिया  भर  में  ag  पता  लगाने  के  लिये  अनुसंधान  करने  के  प्रयास  क़रिये  जा  रहें  हैँ  कि  क्या  dada

 द्वारा  इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिये  कोई  प्रभावशाली  उपाय  किये  ar  सकते  हैं  और  इस  काम  में
 हम  अभी तक  सफल  नहीं  हो  पाये  ।  freeze  हमें  इन्ट्रांफेरोत  नामक  एक  ओषधि  मिली है  और

 इसे  सभी  सफ  ण के ह श चिकित्सा  में  उपयोग  के  लिये  om: tanta  नहीं  दी  गयी है  भोर  ठहर
 अनुसंधान

 अभी  चल  ही

 ि
 द  = क

 ait  कमन  नाथ  )  :  मंत्री  महोदय  ने  मस्तिष्क  ज्वर  के  निवार णा र्थ और  जहां
 भी  यह  रोग  फला  वहां  इसकी  चिकित्सा  के  लिये  सरकार  द्वारा  उठ  ये  गये  कदमों  का  जिक्र  शिया

 as

 मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  तथा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  के  पैर
 रा ग्राफ

 6  में  भी

 qe AAG anar 2

 ह  कि  हो  सकता है  एनसेफेलाइटिस  के  रोगियों  की  संख्या  अधिक  बताई  गई  हो  ।  ऐसा हो
 सक  है  ।  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  यह  एक  ऐसी  बीमारी  है  जिसके  समाज  में  बड़ी

 ता  हो
 रहा  है  भोर  इससे  बहुत  सी  मौतें  हुई  हैं  ;  मृतकों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  यदि

 ज्वर  के  मामलों  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  बताया  गया  है  तो  हमें  उसके  बारे  में  aga  अधिक  चिन्तित

 की  आवश्यकता  नहीं  मस्तिष्क  ज्वर  एक  महामारी  के  रूप  में  21.0  जिनों  में
 है  az  केवल  21  का  ही  प्रश्न  नहीं  मुख्य  बात  यह  है  ये  21  जिले  आपस  में  सटे  हैं

 ये  संलग्न  जिले  संक्रामक  रोगग्रस्त  हो  गए  हैं
 ।  अतः  इस  महामारी  की  ag  मुख्य  बात

 यद

 pall  की  वास्तव  में  ही  इसके  प्रति  तीखी  प्रक्रिया
 है

 उससे  कुछ  भी  हानि  नहीं  क्योंकि

 Trad  प्रमुख  बीमारी  है  और  यह मलेरिया  और  झील पावर के  बाद
 मच्छरों

 से  पंद
 होत  वाज

 न्
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 4  अग्रहायण  ,  1903  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना
 सा

 झील पांव  का  a  फाइलों  में  लग  जागे  वाला  रोग  अपित ुवह  है  जो  ae  tal  से  ह  बाद  होगा  है

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  दमें
 met

 लत

 कुछ सहायता है. क्योंकि इर

 प्रदान  की  है  और  क्या  कोई  अन्य  सामाजिक  संगठन  भी  सहायता  के  लिए  भागे  भाया

 क  योंकि  इसमें  सरकार  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  कुछ  सामाजिक  संस्थानों  का  सहयोग  लेने

 का  विचार  एक  अच्छा  विचार  है  ।  देस  के  अन्य  क्षेत्रों  में  इस  रोग  के  फैलने  के  नहीं

 परन्तु  नि नरोधक  उपाय  करने  आवश्यक  हैं  ।  ऐसी  वात  नहीं  है  कि  यह  रोग  केवल  सुखा  पड़ने  वाले

 क्षत्रों  में  ही  फैला  जैसा  कि  अनेक  समाचार  पत्रों  में  आया  ag  रोग  किसी  ऐसे  स्थान  से  आया

 है  जहां  सूअर  होते  और  सूअर  तो  सारे  ही  देश  में  मिन्नते  हैं  ।  अतः  जब  से  यह  रोग  1973-

 के  बाद  महामारी  के  रूप  में  फला  >
 [  <  सरकार  कौन-कौन  से  निरोधक  उपाय  करने  जा  रही

 ्  हं ध

 मरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  उन  लोगों  के  परिवारों  को  कुछ  atfaga  करने

 प्रधान पर  विचार  करेगी  जो  इसका  शिकार  हुए  और  काल-कलवंत  हो  गए  ।  क्या  उन्हें  क

 |
 met

 हत  कोष  से  दिया  जा
 सकता  है

 न
 प्

 मेरा  अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कोई  सीरम  खोज  ली  गई  है  ।  स्त्री  महो
 डो दय

 i  एक
 गर

 पष्ट  वक्तव्य  दिया  है  कि  सीरम  तो  है  परन्तु  ag  सफल  नहीं  रही  है  ।  परन्तु  समाचारों दों  में  यह  दिया

 गया  हैकि  इसके  लिए  सीरम  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सीरम  का  उपयोग  किया

 जाएगा  और  यदि  यह  सफल  नहीं र  हा  है  तो  वे  कब  तक  इसके  सफल  हो  जाने  की  माशा  करते हैं

 और कब  तक  इसको  टीका  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  जिनसे  अन्य  जिले  इस  रोग  से
 प्रभावित  न  a

 सकें  ।

 श्री  बो  जसा  कि  मैं  एहले  भी  कह  चुका  एन्सेफलाइटिस  एक  ak  a

 ज्वर  होता  है  जो  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  वायरल  भर  गैर-वायरल  कारकों  से  पदा  होता  है  ।

 )  पोलियो  जेसे  विषाणु  तथा  areal  मोतिया  असर  rat

 स्पष्ट-ज्वर  के  मामलों  के  विरल  कारण  माने  जाते  हैं  ।  फफूंद  भीर  casa  a

 ल्‍्सीपरूम  जेसे  पटो टेक् सोओ  भी  मस्तिष्क  के  सवर्ण  जू ॥. लत के कारग  हो  सकते  गत  वर्षों  में  मस्तिष्क

 ज्वर  के  फलने  के  बारे  में  जो  जांच  की  गई  उसके  फलने  में  जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  क

 मुख्य  कारण  पाया  गया  है  ।  जापानी  मस्तिष्क-ज्वर  एक  ऐसा  रोग  है  जो  कि  विषाणु  से  फलता  हैं

 भोर गौर  यह  बात  सिद्ध  की  जा  चुकी  है  ।  इस  विषाणु  मस्तिष्क-ज्वर  से  मृत्यु  भी  हो  जाती है

 इसकी  मृत्यु-दर  बहुत  ऊंची  परन्तु  जैसी  कि  मैं  पहले  कह  चुका  अन्य  प्रकार  के  नि  वरों

 से  होने  बाली  मौतों  को  भी  डाक्टर  लोग  प्रायः  इसी  के  साथ  गिन  लेते  क्योंकि  अ  बतौर से  ह इसकी
 री

 नही ंहै  और  संख्या  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिखाए  जाने  की  भी  संभावनाएं  हैं  ।  मस्तिष्क-ज्वर

 बलन  किन  विभिन्न  कारणों  से  भी  हो  सकता  है  ।  जब  इस  संबंध  में  रिपोर्टों  आती  हं  a
 बाली  मौतों  को इसमें  अन्य  के  मस्तिष्क  वर  के  कारणों  से  होने  ie  sf  |  भी  गिन  लिए  जाने  को
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 ‘i  बी०  शंकरा

 संभावना  होती  हैं  भीर  इस  प्रकार  मृत्यु  संख्या  बहुत  अधिक  दिखाई  जा  सकती
 sear 2 f  qe 26  जिलों  में  रोग  की  संक्रमण  प्रकृति  के  बारे  में  पूछा  इस  रोग  की  प्रकृति  ही  ऐसी  है  कि  यह

 इस  ढंग  से  फेली  हुई  हैं कि  किसी  एक  जिले-विशेष  में  भी  यह  cw  गांव  तो  अपना  प्रकोप  दिखा  रही
 तो  दूसरे  किसी  गांव  में  कतई  देखने  को  भी  न  हो  गौर  श्राप-भाजन गांव  में  भी  केवल एक  था

 दो  ही  मामले  हों  ।  इस  महामारी  की  ऐसी  तासीर  है  ।  ०

 ह

 =  श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  क्या  वह  चाहते  हैं  कि  इस  रोग  से  प्रत्येक  व्यक्ति  प्रभावित

 a  ऐसे  मामलों  को  सख्या  बहुत  बधिक है  ।  माननीय  सदस्य  ने  यही  कहा  था  ॥  ड

 श्री ato  दांकरानत्द :  मैं  जानता हूं  ।  यह  महामारी  दूसरी महामारी  से  fara  है  ।

 array  mw  यह  पता  होना  चाहिए  ।  end  अन्य  महामारियों  से  तुलना
 aa

 सकती

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मेरी  भतीजी  इसी  रोग  से  मरी  थी  ।  अतः  मैं  इसे  ज  तता  हूं  ||
 ब

 श्री  बी०  sata  यही  तो  समस्या  है  ।  यदि  भाप  इस  महामारी  भोर  अन्य  महामारियों

 के  अन्तर को  समझते  होते  तो  भाप  मेरी  बात  को  मानते  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नही ंहै  ।  इसके

 निवारण  का  एकमात्र  प्रभावकारी  उपाय  है  कीटनाशक  BT =r  छिड़काव  करना  और  उनका  आ
 उठाना  |  यदि  यह  काम  समय  पर  हो  जाता  है  तो  शायद  इस  रोग  को  रोकने  और  इसके  अन्य  क्षेत्रों
 में  फैलने से  रोकने  में  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 ४  एक  माननीय  सदस्य  :  प्रार्थना  से  भी  ?  ह  जल ि
 bo

 थी
 alo  दंकरानन्व  :  छिड़काव  से  ।  प्रार्थना  तो

 रने
 के

 वाद  बाती
 ।

 atten.  ०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  ह  fren  करता  i  कि  qe

 ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  देखें  ।  वह  एक  मुख्य  भोर  महत्वपूर्ण बात  का  जिक्र  करना  तो  भूल  ही

 द्
 ।  मैं  उनके

 लाभ  उद्धत  कर
 रहा  हूं  :

 के  बड़े  समान  पर  फैल  जाने  के  कारण  दुई  मौतों के  समाचार  की

 ह  atte  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  का  ध्यान  भाव
 +.  14.0

 =

 उन्होंने  केवल  इतना ही  कहा है  कि  उन्हें
 च्

 के  बारे  में  कुछ  समाचार  मिले  परन्तु  उन्होंने  यह

 बताने  का  कष्ट  नहीं  किंया  है  कि  वास्तव  में  कितने  लोगों  की  मृत्यु  हुई  किस  वय-वर्ग  के  लोग
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 ———  ee  eT  en  ee

 मरें  कित  आयु  के  लोग  इसका  शिकार  at  है ंया  12  ai  को  आयु  से  कम  के  बच्चे  हा

 इसका  शिकार  बनते  हैं  ।  मझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  यदि  मन्त्री  महोदय  सदन  को  मृतकों  की  वास्तविक

 संख्या  भी  बता  दें  ।  प्रतिवेदन  में यह  बताया  गया  है  और  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों में

 अस्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  दक्षिण  भारत  के  लगभग  26  जिले  इससे  प्रभावित  हैं  ।  यह  भी
 बताया  गया है है  कि  आमतौर  से  मस्तिष्क-ज्वर  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  ag  बीमार  गत  3-4

 वर्षों से  sat  देश  में  आती  रही  विशेषकर  आन्ड्  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  से

 ate

 क

 बारे में
 समाचार  मिलते  रहे  हैं  और  वहां  पर  कुछ  लोगों  की  इससे  मृत्य  भी  होती  रही है

 र  राज्य as  माध्यम  से  मेरी  मन्त्री  महोदय  से  यह ह  शिकायत  है  कि  यदि  भारत  सरका  ्य  रय

 सरकारों  को  सहयता  से  प्रारम्भ  से  ही  अथवा  aaa  दिखाई  देने  वाले  aq  से  ही  पर्याप्त  सावधानी

 बरतती
 तो  इस  रोग  को  फलने  से  रोका  जा  सकता  था ।  अब  जहां  तक  समाचारों  का  संबंध

 अकेले  भास्कर  sta  में  ही  104  व्यक्ति  इससे  मृत्यु  का  शिकार  हुए  हैं  ।  और  दुर्भाग्य  से  12  वर्ष की
 आयु-वर्ग  से  नीचे  के  बच्चे  ही  अधिकांश  इसका  शिकार  हो  रहे  हैं  ।  यह  इसका  सर्वाधिक दु

 पूर्ण  पहल  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  के  इस  कथन  का  कड़े  शब्दों  में  विरोध  करता  हूं  कि  ऐसा  हो  सकता

 मृतकों  की  संख्या  कुछ  अधिक  बताई  गई  हो  मैं  मन्त्री  महोदय  और  सदन  को  बता  देना  चाहता

 कि  हमारे  दक्षिणी  राज्यों  विशेषकर  area  प्रदेश  में  जो  रि  इस  रोग  से  प्रभावित  -  रहा

 !  बहुत  से  ग्रामीण  क्षत्र  हैं  जहां  लोग  इससे  काल  कविता  हो  रहे  हैं  |  जो  संख्या  मैंने  अभी

 जिनकी  सुचना बताई  थी  वह  प्रामाणिक  है  ।  यह  सरकारी  आंकड़े  हैं  ।  ऐसी  बहुत  सी  ala  हुई

 अस्पतालों  को  नहीं  दी  गई  थी  ।  इन  मामलों  के  बारे  में  आपका  क्या  कहना  दूसरे  शब्दों  में  में

 दंगा  कि  भारत  सरकार  को  और  राज्य  सरकारों  को  इस  बीमारी  को  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए

 उन्हें  यह
 he

 मान  लेना  चाहिये  कि  उन्हें  जो  रिपोर्ट  मिली है  उनमें  मृतकों  की  संख्या  अधिक

 बताई  दूसरी  ओर  इस  देश  के  दक्षिणी  राज्यों  के  12  वर्ष  से  छोटे  बच्चों  की  ओर  से  मैं

 मि महोदय  से  अपील  करूगा  कि  यदि  उन्हें  मिलने  वाली  रिपोर्टों  में  यदि  संध्या  कम  भी  हो

 भी  आपको  पर्याप्त  पूर्वोपाय  करने  होंगे  ।  गत  अनेक  वर्षों  में  कुछ  भी  तो  नहीं  किया  गया है  हम

 असहाय
 बनकर  इस  बीमारी  से  अवैध  बच्चों  को  रोगग्रस्त  होते  देखते  रहते हैं  ।  इस  बीमारी का

 सामना  करने
 मे ंमें हम  भंस हाय हैं  ।  हमारे  पास  दवाईयां  नहीं  भेषज  औषधियां  नहीं

 हैं
 बौर

 इस  रोग से  लड़ते  के  लिए  जो  कि  पिछने  चार  वर्षों  से  आया  हमारे  पात्र  कुछ  भी  लाज  नहीं

 अतः  गिल  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  इसे  Tea
 रता  से  लेना  चाहिए  क्योंकि

 पुर  जिले  के  सू  ताग्रश्त  क्षेत्र  a  विशेषकर  इस  रोग के  प्रय  शिकार  बने  थे  ।  अब  यह  बीमारी

 aerate  के  तीन  अथवा  चार  जिलों में  फैल  गई  है co  से  उपाध्यक्ष  महोदय  भी  जानते

 होंगे  कि  स्वयं  उनके  राज्य  siieaary  को  भी  इस  रोग  ने  प्रभावित  किया  है  ।  अब  कर्नाटक  का

 कोलार  जिला  इससे  प्रभावित
 है

 ।  ज्यों-ज्यों  दिन  बीतते
 जाते

 न्र  हमारे  देश  में  इस  बीमारी  फी
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 sito  नरसिम्हा

 जड़ें गौर  अधिक  गहरी  होती  जा  रही  हैं  ।  जब  तक  भारत  स  और  राज्य  सरकारें  इससे  युद्ध

 स्तर  पर  निपटने  के  लिए  इसको  गम्भीर  रता  से  नहीं  लेती  डर  हे  कि  यह  रोग  दावानल  की

 तरह  फल  जाएगा  गौर  यह  हमें  एक  ऐसी  अवस्था  में  पह  बनी
 ail

 aga  से  छोटे  बच्चों

 को  असहाय  दर्शक  बनकर  कालप्रस्त  होते  देखते  रहेंगे  ।

 महोदय  मैं  मन्त्री  महोदय  से  एक  बार  और  अनुरोध  करूगा  कि  व  वह  इसे  बहुत
 रता  से  लें  ।  अब  मैं  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  गा  और  मैं  उनके  विशिष्ट  उत्तर  agar

 bed  *

 मै  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 (1)  सूअर  बाद  वाले  क्षत्रों  और  अन्य  क्षत्रों
 |  विशेष  रूप  से  यह  Ca  फैला

 हुआ  है  छिड़काव
 करने  के  लिए

 प्रभावित  क्षत्रों  को
 मिलियन  मिस्ट

 ब्लोगर
 पर्याप्त

 संख्या  में
 म ेगज  दिये  गए हैं

 &

 2)
 स्तिष्क  ज्वर  रोग  के  कितने  कठिन  मामलों

 को  इस रोग  के  लिए  विशेष  रूप
 से  भपेक्षित  उपकरणों  से  सज्जित  अस्पतालों  में  ले  जा

 न

 (3)  क्या  नाजुक  क्षेत्रों  पता  लगा  गया
 है

 और
 क्या

 वहां  पर
 निरन्तर

 चिकित्सा  संबंधी  सतर्कता  बरती  जा  रही  है  ;

 (4)  क्या  किसी  टीके  को  विकसित  करने  के  लिए  तुरन्त  एग  उठाए  गए  हैं  और

 यदि  तो  कौन-कौन  से  ?
 न्र

 on

 (5)  कया  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  यह  स्वीकार  करने  के  तयार है  कि  यह  बीमारी

 इस  दावे  के  साथ  महामारी  के  रूप  में  भारत  मे  ATS  क्या  भारत  सरकार  इस
 बीमारी  के  मान  तथा  इस  पर  नियंत्रण  कर  लिए  एक  राष्ट्रीय  कार्य  क्रम  विकसित
 करने  के  लिए  तैयार

 art  अन्त  क्या  नेशनल  इंस्टीट्यूट  साफ  पुना  से  विशेषज्ञों  के  ज  ia  का  ने  अपने

 निष्कर्ष  भेज  दिये  यदि  तो  कृपया  बताइये  कि  वे  निष्कर्ष  क्या  ।  घन्यवाद  ।

 ननिया  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  चिन्ता  के  साथ  अच्छी श्री  बी०  शंकरा नन्द :  मैं  भी  मा

 प्रकार  सहमत
 जानता  नग  में  जानते  हैं  कि  उन्होंने

 जो  यह  कहा  be  क  था  5  वर्षों  से  आन्ध्र-प्रदेश  इस
 बी  री  से  पीड़ित  रहा  यह

 बात  सही  द  से
 कायस  में  1978,  19379  और  1977  वर्षों  में  होने

 *
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 ॥.  ड 4  ee AWA;  ह  महत्व
 के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 बाली  मौतों  की
 संख्या  मुश्किल  से

 50  है
 ।

 अतः
 उनकी

 यह
 धारणा

 कि
 यह  बीमारी

 लगातार  तीन

 या  चार  वर्षों  से  भिन्न-प्रदेश  राज्य  को  प्रभावित  कर  रही  बिल्कुल सही  नहीं  है  ।

 श्री  site  नरसिम्हा  रेड्डी  :  मैं  इसे  सही  करके  तीन  वर्ष  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अवधि  को  कम  करके  तीन  वर्ष  कर  दिया है  ।
 दाम

 mi  श्री  ale  शंकरा नन्द  :  मैं  माननीय  सदस्य  तथा  सभा  को  सुचित  करना
 चाहता  हूं  कि  केन्द्र

 द्वारा दी  जा  रही  कीटनाशक  दवाईयों  या  फारिग  मशीनों  को  सप्लाई  और  तकनीकी  मार्गदर्शन

 के  अभाव  के  कारण  इस  बीमारी  को  रोकने  तथा  इस  पर  नियंत्रण  करने  के  कार्यक्रम पर  किसी

 भी  प्रकार  का  कुप्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  जो  कुछ  राज्यों  ने  अर्थात  एच०  सी०  एच०  भोर

 ag  उन्हें  भेजा  जा  चुका  है  और  नेश्नल  इन्स्टीट्यूट  आफ  वाइरोलो  पुना  का  तकनीकी

 मार्गदशंक  दल  इस  क्षेत्र  को  गया  है  भर  वह  इस  बीमारी  पर  नियंत्रण  करने  तथा  इसे  रोकने
 के

 मार्गदर्शन  कर  रहा  है  ।

 ait  जी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  महोदय  मैं  मन्त्री  महोदर  द्वारा  व्यक्त  इस  विचार  न

 जोरदार  शब्दों  में  आपत्ति  करता  हूं  कि  इस  बीमारी  ने  समस्त  देश  को  प्रभावित  नहीं  किया

 मोर  इससे  तीन  अंकों  की  gear  से  अधिक  लोग  नहीं  मरे  हैं  क्या  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  सोती

 रहेगी  ?  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  मौतों  के  पश्चात  भाप  जागेंगे ?
 मेरे

 विभाग
 में  केवल  एक  अवयस्क  बच्चे  की  मौत  को  भी  वही  महत्व  देना  होगा  ।

 &  श्री  बी०  शंकरा नन्द  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  इतने  निराशावादी  क्यों
 हैं  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  हम  इसकी  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैंने  कहा  है  कि  हमने  इसकी

 भोर  सभी  तरह  से  ध्यान  दिया  है  भर  सभी  प्रकार  की  ag  सहायता  भी  भेजी  हैं  जिसकी
 राज्यों

 को  आवश्यकता  है  ale  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपका  इसलिए  धन्यवाद

 करता  हूं  कि  आपने  हमें  कार्यसूची  में  शामिल  करने  और  राष्ट्र  के  समक्ष  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  स्वीकृति  दी  मैं  व्यक्ति  रूप  से  अपने  एक  अच्छे  मित्र  के  रूप  में  तथा  एक

 मन्त्री के  रूप  में  मैं  श्री  शंकरा नन्द  जी  का  कृतज्ञ हूं  ।  मैंने  इन  बीमारियों  के  उन्मूलन
 के

 लिए  उनकी

 गहन न  तीब्र  व्यथा  को  देखा है  ।  किन्तु  महोदय  अनेक  बातें  ऐसी  हैं  जिन  पर  उनका  सीधा  नियंत्रण

 नहीं  ।  उसे  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  कई  बार  उनके  संकल्प  को  मूलभूत  ढांचे  की  ओर  उनके

 पास  उपलब्ध  अन्य  संसाधनों  की  कमियां  पूरा  नहीं  होने  देतीं  ।  ्

 walag, oan a  मेरे  पाक
 छठी  पंचवर्षीय

 योजना  की  va ofa ae  है  जिसमें  बताया
 गया  है

 मानित  व्यय  1821  करोड़  रुपये
 होगा  ।  इसमें से

 542
 करोड

 रुपये  संचालक  रोगों  पर  नियंत्रण
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 अविलम्बनीय  लोक  मह्व  के  विषय
 की

 जौर
 ध्यान

 पिलाता
 25  1981

 =

 [at  डी०  ato

 के  लिये हैं
 ।  मन्त्री  मिन  ने  ठीक  और  ईमानदारी  स  कहा  a  क्रि

 ऐनसेफलाइटिस  मच्छरों  के

 काटने से  होने  वाली  बीमारी  है  ।  इसका  मय  यह  कि  यह  एक  संक्रामक  बीमारी  है  मौर  संक्रामक

 बीमारियों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  मंत्रालय  या  योजना  आयोग  ने  पंचवर्षीय

 गोश्त  1980  से  1985  तक  के  लिये  524  करोड़  की  धनराशि  का  नियतन  किया है  ।  मैं  विशेष

 सूप से  इस  बारे  में  जानना  चाहता  हुं  ।  गत  दो  वर्षों  से  आप  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  के  प्रभारी  मन्त्री

 आपने  इन  दो  वर्षों  में  संक्रामक  बीमारियों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  इस  524  करोड़  रुपये

 at  धनराशि  में  कितना  व्यय  किया है  ?  मैं  ag  जानता  हूं  कि  कितना  प्रतिशत  व्यय  किया  गया  n

 ।  यदि  उनके  कारण  केवल  ऐनसेफलाइ ये  मच्छर  केवल ऐनपसेफल।इटिस के  रोग  के  कारण  नहीं हैं

 fea  ही  तो  सारी  बात  के के  लिए  हमें  क्षमा  किया  जा  सकता  है  ।  होता  यह  है  कि  ये

 मच्छर  मलेरिया  आदि  फैलाने  के  भी  कारण हैं  ।  वे  ऐनसेफलाइटिस  तथा  अन्य  बीमारी

 के  लिए  fatter  हैं  चाहे  ये  वाइरस  हो  अथवा  वेकटेरियल  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  मच्छरों

 पर  नियंत्रण  के  कार्य  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पूरा  करना  कि  छुट  पुट  आधार  अथवा

 ' जिलावार  arent  पर  या  कि  उस  ऐसे  अन्य  आधार  पर  ।  मैं  अपने  पूछना  कि

 मच्छर  उन्मूलन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  क्या  है  ?  इसे  देश  के  सामने  रखा  जाना  चाहिए  ।  मले

 फिलेटिया  तथा  ऐनसेफलाइटिस  हो  सकता  है  कि  जो  जापान  अथवा  कहीं  भर  से  आयी  हों

 समाप्त  करने  के  लिए  आपका  क्या  कार्यक्रम  है  ?  श्री  शंकरा नन्द  जी  अब  यह  आपके  '  लिए

 बड़ी  चुनौती  है  ।  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  आपके  मन्त्रालय  ने  क़षि  मन्त्रालय  के  सा

 मिलकर  कोई  समन्वित  प्रयास  किया  है  ?
 महोदय  ग्रामीण  भौर  नगरीय  क्षेत्रों  में  होता  यह  है  झ

 यह  रसायन  जिसके  बारे  में  आपने  सभी  प्रकार  सामस  के  साथ  इतनी  बातें

 >  | बिलकुल  प्रभावी  नहीं  है  ।  अब  हमको  प्रभावशीलता  के  बारे  में  सन्देह  है  माफ  मच्छरों  को

 करने  के  लिए  तरल  रूप  में  इस  रसायन  का  छिड़काव  करते  हैं  ।  इन  रसायनों  के  बारे
 में

 बताना
 चाहता  हूं  जो  भारतीय  मच्छरों  को  नष्ट  करने  के  लिए  प्रयुक्त  किये  जाते  इन  में  से

 aa 80  ot  प्रतिशत  नकली  होते  उन्हें  नकली  फर्मों  द्वारा  बनाया  जा  रहा
 इन्हें  स्वास्थ्य

 सेवा  निदेशालय  एवं  कृषि  tar  निदेशालय  द्वारा  बहुत  ही  ऊचे  नृत्यों  पर  खर

 क

 ि  क
 इनमें  इनकी  प्रभावकारिता  है  नहीं  ।  इस  बात  की  ध्यान  से  जांच  करनी  होगी  कि  ये  किस

 सीमा  तक  प्रभावकारी  हैं  ।  इन  छिड़काव  कार्यों  कार्यप्रणाली  पर  फिर  स
 विकार  करता द्

 ह  kg  च् ह  ह  *  1

 एक  wea  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  के
 बोरे

 मैं  पह  बताना  चाहत  हूं  कि  यह  योजना

 है  जो  बड़ी  ऊंची  भावज  में  कडी  जा  रही दस्तावेज  कुछ  ऐसी  बातों  पर  प्रकाश  डाल  रही  है

 वर्षीय  योजना  निश्चित  रूप निःसंदेह  यह  सुन्दर  ढंग
 सें लिखा गया  एक दस्तावेज  है  ।

 यह  छठी  पंच

 गया  दस्तावेज है  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  हैं  कि  इसके  इरादे से  एक  सुन्दर लग  से  लि

 aye  छठी  योजना में  आप
 स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  प्रयोजनों  पर
 1824  करोड़  रुपया  खर्च  करेंगे

 ।

 ह  *  .
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 aracdtda नम  यर  रना  1  न  जन  का  ओर  ध्यान  दिलाना 4  1903
 म  पए  en  are

 श्री  शंकरा नन्द ठीक  मैं  चाहता  हं  कि  भाप  इसमें  हों  ।  मैं  आपकी  रूफ लता  चाहता

 हूं  किन्तु  हमारे  ग्रामीण  अस्पतालों  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  की  स्थिति  के  बारे  में  क्य  स्थिति
 दे

 ?

 ये  अस्पताल  aga  ही  खराब  स्थिति  में  ैं  ऐनसेफलाइटिस  में  कार्डियो  वेस कुलर  रेस्पिरेटरी

 सिस्टम  विफल  हो  जाता  है  जिसके  fae  एक  रिसपोरेटर  एक  रेस्पाइरेटर  की  आवश्यकता  होती
 at

 ४  |
 1  यह  एक  सरल  उपकरण  है  जिसकी  आसानी  से  सकती है  1  किन्तु

 अस्पतालों  में  ये  रेस्पिरेटरी  उपलब्ध  नहीं  lia  में  इन  280  अस्पतालों  में  से  कितने  अस्पतालों

 रेस्पिरेटरी  दिये  गये  क्या  आप  बता  सकते  है  कि  भाष  के  पाता  इन  जिला  अस्पतालों  में  पर्या

 से  रेस्पिरेटरी  हैं  ?  आप  कस  कह  सकते  हैं  कि  इस  स्थिति  में  आप  मस्तिष्क  ज्वर  जेसे  रोगों  प

 नियंत्रण  कर  सकेंगे  ?  शंकरा नन्द  जी  जिला  अस्पतालों  को  न्यूनतम  उपकरणों  की  सप्लाई  की

 जिनकी  उन्हें  भावश्यकता  है  he |  कहीं  एक्स  रे  प्लॉट  काम  नहीं  कर  रहा है  ।  वहीं  रेस्पिरेटरी

 ai लब्ध  नहीं  हैं  ।  महोदय  केवल  यही  सामग्री  नहीं  है  जिसके  बारे  में  मुझे  आपको  बताना  है  |

 अस्पतालों  में  ऑक्सीजन  सिलेंडर  भी  उपलब्ध  नहीं  यदि  कोई  ब्यक्ति  बीमारी  से  पीडित  तो

 उसे  तुरन्त  आक्सीजन  पर  रखा  जाना  चाहिए  |  उसे  किसी  स्वैच्छिक  संगठन  अथवा  किन्हीं  अन्य

 निजी  व्यक्तियों  के  पास  जाना  पड़ता  उनके  पास  भी  ये  उपकरण  नहीं  तो  रोगी

 काफी  तकलीफ  उठानी  पड़ती  है  ।  मैंने  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  कहनी  है  ।  यह  एक  संक्रामक

 बीमारी  है  ।  क्या  आपने  रोगी  को  एकान्त  में  रखने  के  बारे  में  कभी  सोचा  r  @

 यह  aga  at  महत्वपूर्ण  बात है  ।  यदि  उसको  ऐनसेफलाइटिस  की  बीमारी  as J  ता  उस  क्
 अलग  रखना  होता  है  ।  क्या  आप  के  पास  इन  रोगियों  को  अलग  रखने  के  लिए  वाड  है ंहैं

 ?

 अस्पतालों  में  संघ  डिविजनल  अस्पतालों  में  aaqi  तथा  कथित  रेफरल  अस्पतालों  जिनके  far

 आप  इतने  अधिक  भवन  बनाते  ज  रहें  हैं  लेकिन  were  गति  दवाइयां  आदि  नहीं  हैं

 कया  आके  पास  इन  अस्पतालों  में  इन  बीमारियों  हे रोह दों  को  अनंग  रखते  के  लिये  ars हैं  ?  |
 आप  के  पास  अच्छे  भवन हैं  14  नया  *  खंडों  वाले  अच्छे  tara  अस्पतालों  का  निर्माण  करने के

 ज्
 लिए  आपको  यूनेस्को  या  अन्य  स्रोतों  से  धन  मिल  रहा है  ।  किन्तु  माप  इन  अस्पतालों  में

 आवश्यक  सुविधायें  नहीं  जुटा  रहे ंहैं  ।  अत :  इसमें  रोगी  को  एकान्त  में  रखने  वाली  बात  है  ।  यदि

 आप ने  हैजा  और  प्लेग  को  एक  ann  रोग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया है  ,  तो  आप

 लाइटिस  को  भी  संक्रामक  रोग  के  रूप  में  घोषित  करेंगे  ?  यदि  कोई  eafea  इस  बीमा a  से  प्रभावित

 होता है  तो  उसके  बारे  में  सम्बन्धित  प्राधिकरण  को  सूचना  दी  जानीं  चाहिये  ।
 कानूनी

 तौर पर  उस  पर  आरोप  लगया  जाता  चाहिए  ।  यह  भी  एक  महत्व  पूर्ण  काय है  ।  इसे  लागू  करना

 आपका  कत्तव्य  है  गौर  आप  को  इसे  संक्रामक  रोग  के  रूप  में  अंवश्य  ही  बॉक्स  करना  wife

 अब  कया  2  प
 हमें

 अन्य  उन्नत  देशो  में  ऐनप्ेफलाइटिस  की  स्थिति  a  ike  में  बतायेंगे ?
 ए
 पु क्या  आप  हमें  बता  सकते हैं

 र  यह  हुआ
 !

 इसके  आंकड़े  क्या
 इस  देश  को  यह  बताया  जाना लला  fea  के  अन्य  भागों

 में  ऐनलेफलाइटिस  की  बीमारी

 के  बारे  ऐं  कभी-कभी  ही  सुना  गया  हैं  ।  किन्तु  भारत  में  यह  बहुत  ही  आम राय  है  ।
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 अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय की  ओर  ध्यान  दिलाना  25  1981

 oo
 ite  sts

 अन्त  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  है है  मैं  इस  बीमारी  पर  —  करने  के के  हेतु  उठाये गये
 वर्गों  के  लिए  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करता हू  |  तपेदिक  जेसी  बीमारियों

 और  कोढ़ ढ़  तथा  अपनेपन  जेसी  अन्य  बीमा  रियों  के  लिए  राष्ट्रीय  नियंत्रण  कार्यक्रम  बनाये  गये  हैं  ।

 किन्तु  क्या  आप  ऐतसेफलाइटिस  एक  या  दो  अन्य  रोग  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  से  जोड़ेगे  ?  एक  अन्य
 भयंकर  रोग है है

 जो  बहुत  तेजी  से  फेल  रद्दा  है  जिसका  नाम
 है  वाइरस  हैपीटेरिस  |  वह  भी  एक

 संक्रामक  रोग  ह  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता हु  कि  कपा  आप  राष्ट्रीय  नियंत्रण  कार्यक्रमों  की  सूची  में

 वाइरल  हेपीटेरिसि  को  भी  शामिल  करने  जा  रहे हे  ?  मैंने  कुछ  प्रश्न  पं  ष े  भोर  मुझे  भाषा ह ैहैं  कि

 मंत्री  महोदय  उनका  उत्तर  देंगे  ।

 =  || श्री  बी०  शंकरानन्द  :  माननीय  सदस्य  ने  अनेक  ऐसे  मामले  उठाये  जिनका  हम

 क्षण  प्रस्ताव  के  साथ  बिल्कुल  ही  सम्बन्ध  नहीं  है  उन्होंने  सारी  संक्रामक  बीमारियों  के  बारे  में  ही
 यह सब  कुछ  कहा

 है  ।  उन्होंने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  उल्लेख  किया  यह  एक  ऐसी  बीमारी

 है  जिसे  आम  तौर  से  जापानी  ऐनसेफलाइटिस  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  अन्य  संक्रामक  रोगों के
 सम्बन्ध में  जेसा  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  रोगी  को  अलग  रखे  जाने  की  आवश्यकता  होती  है  |

 किन्तु  यह  एक  ऐसी  संक्रामक  बीमारी  नहीं  जो  एक  ब्यक्ति  से  दूसरे  व्यक्ति |  को
 ida a

 sanein)  ्

 at}  डो०  पो०  यादव :  यहां  यह  बताया  गया

 a

 कि  जापानी  ऐनलेफलाइटिस को  समय
 -

 पर  मच  घरों  से  होने  वाली  वाइरल  बीमारी  बताया  गया  है  ७ ्
 श्री  बी०दंकरानन्द  :  उसका  AZ  अय  नहीं है  कि  रोगी  को  अलग  रखना  आवश्यक है  ।

 उन्होंने  जिला  अस्पतालों  रेफरल  अस्पतालों के  रख  दवाइयों  की  सप्लाई  भारी  पूरी  बातों  के

 बारे में  प्रश्न  उठाया है  ।  मैं  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  सुचित  करना  चाह  कल  कि  इस
 रोग  की  रोकथाम  तथा  इसके  निवारण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  कीटनाशक  भो  गधियों  तथा  डाक्टरों

 की  कमी  के  कारण  नुकसान  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  राज्यों  ने  जो  कुछ  भी  केन्द्र  ने

 उह दिया ' | हमने है  ।  राज्यों  के  पास  पूरे  उपकरण  हैं  ।  हमने  प्रभावित  क्षत्रों  को  फायरिंग  मशीनें  भेजी हैं हँ  ।  ह
 मेलथियन  तथा  बी०  एच०  सी ०  के  अतिरिकत  स्टाक  के  छिड़काव  तथा  उपयोग के  भी  लिए 9 भेजे  हैं

 सभी  आवश्यक  चीजें  दी  गयी  जो  तकनीकी  जानकारी  जरूरी  थी  वह  भी  केन्द्रीय  सरकार  ने

 प्रदान  की है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  और  क्या  जानना  चाहते  हैं  ।

 अस्पतालों  की  दशा  तथा  पर्याप्त  औषधियों  की  सप्लाई  आदि  के  प्रश्न  की  चर्चा  इस  विषय

 से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  आज  तो  मैं  केवल  मस्तिष्क  ज्वर  के  लिए  जरूरी  औषधियों  भारी  के  सम्बन्ध

 में  ही  बताऊगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  ओषधियों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करने  के  लिए

 कहा  इस  दवाई  के  उपचार  के  लिए  कोई  औषधि  उपलब्ध  नही ंहै
 ।  रोग  का  इलाज  लक्षणों  के

 a  अत  किसी  औषधि  के  सप्लाई  करने  का  at  उत्पन्न  नहीं  होता अनुसार  ही  किया जाता
 इस  रोग  का  इलाज  an  ब्

 लिए  अं
 पब  sera

 मं  उल  ह
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 4  1903  पाकिस्तान  दवारा  युद्ध  दर्जन  afinਂ
 के  कथित

 प्रस्ताव  के  बारे  में ि
 की  See  eee

 माननीय  सदस्य  ने

 aafur, ‘aa dar
 मच्छरों  आदि  के  बारे  में

 बारे
 मे  ay  aT  छा  है  यह  एक  व्यापक

 प्रशन  है  और
 में  दरें  ere  दें  हूंगा  कि

 हम  ट्र  बार  स्वयं  बहुत  गम्भीरता के  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।  इस  समस्या के  प्रति  जो  चिन्ता  उन्हें  उसमें  मैं  भी  उनके  साथ  हूं  इसके  लिए  हमारे  पास

 राध
 जेलस

 उन्मूलन  कार्यक्रम है  और  यह  बहुत  सतोष  जनक  ढंग  से  काम  कर  रदा

 es  ae

 पाकिस्तान  द्वारा  प्रसिद्ध  वजन  स  घिਂ  के  कथित  प्रस्ताव  के  बारे  में  वक्तव्य

 विदेशी  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  जैसा  कि  सदन  को  याद  होगा  स्वर्गीय  प्रधान

 नेह  रू  ने  22  1949  को  प्रधान  मन्त्री  लियाकत  गली  खां  के  समक्ष  यह प्रस्ताव

 रखा था  कि  दोनों  देशों  की  सरकारें  युद्ध  न  करने  की  एक  प्रम्मिलित  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  करें  । इसका

 आधार  यह  होता  कि  की  सरकार  और  पाकिस्तान  की  सरकार  अपने-अपने  लोगों  के  बीच

 मित्रता  और  सदभाव  को  संवर्धित  करने  की  इच्छा  जोकि  एक  सम्पर्क  सूत्र  में  गुच्  हुए  उसके

 द्वारा  यह  घोषणा  करती  हैं  कि  वे  अपने  आपस  के  किसी  adara  या  भावी  विवाद  को  सुलझाने  के

 युद्ध  सहारा  लेने  निदा  करती  हैंਂ  ।  बाद  में  प्रधान  म  त्री  लाल  बहादुर  शार

 (1965 में  ),  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  (1963  और  श्री  मोरारजी  देसाई  (1977  द्वारा

 अनेक  मी  पर  इस  पेशकश  को  दोहराया  गया  ।  फरवरी  1980  में  विदेश  सचिव  नब

 स्तान के  दौरे  पर  गए  थे  तब  उन्होंने  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  न  करने  की  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने

 के  प्रस्ताव  को  दोहराया  था  जिनका  उद्देश्य  यह  था  कि  पाकिस्तान  में  भा  रत
 wale

 से  किसी

 प्रकार के  खतरे  की  आशंका  न  रहे  ।
 os

 2.  इस  दिशा  में  हमने  बार-बार  जो  पहुचकर  भी  गिर्दे  उसका  हमेशा  ही  पाकिस्तान  की

 ओर से  नकारात्मक  उत्तर  मिला है  ।

 3.  विगत  वर्षों  में  इस  मामले  पर  पाकिस्तान  की  बुनियादी  स्थिति  यथावत  बनी रही  है  ।

 1963  में  श्री  भुट्टो  ने  ऐलान  किया  था  वार  भारत  कश्मीर  के  मामले  पर  पाकिस्तान

 के  साथ  न्यायोचित  और  सम्माननीय  समझौता  कर  ले  तो  युद्ध  न  करने  की  एक  संधि  ती क्या  हम

 हजार  संधियां  कर  सकते  हैं  ७  लेकिन  जब  तक  कश्मीर  का  विवाद  चल  रहा है  तब  तक  हम

 इस  बात  की  कल्पना  नहीं  कर  सकते  कि  हम  भारत  का  युद्ध  न  करने  की  संधि  करने  का  प्रस्ताव

 स्वीकार  करें  ।”  प्रधान  मन्त्री  इंदिरा  गांधी  की  ओर  से  प्रस्तावित  युद्ध  न  करने  की  संधि की

 पेशकश को  अस्वीकार  करते  हुए  राष्ट्रपति  श्री  TTTT  ने  कहा  था  कि  पहने  कश्मीर  का  तय

 किया  जाए  ।  प्रधान त  मन्त्री इ
 इंदिरा

 गांधी  के  द
 न

 न  करने  के  सुझाव  का  जवाब  देते  हुए  राष्ट्रपति
 करा

 याइया  खां  ने  ware  1  यह  अगर  हमारी  दोनों
 सरकारें  aaa  मसलों

 के  जोकि
 वास्तव  में  छाया  मात्र  है  दौड़ती  रहेंगी  और हमार ेबीच

 के  दो  यानि  जम्मू
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 वार विस् तान  द्वारा  वजन  सन्धिਂ  के  कथित  1981

 प्रस्ताव  के  वारे  में  वक्त त्व
 —— एएए  a  अव  क

 [st
 पो०  ato  नर  राव  |

 आर  =r  पीर  तथा  गंगा  के  पानी  के  विवाद  से  कत a  दगी  तो
 ater?

 और  मित्रता  की  वात

 भारत  भोर  पाकिस्तान  के  लिए  एक  मृग-तृष्णा  ही  बनी  रहेंगी  क  भारतीय  पत्रकार  को

 इन्टरव्यू  देते  हुए  राष्ट्रपति  श्री  जिया-ऊल-हक  ने  बहुत  ATH  शब्दों  में  कहा  युद्ध  न  करने  को

 AN AAT  संधि  की  कीमत  उतनी  भी  नहीं  होती  जितनी  कि  उन  कागजों  होती है  जिन

 पर  वे  लिखी  जाती  हैं  ।  इतिहास  हमें  बताता  है  कि  युद्ध  न  करने  अनेक  संग
 अनेक

 महाश्रमण  संघियों  भोर  अनेक  शांति  संधियां  कितनी  निदेशक  सिद्ध  हुई  हैं

 4.  1972  के  शिमला  समझोते  के  बाद  पाकिस्तान  ने  अनेक  अवसरों  पर  यह  कहा  हैकि

 शिमला  समझोता  अपने  भाप  में  एक  प्रकार  से  युद्ध  न  करने  की  संधि  ही  और  इसलिए  ऐसी

 किसी  अन्य  संधि  की  बात  सोचने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  1980  में  विदेश  मन्त्री श्री
 मा गा शाही  ने  हमारे  विदेश  सचिव  को  बताया  था  राजनीतिक  कारणों  उनके लिए  युद्ध  न

 करने  की  संधि  पर  विचार  करना  संभव  नही ंहै  क्योंकि  उनक  राय  में  शिमला  समझोता  स्वयं

 ही  युद्ध  न  करने  की  एक  संधि  है  ।  ्  के

 5.  पाकिस्तान  सरकार  के  आधिकारिक  प्रवक्ता  ने  15  1981  को  एक  बहुत  बड़ा

 बयान  जारी  करके  queer  को  अमरीकी  हथियारों  की  आपूर्ति  भर  बिक्री  से  सम्बद्ध
 एक-मुश्त

 शत

 प्रस्ताव  पर  पाकिस्तान  की  गोपाल  रिक  स्वीकृति  का  ऐलान  किया  ।  इस  बयान  के  अन्तिम
 aus

 a  ह  सुझाव  निहित  था  कि  पाकिस्तान  समझौते  की  भावना  के  अनुरूप  अनाज ane  ig
 बल  प्रयास  न  करने  की  पारस्परिक  गारन्टी  देने  के  रद्द  ea  से  भारत  के  साथ  तत्काल  बातचीत  झ

 करने  के  लिए  तैयार है  ।'  16  सितम्बर  के  पाकिस्तानी  अखबारों  ने  इस  बयान  के  मुख्य  तत्व  को

 जोर  देकर  मौर  टर्न  इन  डायलाग  faz  यु०  एस०  एजਂ  के  साथ  ब।तचीत में

 एक  रचनात्मक  जेसी  सुर्खियां  देते  हुए  छाया  ।  इसी  संदर्भ  में  पाकिस्तान  ने  यह  सुझाव  रखा

 इस  सुझाव  के  रखें  जाने  का  वक्‍त  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  यानि  यह  सुभाव  ऐसे  aaa  पर  रखा
 गया  था  जबकि  अमरीकी  कांग्रस  में  पाकिस्तान

 को  अमरीकी  हथियारों  की  आपत्ति
 के  सम्बध

 विचार
 किया  जाना  था

 F1q
 od 6.  पाकिस्तान के  आधिकारिक  प्रवक्ता  के  जिस  बयान  का  ऊपर  उ  किया  गया  है

 उसकी  प्रति  इस्लामाबाद में में  हमारे  राजदूत  को  दी  गई  थी  और  पाकिस्तान  के  नई  दिल्‍ली  feaa

 राजदूत  इसकी  प्रति  हमारे  विदेश  सचिव  को  दी  थी  ।  दो  महीने  का  अर्थ
 गुजर  जाते  के  बाद

 यानी  22  नवम्बर  1981  को  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  दिल्‍ली  और  इस्लामाबाद  में  अपने

 अधिक रिक  टिप्पणियों
 में  अपनी  दस  डर

 ड

 7.  इस  प्रकार यह
 द  यह

 eat  जा  सकता  ह  व  २ ्  विषय  का  उल्लेख बड़े  रहस्यमय  ढंग  से  एक

 सार्वजनिक  बयान  में  किया  गया  था  जो  एक  नितांत  fica  विपक्ष  पर प्रे  के  लिए  जारी  किया  गया
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 ener  —————  CS  w  ai  Sean

 था  भोर  इसकी  विडंबना  यह  है  fr  झप  में  ghana  के  अर्जन  को  emraifas  ठहराया  सजा  था  जित

 से  कि  सघर्ष  dar  होने  मौर  इस  उपमहाद्वीप  में  हथियारों  की  होड़  और  बढ़ने  को  ही

 सम्भावना  हो  सकती  है  ।  इसके  बाद  भारत  के  विरुद्ध  प्रचार  AVA  में  विविध  विषयों  को  लेकर

 तरह-तरह  कैसे  आर  बेहुदा  आरोप  भारत  पर  लगाए  जाहिर  है  भारत  सरकार  के  लिए

 इसे  समुचित  प्रतिक्रिया  का  भा घार  बनाना  मुश्किल  था  ।  फिर  मी  हमने  कोई  ऐसी  वात  नहीं

 कहीं  जिसे  नकारात्मक  कहा  जा  सके  ।  इसे  बीच  पाकिस्तान  के  विदेश  मन्त्री  श्री  आगा  शाही  ने

 21  सितम्बर  को  न्यूयॉर्क  में  संवाददाताओं  से  बातचीत  करते  जैसा  कि  संयुक्त  राष्ट्र  मुख्यालय
 से  एसोसिएटेड  प्रेस  आफ  पाकिस्तान  ने  रिपोर्ट  दी  है  शब्दों में  इस  बात  को  अस्सी कार  किया

 है  कि  पाकिस्तान  की  यह  पेशकश  1951  की  इस  स्थिति  के  विपरीत  है  कि  युद्ध  न  करने  की  तंगी
 से

 पहले  कशमीर  का  विचार  निपट  जाना  चाहिए  कड

 8.  पाकिस्तान  की  पेशकश  का  सार-तत्व  गाज  तक  के  उनके  सभी  पत्र-संसारों  में  बग़ावत

 बना  रहा  है  और  भारत  सरकार  यह  जरूरी  समझती  है  कि  अपने  विचारों  पर  dae  की  राय

 ली  जाए  ।  इसी  वजह  से  अध्यक्ष  महोदय  सभापति  जी  यह  aaa  दे  रहा  है  ।

 9.  इस  सिलसिले  मैं  अधिक  से  afin  अपनी  सुविदित  स्थिति  को  ही  एक  बार  पुनः

 दोहरा  सकता  हूं  ।  जेसा  कि  जून  में  पाकिस्तान  की  यात्रा के  दौरान  मैंने  कहा  था  कि  इसमें  भारत

 का  ही  हित  है  कि  पाकिस्तान  में  eqifaed  भाए  att  वह  समृद्ध  हो  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 स्तान  के  लोग  भी  हमारे  प्रति  ऐसी  ही  भावनाएं  रखते  जैता  कि  शिमला  area  में

 कहा  गया  पाकिस्तान  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  प्रतिबद्ध  हैं  ।  इसका

 मतलब  यह  है  कि  हम  अपनी  सभी  समस्या भों  को  किसी  तीसरे  पक्ष  को  बीच  में  लाये  बीवी  सीधी

 द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिये  तय  करेंगें  ।  इसी  आधार  पर  हमने  पहले-पहल  युद्ध  न  करने  की  af

 की  पेशकश  की  थी  ।  हम  आज  भी  इसके  कायल  न  हम  इसमें  कोई  अपवाद  चाहते  न  कोई

 शर्त  रखते  हैं  और  न  इसमें  फेर-ब्रदर  चाहते  हैं  ।  इस  हमारा  रुख  इस  गान्धार  पर  रचनात्मक

 होगा  कि  पाकिस्तान  की  यह  वास्तव  में  भारत  की  युद्ध  करने  की  संधि  की  उस

 की  पहली  बार  स्वीकृति  है  जो  वह  1949  बे  बराबर  ज्यों  की  त्यों  दोहराता  आया  है

 तथा  यह्  शिमला  समझोते
 =

 विस्तार  भी  होगा

 गिनवा  पगा

 c  मंत्रणा  समिति

 21ai  श्रतिंवेदन

 ): में  प्रस्ताव
 संस  दिया  wa  तथा  निर्माण  ate  ध्रावास  मंत्री  wet  सिंह

 करता हूं

 ह  =  aa
 24  198 1

 यह  सभा  ard  मंत्रणा  समिति  के  श्रतिवेद

 को  सच  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  0.0
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रजीत  यादव

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  qa  अ्स्ताव के
 स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 कारें  मंत्रणा  समिति  प्रतिवेदन  को  निम्नलिखित  मदों  को  प्राथमिकता  के

 आघार
 पर

 शामिल  fe  मि  य  अदद SUT के  C44  समिति  को  वापिस  भेजा  जाये  :

 (1)  खालिस्तान  की  मांग  के  प्रश्न  पर

 (ii)  पिछड़े  वग  सम्बन्धी  श्री  बी०  पो०  मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन
 थ

 पर  ै  र

 (iii)  हरिजनों  पर  नि
 निरन्तर  हो रहो

 हो

 रहे  aq
 अत्याचारों  पर

 (iv)  बेरोजगार  युवकों  को  प्रति  माल  50  रुपये  बेरोजगारी  भत्ता  देने  पर  चर्चा

 (४)  बिगड़ती
 कानून

 ज  द
 वस्त्र

 को
 स्थिति

 थ
 (vi)  2  ee Proex  चत  ए  मुल्य  भोर

 ८.
 (vii)  दल्लो  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  की म

 r
 मैंने  मंत्री  महोदय  के  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  कुछ  संशोधन  दिये  और  मेरे  विचार  में

 era  मंत्रणा  समिति  ने  aga  से  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषयों  को  नजरअ  किया  है  जिन  पर  इस  सभा

 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  थी  ।  पहला  प्रशन  जिसकी  az से  ध्यान  दिलाना

 चाहुंगा
 तरह  खालिस्तान  समस्या  है  जिस  पर  इस  सभा  में  वर्षा  होनी  .  चाहिए  थी  बहुत ही

 गम्भीर  प्रश्न  है  ।  इस  देश  के  कुछ  राष्ट्र  विरोधी  तत्व  खालिस्तान  के  नाम  पर  एक  दूसर  प्रभ  सत्ताਂ

 सम्पन्न  राज्य  की  मांग  कर  रहे  ओर  कुछ  जानी-मानी  विदेशी  तथा  विदेशी  ताकतें इस

 आन्दोलन  के  पीछे हैं  ।  यद  एक  गम्भीर  प्रश्न है  और  मेरे  विचार  में  सभा  को  इस  आन्दोलन  की

 gear  fi
 निन्दा  करनी  चाहिए  ।  सरकार  को  इस  सभा  में  चर्चा  हेतु  इस  प्रश्न

 को
 सव

 sateen

 हुए
 थ  यदि  सभा  इस  आन्दोलन  की  सवेसम्पति  से  निंदा  करती  तो  शायद  देश  के

 कोने  Fagan  जानकारी  हो  जाती  और  लोग  इस  प्रकार  की
 देश विरोधी

 गतिविधियों  से  दूर

 रहने  के  लिए
 स्तंभ

 हो
 भाते

 ।

 अतः

 मैं

 कहता  हूँ

 Fe  acta
 काय

 मंत्री  को  इस  मामले में  पटल
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 ie  eS
 करनी करनी  चाहिए  a

 4
 anit

 age  ra  तथा  इस  प्रश्न  पर
 विनिवेश  कै आधार कश

 पर  चर्चा  करने  का

 यह  सुझाव  भी  दूगा  किवे पुर
 eo  किय  COA sr  ग ताओं अनुरोध  करता  हु  ।  मैं  बात

 ति चीत
 करें  क्योंकि  मेरे

 e लो  ।  जिसके  art  में  मतभेद  नहीं  हो  सकता--अर्थात में  यह  एक  ऐसा  प्रश्न

 ae  भागदौड़  की

 नदी
 करना  जो  हमारे  देश  का  एक  aga  ही  देशभक्ति  विरोधी  आन्दोलन है  दि

 दूसरा  प्रशन  श्री  बी०  पी०  मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  है  ।  आपको  याद  होगा  कि

 पिछली  बार  भी  इस  प्रश्न  को  सभा  में  उठाया  गया  था  और  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  एक

 वक्तव्य  दिया  था  ।  आप  जानते  हैं  कि  देश  भर  के  पिछड़  at  इस  कारण  उत्तेजित  कि  सरकारी

 मा सेवाओं  में  उनके  लिए  कोई  भी  आरक्षण  नहीं  है  ।  आज  की  परिस्थितियों  में  इसका  महत्व  ओ
 ज  द qd

 बढ़  गया  है  ।  राजनैतिक  संघ  निष्प्रभावी  हो  ण्य  हैं  बौर  नौकरशाही  देवकी  शासन  में  aga  ही

 महत्वपूर्ण  होती  जा  रही  है  ।  इन  व्यक्तियों  को  विधान-मंडलों  तथा  ससद  या  अन्य  निर्वाचित  सस्थाओं

 लेकिन  उनका  प्रतिनिधित्व  प्रशासन  के  सभी  सारों  पर  नहीं है  जिसके में  तो  प्रतिनिधित्व  मिलता है

 फलस्वरूप  उनकी  जरूरतें  उचित  ढंग  से  पूरी  नहीं  होतीं  ।  मत  मैं  समझता हूं
 कि  श्री  ito  पी०

 मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  भीर  इसके  faa
 ae

 उपाय  जाना

 चाहिए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  संकोच  क्यों  किया  रहा  इसी  सत्तारूढ़  दल ने

 और  पिछले  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  मारण  की ० विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रतिनिधित्व  दिया है  अवस्था

 की  है  ।  के  कर्नाटक  तथा  अन्य  बहुत  से  राज्यों  में  ऐसा  किया  गया  है  |  वाद

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  में  भी  इन  समुदायों  को  प्रतिनिधित्व  देने  सम्बन्धी  प्रश्न  को  क्यों

 रही है  wa

 कछ  लोगों  ने  उत्तर  प्रदेश  में  यह  प्रश्न  उठाया  या  कि  adara  नीति  के  शिकार  अधिक्तर

 इन्हीं  अर्थात्‌  पिछड़े  ant,  भनुमूतित  जाति  तथा  सभी  गरीब  वर्गों  |

 लोग हैं  कयोंकि  सारी  नौकरशाही  पूर्णत  विपरीत  पक्ष  raga  रिया  अपनाती  है  ।  सकती  का  सामना

 करने के  नाम  पर  उत्तार  प्रदेश  में  जाली  मुठभड़  हो  रही  मैं  जानता हूं
 कि  मेरे  अपने  ही जिले  में

 पुलिस  जाली
 मूठ  मेड़ों

 में  46  लोग  मारे  गए
 हैं  ।  वहां  के  पुलिस  प्रशासन  को  भी  यह  मानना

 पड़ा  कि  कूछ  मामलों में  निर्दोष  लोग  मारे  गए  ।  उत्तार  प्रदेश  में  इस  समय  कोई  सरकार  नहीं  ?

 .  मुझे  यह  कह  हुए  खेद  है  कि  उत्तार  प्रदेश  में  अन्य  मादमी  रेलगाड़ी  अथवा  अन्यथा
 यात्रा .

 करने
 र ेसे

 वेशित
 द  ।  वहां  कोई  कानून  और  व्यवस्था  नहीं  एक  कारण  यह  है  fa

 कौर  जो  वहा ंहै  se  घटिया इन ेर  समुदायों  के  लोगों  का  प्रशासन  में  प्रतिनिधित्व  नहीं

 क  का  माना  जाता  है
 -  जो  एक  प्रजातंत्रीय  शासन  में  बहुत  ही  गम्भीर  बात  है  ।  मेरा  विचार है

 कि  इस  भायोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  |  x  a

 हम  इस  पर  इस  सभा  में  कई  बार
 अगली  बात  हरिजनों  पर  अत्याचारों के  ब Boer  पय  य चर्चा  कर  चुके  लेकिन  सरकार  द्वारा इस  पर  विचार  करने

 का  यह  भी  ठीक  अवसर  मुझे  एक
 बात  का  सचमुच  आश्चर्य  हैः  गृहमंत्री  ने  उस  दिन  यहां  एक  वक्तव्य  दिया कि  हरिजनों  की  Cal  के

 ve |
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 ह  क  य

 [aa  चन्द्रजीत  यादव ]
 डाकिनों  को  शस्त्र  देने देने  जा  रही  है Sal  आर लिए  सरकार  अपने  खर्व  पर ह  गृहमंत्री  के  ने

 इसका
 खंडन  किया  ।  उ

 उन्होंने  कहा  है  ‘fe  यह  सरकार  कि  नीति  नहीं  ।  गृह  at  को  त्यागपत्र

 कयोंकि  उन्होंने  सर्कार  की  नीति  के  अनसार  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  ।  मैं  जानना  चा

 हैसियत  क्या  है  ?  यह  गम्भीर  बात  ।  भाज  देश  भर  के  हरिजन  ane  भ  ड
 कर  रह  हू  भार

 उन  पर  हमले  हो  रहे  है  ।  ऐसा  पहले  कभी  नही  हुमा  ।  उन्हें  निर्ममता  से  मारा  जाता  जलाया

 जताते  मौर  उनकी  सम्पत्ति  तथा  घर  जो  ना  भी  उनके  पास  उसे  नष्ट  कर  दिया  जाता
 यह  एक  गम्भीर  प्रश्न  है  ।  यह  इस  सभा  की  जिम्मेवारी है  ।  सभा  को  गम्भीरता  से  इस  पर

 विचार र  करना  चाहिये  और  सरकार  को  यह  eee  करना  चाहिये  कि  कमजोर  वर्गों  की  जान  बौर

 माल  की  रक्षा  करने  के  लिये  क्या  ठोस  प्रस्ताव  हैं

 इस  देश  में  दो  करोड़  से  अधिक  वे  रोजगार  fifi  लड़किया  तथा  लड़क ेहैं  भर  सरकार

 ने  इस  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  समया  के  प्रति  अपनी  are  बंद  कर  ली  हैं  ।  मेरी  मांग  है  कि  बे  रोजगर

 युवकों  ं  के  रोजगार  दफ्तरों  में
 नाम

 ast  किये  जाने  के  बाद  एक  ay  के  भीतर  सरकारी  दफ्तरों

 में  था  प्राईवेट  कारखानों  अथवा  गैर  सरकारी  दफ्तरो ंमें  रोजगार  जाये  और  ऐसा  न  हो  तो

 वेदों  को  सस्ते  तथा  उचित  ब्याज  की  दरों  पर  ऋण  देने  के  लिये  कहा  जाये  ताकि  वे  जीविका

 कोई  साधन  जुटा  सकें  और ये  दो  बाते  न  होने  पर  सरकार  को  उन्हें  150  रुपये  प्रति  मास  की  दर

 से  बेरोजगारी  भत्ता  देना  चाहिये  केरल  तथा  बंगाल  wa  कछ  राज्य  यह  भत्ता  क्यों  दे  रहे
 हैं  ।

 राष्ट्र  सरकार  ने  एक  गारंटी  योजना  लागू  की  है  ।  इसकी  घोषणा  कर  दी  गयी

 समझता  कि  क्या  बिहार  सरकार  ऐसा  कर  इसने  कम  से  कम  अपनी  ऐसा  करने
 की

 इच्छा

 की  घोषणा  कर  दी  मैं  नहीं  जानता  कि  कया  वे  इसे  देंगे  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बा  म

 क्यों  नहीं  करनी  चाहिये  और  कोई  प्रस्ताव  क्यों  नहीं  रखना  चाहिये  ?  war  कि  अप  सब  जानते

 दुनिय  भर  में  इस  समस्या  का  समाधान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाता  है
 लेकिन  भारत

 सरकार  इसका  समाधान  करने  में  असफल  रही  है  ।

 re बिगड़ती  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  का  भी  एक  प्रश्न  यह  बात  एक  हं  चल
 बल्कि  सारे  देश  की  फिर  मूल्य  वृद्धि  का  प्रश्न  है  वित्त  मन्त्री  के  इस  वक्तव्य  के  बावजूद

 भी  कि  मुद्रास्फीति  20  प्रतिशत से  घटकर  7.5  प्रतिशत  गयी  मूल्य  बढ़ते  ही  ता  रहें  ।
 में

 ्  ata  स्थिति  क्या  e तै  oy विचार  में  संसदीय  कार्य  मन्त्री  इस  बात  को  जानते  हैं  ।  श

 वर्ष  यूरोप  नामक  उर्वरक  50  से  60  रुपये  प्रति  बोरी  चिक  रहा  था  पग  त

 वर्ष  रुपये  प्रति  बोरी  की  दर  से  बिक  रहा  पिछले  वर्ष  ito  ए०  पी०  12:  छे

 प्रति वो  it  बिक  रहा  इस  वर्ष  इसका  मुल्य  बढ़  कर  188  रुपये  प्रति  बोरी  हो  गया

 awa  ब्याज  के  मुल्य  भी  बढ़कर  7  था  8  रुपये  प्रति  किलोग्राम  हो  गये  हैं  ।  हर
 अनिवार्य  वस्तु  के

 मुल्य  बढ़  गये  है ९)  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समस्या  का  प्रभावकारी  ढंग  से

 विश्वविद्यालय  के  अध्यापक
 समाघान  aia  8 ये  कोई  sears

 अस्ति  मुदा  कृ  Ft
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 wrt  मंत्रणा  समिति 4  1903
 Se
 qn) 2  ee काका  ee  ee  eee  SSS

 अन्दोलन  कर  रहे  जो  —  बंद  कर  दिए  थे  ।  तुलाराम  ज  दो  वर्षों  faa  बंद  कर  दिया

 गया  ।  रामजस  कालेज  बहुत  दिनों  के  लिये  बंद  किया  गया  उनकी  शिकायत  वेतनमानों में

 अध घन  आवास  तथा  चिकित्सा  सुविधायें  प्रदान  करने  के  बारे  में  हैं
 जो  उचित

 को  दो  वर्षों  से  वेतन  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  बात  की  वहुत  आशंका  है  कि  यदि  सरकार  हस्त

 नहीं  करती  भीर  इसका  एक  संतोषजनक  समाधान  नहीं  तू  पति  तो  दिल्‍ली  से  और  अधिक  कालेज

 होंगे  मेरे  विचार  में  इन  प्रदान  की  चर्चा  के  लिये  शामिल  किया  जाना  चाहियें  ।

 ||  मैं  उन्हें श्री  भीष्म  नरायण  सिंह :  मैं  उनके  वहुपुल्य  सुझावों  के  लिए  उनका  अमारी हू

 सुझाव  ही  मान  गा  ।  जैसा  कि  भाप  जानते हैं  यह  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन है  ।  केवल  उ

 इतना  आश्वासन  दे  सकता हूं  कि  उनके  द्वारा  उठाए  गये  सभी  मुद्दों  की  ओर  े  कार्य  fm

 _  समिति  का  ध्यान  दिलाई  मैं  उनसे  निवेदन  करता हूं  कि  वे  अपना  प्रस्ताव  वापिस ले  ले ं॥

 वे  उसके  सदस्य  नहीं
 हैं

 परन्तु  उनके  द्वारा  उठाए  गये  मुद्दों  को  मैं  निश्चित  रूप

 से  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  ध्यान  में  लाएगा  ।  मैं  उनसे  निवेदन  करता  zr  कि
 वह  अपना

 प्रतिस्थापना  प्रस्ताव  वापिस  ले  लें  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  सिफारिशों  को  सव
 सम्मति  है

 पास  जाने  दें  ।
 ि

 में  जानता  ह  कि  संसदीय  कार्य  मन्त्री  महोदय  को  इस श्री चरण जोत  यादव

 सभा के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  है  वह  है

 अध्यक्ष  महोदय :  इसलिए  मुझे  इस  सदन  में  मतदान के  लिए  रखने  कि  आवश्यकता  नहीं

 है
 ।

 क्या  उन्हें  अपना  !  प्रस्ताव  वापिस ले  नने  की  सदन  अनुमति देता  है  ?

 ra
 धनक  साननोय  घुप्प  जो

 aferraar  प्रस्ताव  सभा  को
 श्रुति  से  वापस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  पर  :  प्रश्न  यह  है

 पह  तमा
 क

 oe
 fi  क  214  प्रतिवेदन  जो  24  1981

 को  सभा  में  प्रस्तुत किया प  गया  सहमत

 क
 त  gare

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2  बजकर  30  मिनट  म०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजकर  30  मिनट  स०  प्‌७  तक  के
 च

 लिए  स्थगित  हुई  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  25  1981

 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  2  बजकर  32  मिनट  पर  qa:  समवेत  हुई  ।

 सहोदय  पी
 ध्  —

 नियम  377  केरोन  मामले  om  ग

 उढ़ौनी  में  सड़क  संचार  क  लिए  att  श्रमिक  धन  की  व्यवस्था

 श्री  रास  बिहारी  बहेरा  )  उड़ीसा  की  भावात्मक  एकता  भर  इस  राज्य  के

 गाधी  विकास  को  जिला  मुख्यालयों  भौर  निकटस्थ  राज्यों  के  बीच  सीधी  संचार

 व्यवस्था  के  अभाव  के  कारण  आघात  पहुंचा  है  ।  यह  एक  अविवादास्पद  तथ्य  है  कि

 किसी

 राज्य
 ह

 के  सामाजिक-आर्थिक  विकास  के  लिए  सड़क-संचार  की  महती  आवश्यकता  होती है
 + oe  ae

 एक  सौ  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  16  किलोमीटर  सड़क  की  अखिल  भारतीय  aaa  ्

 मुकाबले  उड़ीसा  का  केवल  8.60  किलोमीटर  सड़क  का है  और  एक  लाख  जनसंख्या  के

 पीछे  90  किलोमीटर  अखिल  भारतीय  औसत  के  मुकाबले  इसका  पक्की  सड़कों  का  औसत  केवल

 61  किलोमीटर  है  ।  राज्य  के  कुछ  मुख्य  रूप  से  कालाहांडी  ate  फलबनी  जिले  संचार

 साधनों  की  कमी  के  कारण  गौर  भौगोलिक  सुदूरता  के  कारण  इसकी  मुख्य  घारा से

 अलग पड़  गये  हैं  ।
 i

 योजना  के  लिए  उपयुक्त  धन  उपलब्ध  न  कराये  जाने  के  कारण  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 का  चालू  कार्य  भी  पूर्ण  करना  सम्भव  हो  |  जब  तक  छठी  योजना  की  शेष  अवधि  में  पर्याप्त

 धन  राशि  की  क व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब  तक  राज्य  के  लिए  अखिल  भारतीय  सड़क  की
 भारत को  प्राप्त  करना  सम्भव  न  होगा

 ब्य  ~

 ae  सरकार  की  हाल  की  नीति  के  1500  और  उससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  सभी

 गांवों को  भर  1000  से  लेकर  1500  तक  की  जनसंख्या  आध

 वॉ  जो
 बारहमासी

 ae सड़कों  से  जोड़ दिया
 जायेगा  |  ्  we

 सभो  पह  उन  '
 fae कों पर  विचार  करते हुए  ओर

 = usd qoe Ba  tas
 विकास  की

 यकता  at
 देखते  हुए

 हुए  जो  कि  भा दिवा ती  ओर  ्र  मैं  भारत  सरकार  से

 अनुरोध  करता हूं
 कि  ag  उड़ीसा  के  सड़  साधनों  के

 ड
 th  अधिक  घन  आवंटित

 ह् कर े।  &

 Seta  सात्स्यकी
 निगम  को  बन्द  किए

 जाने
 का

 कथित  निर्णय

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  यह  बड़ी  ही  चिन्ता  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने

 केन्द्रीय  मात्थ्यकी  निगर्म  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिससे  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी  अपना
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 नियम
 377  कैथरिन  मामले 4  अग्रहायण  1903  fas)

 इम पव  यव  प
 लग के  समक्ष  wand —  मरी  के मरीं की रोजगार खो  बैठेंगे  और  उनके  कोई  विकल्प  न  होगा i  पिछली  सरकार

 ने  1978  में  शता  से  केन्द्रीय  मात्स्पफी  निगम  को  बन्द  करने  का  निक्षेप  लिया  था परन्तु इस

 सम्बन्ध  में  किए  गये  अने कों  अभ्यावेदनों  को  देखते  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  नई  योजना  के  साथ

 म  को  फिर से  चलाने  के  मामले  पर  पुर्नविचार  का  निर्णय  लिया  यद्यपि  तमंचा  रियों  को

 वैकल्पिक  रोजगार  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  भी  था  लेकिन  1979  तक  460  करमचारियों  में  से

 केवल  73  कर्मचारियों  को  ही  किसी  दूसरी  जगह  रोजगार  दिलाया  जा  जबकि  करमें

 चोरियों  का  भाग्य  पूर्णतया  अनिश्चतता  से  घिरा  हुआ  है  ओर  aa  लगता  कि  पुर्णतया
 मय  रहेगा  |  अब  केवल  स्थायी  कर्म  बारियों  को  मामुली  सा  एक  मुश्त  धन  मिलता  रहा  छु >

 जबकि  लगभग  120  दैनिक  मजदूरी  पाने  वाले  तमंचा  रियों  को  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  वेतन

 या  पारिश्रमिक  नहीं  मिल  रहा है  |  समस्या  की  गम्भीर  रता  को  देखते  मेरा  सरकार  :  से  अनुरोध
 है  कि  जब  तक  कि  सभी  कर्मचरियों  को  वैकल्पिक  रोजगार  नहीं  दे  तब  तक

 ‘NOW [THTT  ले कार इस  निगम  को  बन्द  करने  के  अपने  दुर्भाग्यपूर्ण  निर्णय  को  स्थगित  रखे  ।

 निवेदन  है  कि  कर्मचारियों  को  और  उनके  परिवारों  कों  पूर्णतया  नष्ट  होने  और  geet
 हे
 से

 बचाने

 skill
 वह  इस  मामले में  तुरन्त  निर्णय ले  ।  =  on

 रें  a  $=  =,

 शक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  वकत  ्  wf

 यहा  धि
 जाने

 वाल  स
 ताप  महत्वपूर्ण  होते  हैं  । उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ar  पया
 इत

 ea  को
 भी  उमी

 गम्भीर  रता  से  लेने  के
 निर्देश  ,

 ra
 दीजिए  ।

 ्  र  2

 उत्तर  प्रदेश  में  आपदा  दि
 नहर

 र  frecast  क्षेत्रों  में  पानी  के

 ्  जी

 he oh  are  a

 क्ष  महान  मैं  नियम  377  के  तहत श्री  रामलाल  राही

 महीं  का  ध्यान  आकर्षित  करना अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  प्रश्न  की  ओर  मन्त्री

 ्  क
 कैਂ  , चाहता  हूं  :.  ्

 कृषि प्रधान  भारत  देश  के  सबसे  बड़ें  आवादी  वाले  प्रान्त  उत्तर  प्रदेश  के
 उत्तरी

 भाग  में

 सिचाई  सुविधा
 धाओं  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  उत्तर  प्रदेश

 कार ने  शारदा  सहायक  परियोजना  के  अन  तर्गत  एक  विशाल  नहर  का  निर्माण  कराये  [  जब  इस

 नहर  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  तो  उत्तर  प्रदेश  के  सीतापुर  प्रताप

 रायबरेली  arfe  अनेक  जनपदों  को जो  इ हस  महर
 ई  सीमा  कत्  के  अन्तत

 आते

 ए  ि ु
 se IT

 सहने lied
 कृषि  ater के  छोटे-बड़े  सभी  ष  को  में  बड़ा

 उपजाऊ  भूमि  व
 रिहायशी  मकानात

 तक तक  जा  इम  AESUTE का  NING wrsaar  ar  waar े  सम्मिलित  कर

 दिया  ।
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 [a  रामलाल

 हि  हर  ial,  तयार  हो  गयी  है  ।  सिचाई ई  के  लिए  लग  से  पानी आ  रहा

 की  मू-सम्पदा पर
 जनपद

 लखी  सीतापुर  जहां  के  किसानों क  नहर  में  समा  गई  उन्हे
 fos  ई  के  लिए  समुचित  पानी  देने  की  व्यवस्था  अभी  तक  ad  की  ग  ।  परन्तु  नहर  के
 वर्त  इलाकों  के  कृषकों  के  लिए  यह  नहर  aa  अभिशाप  बन  गई  क्योंकि  इस  नहर से  सीपेज  का

 पानी  बेतहाशा  निकल  रहा  जिसे  नहर  विभाग  रोक  पाने  में  सक्षम  नहीं  हो  पाया  है  ।  उपेक्षा  भी

 को  जा  रही है  ।  परिणामस्वरूप  पचासों  गांव  की  हजारों  एकड़  जमीन  कई  वर्षों  से  निरन्तर  सीपेज

 के  पानी  में  डूबी  बड़ी  बरबाद  हो  रही  |

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  इस  योजना  की  विकृतियों  और  इससे  होने  वाली  fe
 की  तरफ  निरन्तर  ध्यान  दिया  सीपेज  के  पानी  को  निकालने  are  कृषि  योग्य  भि  बचाने

 लिए  किसान  एवं  जन-प्रतिनिधि  निरन्तर  लिख  रहे  पर  सिचाई  विभाग  और  उत्तर  प्रदेश

 की  सरकार  बिल्कुल  उदासीन  है  ।  परिणाम  स्वरूप  छोटे-बड़े  किसान  भुखमरी  के  शिकार  हो  गये

 जश्: जला: हैं।।  मैं  निजी  जानकारी  के  आधार  पर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करत ेहुए  मां  करता हूं  कि
 अविलम्ब २  युद्ध  स्तर  पर  सीपेज  के  पानी  के  निकास  की  व्यवस्था  कराई  जावे  जिससे  किसानों  की

 हजारों  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि  बचाई  जा  सके  मौर  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  भूखमरी  का  शिकार

 होन ेसे  बचाया  जा  सके  ।  i  -

 जन्म  कौर  काइमीर  किस्तवार  नगर  के  लोगों  को  मांगें

 डा०  कर्ण  fag  जम्मू  प्रदेश  के  द्रव्य  पर्वतीय  क्षेत्र  स्थित  किश्तवाड़  नगर

 में  पर्वतों  से  घिरी  एक  पवित्र  सरथल  देवी  मन्दिर  है  जहां  हर  वर्ष  एक  तीर्थ  मेला  लगता  है
 23  वीक  ग  छड़ी  समारोह  बड़े  ही  उल्लास पूर्वक  किश्तवार  नगर  से  आरम्भ  होता

 ि  है  जिसमें  हिन्दू  मौर  मुसलमान  दोनों  ही  भाग  लेते  हैं  ।  इस  वर्ष  यह  छड़ी  मुबारक  समारोह  9

 जुलाई  को  मनाया  जाना  परन्तु  8  ओर  9  जुलाई  को  हुई  कछ  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाओं  के

 जिसमें  लाठियां  बरसाई  गई  और  गिरफ्तारियां  भी  किश्तवार  के  लोगों  ने

 स्वरूप  छड़ी  को  मन्दिर  तक  ले  जाने  से  मना  कर  दिया  आजकल  यह  सब-डिविजनल  मजिस्ट्रेट
 के  कार्यालय  में  रखी  हुई  है  ।  किश्तवार  के  नागरिक  इसे  तब  तक  उठाने  को  तयार  नहीं  हैं  जब

 तक  अधिकारीगण  इस  घटना  की  जांच  कराने  के  आदेश  नहीं  दे  देते  aia  आदेश  अभी  तक

 नहीं  दिए  गए  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  गत  कई  मास  से  स्थिति  धीरे-धीरे  बिगड़ती
 रही  है

 कि  तनाव  और भीर  भब  एक  ऐसी  अवस्था  में  पहुंच  गई  हैं  जहां  इस  बात  की  गम्भीर  भा शका

 बढ़  सकता  है  भीर  विस्फोटक  स्थिति  तक  पहुंच  सकता  है  |

 किश्तवाड़  के  लोगों  की  गोर  भी  उचित  मांगें हैं  जिनमें
 डिग्री  कालेज  खोलने  की  मांग

 1  -  ह
 r  >

 श  1  किश्तवाड़  को को  एक  जिला
 si  कौ  भी

 मांग  की  ग गई  गृह  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध

 तलवार  की  को  तुरन्त  mec  सरकार  के  साथ  उठाएं  और त किवे
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 उन  पर  सहानुभूति जन्य  रवैया
 अपनाने

 के  लिए  दबाव  डालें  जिससे  कि  यथाशीघ्र  उस  क्षत्र  में

 स्थिति  सामान्य  हो  सके  ।

 मद्रास  पर  sat
 परियोजना  शीघ्र  पूरा

 करने  के
 उपाय

 at  ईरा  arate  सु  :
 महोदय  नियम  _  377.0

 के  कौंध  मैं  निम्नलिखित

 वक्तव्य
 heist

 मैं  समझता  हूं  कि  चिगंलपट्टू  जिले  के  काल् पक् कम  स्थान  पर  मद्राप्त  परमाणु  ऊर्जा

 योजना  1964  में  शुरू  की  गई  थी  ।  परन्तु  अभी  तक  faa  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  हुआ
 परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  का  कार्य  केन्द्रीय  सरकार  की  अपेक्षानुरूप  नहीं  हुआ  है

 मुझे यह  बताया  गया  था  कि  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करन ेमें  परियोजना  के

 अधिकारी  कौर  कर्मचारी  जानबूझकर  विलम्ब  के  हथकण्डे  अपना  रहे  हैं  क्योंकि
 उन्हें  आशंका

 है
 कि  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  के  पूरा  हो  जाने  i  कम  चारी
 सेवारत  हैं  उनमें  a  बहुतों  का  स्थानान्तरण  या  aar-faasa  कर  icy

 जायेंगे  ।

 दूसरे  मझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  कछ  राजनीतिक  दलों  के  दुष्प्रभाव  के

 काल्पक्कम  की  इस  फैक्ट्री  के  प्रांगण  में  श्रमिक  असन्तोष  प्रशासनिक  ज्यादतियां

 तथा  साम्प्रदायिक  झगड़े  पनप  रहे  हें  ।  **

 लि  |
 '

 यद्यपि  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  के  अपने-अपने  श्रमिक  संघ  केवल  छ  हदी
 श्रमिक  पघा  के  कार्यकत्ताओं  की  फेकटरी  के  प्रांगण  में  बैठक  और  अन्य  क्रियाकलाप  करने  दिये  जाते

 हैं  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  केवल  इन्हीं  श्रमिक  संघ  कार्यकर्ताओं  को  अपने  दलों  के  बिल्ले

 लगाकर  कार्य  स्थल  पर  जाने  दिया  जाता  और  वे  वहां  गड़बड़  मचाते  हैं  ।  ये  श्रमिक  संघ

 कार्यकर्त्ता हर  प्रकार  की  राष्ट्र-विरोधी  और  असामाजिक  गतिविधियों  में  भाग  लेते

 त्पादन  में  अनावश्यक  विलम्ब  का  यह  भी  एक  बहुत  वड़ा  कारण  है  ।  जब  तक  afa-
 विद्युत  उ

 श्रमिक  असन्तोष  और  साम्प्रदायिक  झगड़ों  के  विषय  में  परी  जांच  के  are  श नहीं  दे

 दिए  जाते  है  न  तब  तक  परियोजना  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।
 $

 श्री  के०  राय  होदय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है
 र

 दीं  उठ उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप
 बमका

 व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  यह  अध्यक्ष  द्वारा

 1  प्रश्न  नहीं  aes  और  मैं  आपको  अनुमति अनुमोदित  वक्तव्य  इ  पर

 *#न  अध्यक्षपीठ  के  भआदेशानसार  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  गया  y
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 [sates  महोदय ]

 नहीं  दूगा डसे  क कार्यवाही  वृतान्त में
 सम्मिलित  ने  जाए । 1 att  अनबारासु  अपना  वक्तव्य

 जारी रख  सकते  हैं  ।  *
 a  ः  मे थ्री  ईरा  श्रनबारासु :  मुझे  यह  भी  पता  चला है  कि  मल  प्रस्ताव  ल्पवकस  में  दो  ail

 इकाइयों  के  खोले  जाने  की  बात  थी  ।  आधार-भूत  ढ़ांचे  की  उपलब्धता  को  देख  से
 हुए  भारत

 सरकार

 को  दी  गौ  र  इकाइयां  स्थापित  करने  में में  बहुत  भारिक  घन  लगाने  की  आवश्यकता
 1
 नहीं है  ।  यदि  दो

 भौर  इकाइयां  स्थापित  कर  दी  जाएं  तो  यह  विमुक्ति  और  स्थानान्तरण  का  डर  जो  अब  बेठा  हुआ
 गौर  मद्रास  =  परमाणु  ary  परियोजना  के  प्रतिदिन  ce  कार्यान्वयन है  वह  दर  हो  जाएगा

 ~
 में  कोई  रुकावट  नहीं  आएगी ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भाता  कि  काल् पक् कम

 में
 दो  और

 इकाइयां  स्थापित  करने  के  लिए  अव  तक  कदम  क्यों  नहीं  उठाए  गए  हैं  ।
 ह  अ

 क्या  मैं  प्रधान  मन्त्री  महोदया  से  अपील  कर  सफलता  कि  काल् पक् कम स्थित  मद्रास
 परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  में  पैदा  की  गई  इस  उत्तेजनात्मक  समस्या  पर  वे  व्यक्तिगत  रूप से  ध्यान

 दें  तथा  परियोजना  के  प्रशासन  को  सुधारने  गौर  यथाशीघ्र  विद्युतोत्पादन  आरम्भ  करने  हेतु
 उपचारात्मक  करने  के  लिए  पूर्ण  जांच  के  आदेश  दूसरे  मैं  प्रधान  मन्त्री  महोदया  से  यह
 भी  निवेदन  करूंगा  कि  मल  योजना  के  अनरूप  काल् पक् कम  में  दो  और  इकाइयां  स्थापित  करने  का

 प्रबन्ध  करें  ।
 bd

 एक  माननीय  सदस्य  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  सदन  में  शुमाल  चल  »
 ele  ATH  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने

 की  अनुमति  नहीं  sari  मान  लो  कि  आप  दिए
 वक्त  सहमत  नहीं  हैं  तो  आप  अध्यक्ष

 महोदय को  लिख  सकते  ।  इसमे  कोई  प्रत्  का  शन
 ता  है

 ।
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते हैं  तो  आप  अध्यक्ष  —  को  लिखिए
 ल्प्या क्क् az  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  ए०  के०  राय  नियम  37  का  कर  विशिष्ट  arara  है  ।  उसके  अंतगर्त
 नल और  सार्थक  पहल  ओं  पर  विचार  प्रा  जाना  पकासुर  क्योंकि  उन  पर

 सकता  ।  उस  वक्तव्य नहीं  किया  जा

 a

 क  वाद-विवाद  सामग्री  और

 गी  गन्ध  आती  हैं  यह  अत्यन्त कान्ती यत  बात  है  ।  इसे  कार्यवाही  वकालत  में

 से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  i

 रिता  वरा
 *  कार्यवाही  aaa में  स  नहीं  frat  गया

 **  कार्यवाही  वृतान्त  में  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  वक्तव्य  को  ध्यान  से  पढ़ा  जाएगा  |  यदि  इसमें  कोई  बात  अनादर  पूर्ण

 किसी  अधिकारी  को  बदनाम  करने  वाली  या  बुरी  लगते  वाली  है
 तो  मैं

 उसे  कार्यवाही  वृतान्त
 से  निकाल  gary

 राष्
 तय  नई  दिल्‍ली  में  हड़त

 ताल awa  को
 घमकी

 श्री  काजी  जलाल  ध्रब्बासी  :  नई  दिल्‍ली  के  नेशनल  र  het  जाद  ड ड्रामा  में

 2 => 26
 से

 वाल  की  धमकी  एक  गम्भीर  माम  ता  जिस  पर  क्वार  जाना

 चाहिए  ।
 %

 महत्वपूर्ण  संख्या  ने  देश  के  नाट्य  जीवन  में  ठोस  योगदान  दिया  है  तथा  फिल्‍म  उद्योग

 सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कलाकारों  को  जन्म  दिया  ।  यह  संख्या  पिछले  ao  समय से  संकट  में  है

 कछ  सप्ताह  पूर्व  एक  युवा  छात्र  द्वारा  आत्महत्या  करने  का  TH  मामला  हुआ  है  ।  संतोष के

 कारण  बताए  गए  हैं  जिनके  लिए  एक  युवा  कलाकार  को  आत्महत्या  करनी  इस  मामले  पर

 तुरंत  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 हमें  इस  बात  की  सकता  बरतनी  चाहिए  कि  किसी  संस्था  के  प्रमुख  के  चयन  का  निर्णय

 जिसके  कारण  कि शीघ्रता में  न  लिया  जाये  ।  निदेशक  का  पद  कूछ  समय  से  रिक्त  पड़ा हु

 बहुत  असंतोष  परन्तु  चयन  से  पुर्व  बहुत  सी  बातों  पर  ध्यान  देना ब  यदि  स्कूल

 द्वारा  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  में  से  कोई  योग्य  व्यक्ति  नहीं  मिल  पाता  है  तो  बाहर से  नाटय  जगत  के

 किसी  व्यक्ति  को  इस  संस्था  प्रमख  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 |
 एक  नई  समिति  को  स्कूल  की  वर्तमान  समस्याओं  का  अध्ययन  कर  शोर

 2  पना प्रतिवेदन
 श

 देने  को  कहा
 जाय  ।

 =

 समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  को  जारी  किये  गय  शास्त्र  लाइसेंसों  को  रद  करना

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  माननीय गृह  मंत्री  जी  का  ध्यान  देश  के  पिछड़े  अल्पसंख्यक  गों  को  दिये  जाने  वाले

 पिस्तौलों एवं  बन्दूक  के  सन्दर्भ  में ले  जाना  चाहता  हू  ।  आपको  स्मरण  होगा  दिनांक  23

 नवम्बर  1981  को  लोक  सभा  में में  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  मांग  की  थी  कि  इन  वर्गों की  इनके

 मातम-रक्ष  उदार  भावना  से  उक्त  लाइसेंस  वितरित  किये  ताकि  पीड़ित  लोग  भी  इनका
 तर  *

 मुकाबला  करे  ।

 इसमें  wets स्त  mat  कि  राज  इन
 जों

 को  लाइसेंस  वितरित  करने  में  भारी
 थ्  के  आधार अनियमितता  एवं  बरता  जा  रहा  जातीयता  क  भावसार  पर  केवल  उच्च  लोगों

 को  आज  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।  परिणामस्वरूप  गांवों  में  जिला  मंजूरी  जेसा  नरसंहार
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 निरन्तर  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  सन्दर्भ  में  पू पूर्वी  उत्त  723.0  क  वा  गाजीपुरी
 एवं

 जौनपुर  का  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।  सैदपुर  संसदीय  क्षत्र में  छोटे-बड़े  चार  हजार  गांव  है ं।
 न  गांवों  में  कल  6128  बन्दूकों  का  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  इसमें  से  5,178  लाइसेंस  मालिक

 रूप  से  सम्पन्न  एव  ऊंची  जाति  के  लोगों  को  दिया  गया  है  ।  शेष  950  लाइसेंस
 छोटे

 भोर  जाति

 व्यवस्था  में  नीची  श्रेणी  के  लोगों  को  दिया  गया है  ।  आज  सैदपुर  संसदीय  क्षेत्र में  8,000  बंदूक
 लाइसेंस  हेतु  आवेदन  विचाराधीन  हैं  ।  इनमें  से  लगभग  6  हजार  लाइसेंस  केवल  छोटी  aT OY Fi के
 हें  ।  मान्यवर  ag  कहने  में  जरा  सा  भी  संकोच  नहीं

 होता
 कि  बड़ी  जातियों  एवं  बड़ें  लोगों  को

 जिलाधीश  तथा  पुलिस  अधीक्षक  तुरन्त  लाइसेंस  दे  देते  हैं  ।  कमजोर  कौर  नीची  जाति  के  लोगों

 को  अनेक  प्रकार  का  बहाना  बना  कर  निराधार  कारणों  के  द्वारा  लाइसेंस  देने  से  इन्कार कर
 क

 जाता  है  ।
 फन  क

 इस  छद्म  में  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  इस  समस्त  .  नरसंहार की  जड़  यह  लाइसेंस  वितरण

 प्रणाली ही  है
 ।  कुछ  खास  लोगों  को  बन्दूक  और  पिस्तौल  अधिक  लाइसेंस  छ  को  एक

 भी  लाइसेंस न  उनके  मनोबल  को  घटाना-बढ़ाना  ही  क  जायेगा  ।  जो  अधिकारियों

 की  बहुत बड़ी
 साजिश  है  ।

 ईस  सन्दर्भ  में  मैं  माननीय  गह  मंत्री  जी  से  कहना  aaa  देश  में
 लूट  और  नरसंहार  की  घटनाओं  पर  यदि  सरकार  काबू  पाना  चाहती

 है  तो  अविलम्ब  सभी  ant

 को  दिये  गये  लाइसेंस  रद  कर  देना  चाहिए  ।  चाहे  वह  वैश्य  या
 शुद्र  किसी  भी  वर्ण

 का  व्यक्ति  उसका  लाइसेंस  रद्द  कर  उसके  अगले  जमा  करा  देन  से  देश  a  feat  पर  काफी

 तदा  तक
 क  पाया  जा  सकता  है  ।

 कल  हरिजनों  और  आदिवासियों  को  लाइसेस  देने  की  बात  कही  गई  ।  राज  मंहगाई  की
 विकट

 मार  से  प्राय  :  अधिक  रूप  से  कमजोर  व्यक्ति  पांच  हजार  रुपये  का  भलियां  नहीं
 ले  पायेगा  ।  जिसके  पास  अनुचित  साधनों  से  घन  इकट्ठा  fear  गया  ar  जो  धनी नी  है  वह  अपने

 गर के  सभी  व्यक्तियों  की  बन्दा  खरखौदा  सकता है  ।  उसे  लाइसेंस  भी  मिल  जायेगा  ।  परन्तु  जो

 गरीब  वह  बन्दूक  एक  चाक  भी  आज  नहीं  रख  सकता  ।  अत  परे  देश  में  लाइसेंस

 प्रणाली  हर  हालत  में  खत्म  करनी  आवश्यक  हो  गई  है  ।  जहां  तक  रक्षा  का  प्रश्न  कसी  भी  व्यक्ति

 | की  जान  पर  खतरा  उसर  तुरन्त  अ  गरीब  या  फोर्स  दे  देनी  चाहि

 ci  चाह
 गा  कि

 माननीय  गृह  मंत्री  जी  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार कर  देश  में  शांति

 प्रणाली  को  रह  करने  की  क्या  करें  और  इस ear  की  स्थापना हेतु  लाइसेंस

 सदन  को  इस
 ि

 से  अवगत  करायें  ।
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 रोजगार  कार्यालय  खो  aa  क  श्रावयशकरुता मद्रास  में  नाविक  पाण बह  इक

 wr  TY
 डा०  ए०  कलानिधि  :  मद्रास  में  नाविक नाविक  रोजगार  कार्यलय  कौ

 कोई
 शाखा  नहीं  है  और  दक्षिण  क्षेत्र से  लगभग  15  हजार  नाविकों  को  रोजगार आदि  के  लिए  _

 बंबई  या  कलकत्ता  जाना  पड़ता है  |  इसके  मद्रास  में  भारतीय  जहाज  रानी  निगम  का  कोई

 जिससे  सरकारी एजेंट  भी  नहीं
 है  तथा  उसका  कार्य  गर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  किया  जा  रहा है

 य्
 तथा  अद्ध  सरकारी  क्षेत्र  के  लाखों  रुपए  गर  सरकारी  पार्टियों  को  जाते  हैं  ।

 बिदेशी
 पोतों  पर  रोजगार  पर  अप्रवास  अधिकारियों  द्वारा  अनुचित  प्रतिबन्ध  लगाये  गये

 उन  नियमों
 के के  सरल  बनाने  तथा  प्रतिबन्धों  को  हटाये  जाने  की  अवस्यकता  है  ता कि  हजारों

 वोट-धारी  नाविकों  को  रोजगार  मिल  सकें  ।  सरकारी  अस्पतालों  में  प्राप्त  सुविधाएं  सरकारी

 चारियों  के  मान  40000  नाविकों  के  परिवारों  को  भी  उपलब्ध  करायी  जानी  चाहि ए

 ट्रीय  सरकार  की  नौवहन  कम्पनियों  तथा  ata  लाइसेंस  के  यात्री  जहाजों  a  ala

 कर्मचारियों  की  नीति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  प्राप्त  गर  सरकारी  ऐजेंसियों  द्वारा  की

 जानी  है  इन  के  स्टीन  कर्म  वासियों  का  न्यूनतम  वेतन  राष्ट्रीय  समुद्रीय  als  द्वारा
 नौवहन

 परिवहन
 पोत  स्वा  जियों  तथा  यूनियनों  की  स्वीकृति से  850  रुपए  निर्धारित  किया

 था  परन्तु  इसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  इसके  बदले  गर-सरकारी  एजेंसिया ंर रहने  तथा

 खाने के के  अन्ना वा  केवल  150-200  रुपए  ही  देती हैं  ।  इच  विष  पता  के  कारण  तथा  करार  के

 faa  न  कए  जाने  के  PICS  UFo  वी  ०  चीदा  के  कैन्टीन  तमंचा  रियों  ने  27.  10.81  को

 सिंगापुर  में  काम  बंद  कर  दिया  ।  समुद्दी  यात्रियों  के  UST  सेब  ने  जत्थ  कार्यवाही  शुरू  करदी

 यह  समाचार  इडियन  शिपिंग  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  दि  इकानामिक  डाइम्त  संस्करण

 हिन्दु  (aata . =rorr
 में  छपा  था  ।  इन  पहलुओं  पर  तुरन्त  गम्भीरता  से  ध्यान  दिया

 |
 चाहिए  तथा  कैन्टीन  कर्मचारियों  और  नाविकों  के  साथ  न्याय  अवश्य  किया  जाना  चाहिए  ser

 यदि  उपयु  क्त  सभी  सुझाव  क्रियान्वित  किये  जात ेहैं
 तो  न  केवल  सरकार  को

 करोडों  रुपए

 का  लाभ
 होगा

 अपितु  इससे  उन  थोड़े  से  व्यक्तियों  के  द्वारा  जोकि  राष्ट्र  विरोधी  तथा  श्रमिक
 विरोधी  हैं  सम्पत्ति  एकत्र  करने  पर  नियंत्रण  भी  किया  सकेगा  ।  भारतीय  पोतों के  सभी

 नाविक  तथा  कैन्टीन कर्मचारी  सरकार  को  इसके
 इसके

 निट
 में

 घन्यवाद  PN Tela  द्य  err
 इसके लिए  कया  भारत

 सरकार  जागेगी  तथा  इन  नाविकों को  आवश्यक  न्याय  प्रदान  करेगी  जिसकी  मांग  मद्रास  के  सभी

 संवद्ध  पक्ष के  लोग  कर  रहें है  ।  .

 लोक —
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 a 1)
 संशोधन  विधेयक

 झाधथिक  अपराध  लागू  संशोधन  विधेयक-जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आर्थिक  3  घ  का
 सागू  र

 विधेयक
 पर

 आगे  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  रशीद  मसूद  अपना  भाषण  दें  ।

 श्री  राजद  मसूद  :  मोहतरमा  डिप्टी  स्पीकर  जो  बिल  इकनॉमिक

 अफेंसेस के  मुताबिक  पेश  किया  गया  इसकी  बेइन्तिहा  जरूरत  है  कि  इस  मुल्क में  जो  इकनामिक
 ऊ ahaa   ्ह =  ति  ह्  उनको  कम  किया  जाए  ॥

 माज  तक  जितन  भो  मामलात  होते  उनमें  छोटे  और  गरीब  लोग  तो  पकड़े  जाते हैं  और

 उनको  सजा  भी  दी  जाती  लेकिन  जो  सोसायटी  को  सबसे  ज्यादा  नुकसान  पहुंचाने  वाले  लोग

 जिन्हें  व्हाइट  कालर  क्रिमिनल  कहा  जाता  उनको  कोई  सजा  नहीं  मिलती  है  ।  उनको सजा  देने
 के  लिए  जेसा  कि  बिल  के  आब्जेक्ट  में  लिखा  गया  इसके  जरिए  एक  तरीका  निकाला  है  और
 मैं  समझता  g  कि  यह  बहुत  अच्छा  है  और  ऐसे  इंतजामात  करने  चाहिए  जिससे  ta  अफसोस न  हों

 जिनसे  सोसायटी  की  तबाही  हो  रही  हैं  ।
 द

 3a  सब  के  बावजूद  क्रिमिनल  ada  की  डेफीनेशन  अभी  तक  ऐसी  नहीं  है  जिससे  यह  पता
 चल  सके कि  जो  लोग  ब्लेक  मनी  को  बढ़ावा  देते  वे  उसमें  आ  सकते  |  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट

 रेगुलेशन
 एक्ट  में  जिन  चीजों  को  क्रिमनल  aha  कहा  गया  जैसे  अगर  बिना  रजिस्ट्रेशन  के

 दि  3 गुलमोहर  अहमद  पीठासीन

 इडस्ट्री  बनाई  जा  रही  यद  कोई  ज्यादा  महत्व  वीज  नहीं  नेकी  को  और  बढ़ाया  जाना
 > चाहिए ।  जो  लोग  गलत  तरीकों  से  पैसा  बना  रहे  hed  कौर  शासन  को  नुकसान  पहुचा  रहे  हैं  ।  जो

 लोग  टैक्सों की  चोरी  कर  रहे  इन  सबको  इस  लिस्ट  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  हमारा  रोज  का

 तजुरबा है  कि  लोग  इडस्ट्री  के  लिए  लौन  लेते  हैं  और  रुपया  कहीं  और  खर्च  कर  देते हैं  ।  गवर्नमेंट
 हैं का  पेसा खा  जाते  ्  ।  इन  सब  को  रोकने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  जब

 तक  इन  बातों  को  नहीं  रोका  तव  तक  गवरमेंट  के  पैसे  का  सही  यूटीलाइजेशन नही  हो

 सकेगा o

 ज
 इन  सब  बातों  को  चेक  करने  के  लिए  मशीनरी  होनी  जो  अभी  तक  नहीं  है

 >
 बड़ी  इडस्ट्रीज  की  बात  छोड़  लेकिन  हम  जो  रोज  देखते  ए  जो  10-20-50  लाख  की

 इडस्ट्रीज  कस्बा या
 छोटे  शहरों  में  हैं  बर  गवर्नमेंट से  लोन  लिया गया  लेकिन  सारा  पेसा खा

 जाते  हैं  बौर  रिकवरी के  नोटिस आते  रहते  हैं
 ।

 ये  सोसायटी के  ब्राइट  कालर  क्रिमिनल

 कहलाते  हैं  ।  ईन  लोगों  को  सोसायटी में  इज्जत  दी  जाती  लेकिन  ये  ही  सोसायटी  को  सबसे

 ज्यादा  नुकसान पशु  aa
 a
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 ed  hi  चार im  रुपये  की  चोरी  क करता  उसको  पकड़ा

 जाता  है
 और  सभा  दी

 जाती
 जाती  लेकिन  जो  करोड़ों  रुपया  ब्लैक  में  कमा  रहे  सोसायटी  के  गरीब

 लोगों  का  खून  चूस  रहे  उनको  सजा  देने  के  लिए  आपके  पास  कोई  जरिया  नही ंहै
 ्

 may  इसमें  बताया  है  कि  ऐसे  केसेस  में  बहुत  समय  लग  जाता  है  भोर  वक्त  खत्म  हो
 जाता  प्रासीक्यूटर  नहीं  कर  पाते  इसके  लिए  आपने  एक  बिल  पेश  किया  है  ।  इसकी  सफलता

 के  लिए  कुछ  खास  gos  किस्म  के  लोगों  को  इसमें  इनवाल्व  करना  जिन  लोगों  के  लिए  यह

 विल  पेश  किया  गया  वे  लोग  आसानी  से  कब्जे  में  भाने  वाले  नहीं  र  कदम  पर  रुकावट

 डालेंगे  जो  भाफिससं  डिटेक्ट  करेंगे  lag  ज्यादा  काबिल  नहीं  उनको  पैसे  दिए  जाते  |

 उसके  बाद  जो  इन्वेस्टीगेशन  करेंगे  वह  भी  गलती  करेगे  ।  और  सबसें  बड़ी  परेशानी  यह  है  कि

 at SITE

 भापने  किसी  को  प्रो सी क्यूट  कर  भी  fear  तो  फैसला  होते-होते  fea  करा  ad  सालों  लग

 |  हैं  ।  तो  जल्दी  से  जल्दी  इन  लोगों  को  सजा  दी  जा  सके  इसका  इ  तुम  आपको  करना

 लि  ।  अभी  जो  यह  कभी  है  उसको  दूर  करना  चाहिए  ताकि  व्हाइट  alas  क्रिमिनल  को  पकड़

 कर  सजा  दे  सकें  ।  जहां  सोसायटी  के  चोरों  कौर  डकैतों  से  खतरा  है  उससे  ज्यादा  बडा  खतरा

 इन  व्हाइट  कार्ड  लोगों  से  है  ।  इसलिए  जल्दी  से  जल्दी  उनके  मामले  निपटाने  के  चाहे

 स्पेशल  कोटे  स  का  प्राविजन  करें  या  जो  भी  आपको  इंतजाम  करना  चाहिए  ।  दूसरे  ag  कि

 खास टर
 see  किस्म  के  लोगों  को  .  आप  इन् वा त्व  करे  जो  डिटेक्ट  करने  से  लेकर  इन्वेस्टीगेशन  भोर

 प्रॉसिक्यूशन  तक  इस  काम  को  करने  की  खास  ट्रेनिंग  रखते  हों  ।  कानून  बनते  रहे  हैं  और  पढ़ले  भी
 क

 बहुत  से  कानून  लेकिन  उन  पर  अमल  कौन  करेगा  f  इसके  लिए  मोरल  एजुकेशन  उन  सरकारी

 कर्मचारियों  को  देने  चाहिए  जो  इस  तरह  के  इकोनामिक  आफेंमेज  को  देखेंगे  ।  उनको  स्पेशल  टू  लीग

 दी  नहीं  तो  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  जितने  भी  जराये  हैं  इन  सब  को  भावन  कन्सेनट्रट  कर

 दिया  कुछ  परसेंटेज  होगा  तभी  मदद  मिलेगी  ।  नतीजा  यह  है  कि  जिनके  पास  करोड़ों  रु०

 उनको  तो  मदद  मिल  जाती  लेकिन  जिनके  पास  पेसा  नहीं  मैं  आपकी  मदद  चाहूं  और  अगर

 4
 मेरे  पास  पता  नहीं  है  25  पास  जसा  भाप  कहते  Q@  तो  मैं  इडस्ट्री  नहीं  लगा  सकता  हूं  ।  और

 अक्सर  देखा  जाता  है  कि  जो  सफेद  पैसा  पेदा  करते  हैं  वहू  ada  लोन  नहीं  ले  सकत  क्योंकि  उनके

 पास  50  हजार  नहीं  कौर  जो  लोन  लेते हैं  करोड़ों  स०  का  ag  ज्यादातर  ब्लेक  मनी  वाले

 कानून  को  तोड़ने  में  और  aga  तमंचा  रियों  को  खरीदने
 होतें हैं

 ।  चू  कि  वह  माहिर  होते हैं

 लिहाजा  वे  लोग  बच  जाते  हैं  और  जो  सोसायटी  में  कम  पेसे  वाला  और  ईमानदार  आदमी है  वह

 oe

 रह  जाता  है  ।  वह  पैसा  हासिल  नहीं  कर  सकता  ।  मेरे  ही  रिश्तेदारों  ने  चाहा  किर tat

 गेंद  की  इडस्ट्री  लगा  लें  और  जब  ऐस्टिमेट  किया  27.0  लाख  रु०  का  ऐस्टिमेट  आया
 ou

 uate  6  उसे  जमा  करना  था  ।  वह  उतना  नहीं  कर  सका  ए  वहां  घूमता  रहा  कि

 21  लाख  रु०  सरकार दे दे  लेकिन  नद्दी  मिला  ।  चू  कि
 दे

 साढ़े  6  लाख  रु०  नहीं  ला  सका
 ज

 परा  कर  लेनी  चाई गौर  4
 महीने  में  रजिस्ट्रेशन

 शन  के
 जो  कि  ag  नहीं

 कर  सका  वह  समय  निकल  और  इन  तमाम  Alte Y paferdta  को  पूरा  करने में  जो  10,000  go
 .
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 [att  रशीद  मसुद ]

 लगता  है  वह  समय  भी
 समाप्त  हो  गया  ।  इसलिए  सोसायटी  में  वह  लोग  ज्यादा  पेसा  हासिल  न

 कर  सकें  जिनके  पास  पैसा  है  इसकी  भी  व्यवस्था  की  जाय  ताकि  ag  मिक  फेंसेज  न  हो  ।

 इस
 चाता  की

 a
 जरूरत  हैं  |  ज

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसको  सपोर्ट  करता  शररे
 थ

 श्री  विजय  mare  यादव  :  re
 पति  यह  faa  उन्होंने  आर्थिक

 जो जियों  को  पकड़  में  लाने  के  लिए  पेश  किय  इमिटेशन  सुक  यों  aug से  निकल  भागते  हैं  ।
 मैं  इस  बिल की  सपोर्ट  करता  1c Rs  लेकिन  इसका  मत  aq  ्  नहीं  है  कि  जितने  कानून  इस  समय

 इसकी  aa  में
 भ
 ald  उनके  सम्बन्ध  में  गवर्नमेंट  का  जो  पअर  परफार्मेस  रहा  4.0

 मैं  उसको  नमी

 सपोर्ट कर  रहा  हूं  ।

 arr  स्थिति  यह  है  कि  कानून  के  जो  निगहबान  अगर  उन्होंने  ही  कानन  तोड़ने  व

 साथ  दोस्ती  कर  ली  तो  अपराधियों  को  '  पकड़ना  कितना  मुश्किल  हो  यह  भा
 इन

 अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  मौजूदा  एक्ट  के  भन्तगंत  20  कानून  आते हैं  ं  ?  इन्कम  टें  कस  एक्ट
 कंपनीज (  )  सर टेक्स  वेल्थ  टेक्स  गिफ्ट टेक्स  फारेन  एक्सचेंज  शन

 इम्पोर्ट स  एण्ड  एक्सपोर्ट  कंट्रोल  एक्ट  वगैरह  वगेरह  |  इस  समय  सरकार  को  जो  Uy artes

 हासिल  उसके  मुताबिक  इन  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  वाले  ऐसे  कितने  आधिक  अपराधिक

 पकड़ा  गया  मगर  मंत्री  महोदय  इसका  एक  जायजा  पेश  तो  उससे  हम  लोगों  को  स
 सहूलियत

 होती  लेकिन  हम  लोगों  को  तजुर्बा  है  कि  बड़े-बड़े  एकाधिकार  वाले  पू  कंपनियों  के  मालिक

 ait  उदय उद्योग  पति  कानून  का  खुला  उल्लंघन  कर  रहे  लेकिन  सरकार  उनके  खिलाफ  कोई

 वाही  नहीं  करती  ।  मैं  अपने  तको  को  ज्यादा  कान्फ्रीटाइज  करने  के  लिए  एक  दो  उदाहरण  :

 सामने पेश  करना  चाहुंगा  ।
 |

 एक  हिन्दुस्तान  लीवर  कम्पनी  जिस  पर  ब्रिटिश  मल्टीनेशनल
 यूनिलीवर

 का
 कन्ट्रोल  al

 भाप  जानते  हैं  कि  सरकार  ने  ऐसी  कंपनियों  के  वारे  में  कानन  बना  रखा है  कि  40  परसेंट  शेयर

 उनके  रहेंगे  और  बाकी  शेयरों  हमारे  देश  का  होना  चाहिए  ।  इस  कंपनी  की  980  की

 ale  से  पता  चलता  है  कि  उसकी  इंस्टॉल्ड  कैपिसिटी  78,931  टन  साबुन  पैदा  करने की  है  भर

 पेड
 सरकारी  छूट  87,335  टन  लेकिन  आपको  सुन  कर

 ताज्जुब  होगा

 Pe  1960  में  उसका  प्रॉडक्शन  1,63,724  टन  था  यह  बात  लकी  हुई  कि  गवर्नमेंट ने  उसको  जो

 ड  कैपेसिटी  alt  लाइसेंस  कैपिसिटी  दे  रखी  उसमें  ज्यादा  उसने  पैदावार  की  ।  यह
 पनी  bef  le

 दो  ही  बातें  at  सकती  था  तो  उसने  छिपाया  या  उपने  दूसरों का
 के

 बनाया  हुआ  सामान  अपन  बाजार  में  भेज  दिया  था

 284



 हग ७
 .

 4  1903  अपराध  पा  का  ai  न  संशोधन  विधेयक
 ee ens

 197  सा 21  |  a  सभा  में  एक  was  उत्तर  में  सरकार ने  इस  बात को
 माना  कि  हिदुस्तान  लीवर  की  लाइसेंस  कैपेसिटी  91,000  टन  साबुन  पदा  करने  की

 उसने 1972  में  gar  किया  1,17,308  टन  ।  पैट्रोलियम  एण्ड  केमिकल्स  मिनिस्टर  की  भी  इसकी

 रिपोर्ट दी  गई है  ।  पता  नहीं  इस  बार ेमें  अब  तक  क्या  कांयं वाही  की  गई  है  ।  लेकिन  इससे  भी

 सनसनीखेज  बात  यह  है  कि  पार्लियामेंट  में  ही  2  1981  को  एक  जवाब  में  बताया  गया

 कि  उसकी  उत्पादन-क्षमता  का  कोई  रिक्शा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  इनको  सर्टिफिकेट  आफ

 रजिस्ट्रेशन  दिया  उसमें  बताया  गया  कि  इन्होंने  क्षमता  का  कोई  जिक्र  नहीं  किया  रजिस्टर

 शन  भी  कोई  जिस  नहीं  है  ।  अव  य  खा  जाय  की  पार्लियामेंट  के  अन्दर  सरकार  ही  दो  तरीकों

 में  दो  तरह  जवाब  देती  एक  बार  ag  कहती  है  कि  इनकी  क्षमता  दूसरी  वार  कहती  है

 कि  इनकी  क्षमता  का  कोई  रिका  ही  नहीं  वह  जो  सर्टिफिकेट  रजिस्ट्रार  का  मिला  है  उसमें

 इसका  कोई  जिक्र  नहीं  इसकी  छानबीन  टो  रही  है  ।  इसी  से  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है  कि

 सरकार  का  काम  करने  का  ढंग  क्या  हैं  और  कसे  यह  भारिक  अपराधों  को  पकड़  सकती

 क्षमता  का  कोई  Fears  नहीं  > ९  जब  एक्सटेंशन  होता  है  तो  उसका  कोई  रिकार्ड  इन  को  नवदीं

 दिया  जाता  इनको  जानकारी  होती  इस  तरह  की  सारी  बातें  होती हैं  और  इस  तरह  से

 ब्लैक  मनी  बनाने  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राफिट  कमाने  ज्यादा  से  ज्या  श  आमदनी  करने |

 देश को  धोखा  देने  मजदूरों  को  धोखा  देने  का  ओर  देश  की  दौलत  को  लूटने  का  काम  ये
 ये  मल्टी

 नेश्नल  कम्पनियां  ओर  साथ-साथ  देश  के  मोनोपली  कंपिटलिस्ट  लगातार  कर  रहे
 हैं  जो

 सस्वर
 की

 नौलेज
 में  है  लेकिन  सरकार  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  करती  हैं  ।

 लि

 यही  स्थिति  लिपटन  लिमिटेड  कम्पनी  की  है  ।  इनकी  जो  एचयूएल  रिपोर्ट  आफ

 एकाउन्टस  उसके  मुताबिक  इनका  कहना  कि  पांच  सौ  लाख  रुपए  का  इनका  एथीराइज्ड

 पीटर  पकी  कि  पाता  लाख  wea  रूप  में  बिक्री  होगी  और  दस  रुपये  का
 एक  शेयर

 होगा  ।  रिपोर्ट  इस  बात  जिक्र  गया  है  कि  37.5  लाख  aaa  बिक्री  हुए  हैं  जो  फुली

 जो  सच्चाई  वह  यह  कि  25  लाख  27  हजार  100
 ee

 पेड भय  हैं  डिटेल्स में  वह  कहते हैं

 है  लेकिन  केश  पेमेंट  नहीं  हुआ  14  लाख
 एलाट किया  गया  जो  फुली  पड  अप  कहा  जाता है

 हजार  999  शेयर  जो  हैं  वह  यूनि  लिवर  लिमिटेड  कम्पनी  जो  यू  के  की  है  उसके  हैं  ~  बाकी

 (ag  भी  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है
 12  लाख  22  हजार  900  शेयरों  का  कोई  हिसाब  नहीं है

 और यह  बात  भी  सही  है  कि  ये  भी  जो  यू  के  की  मल्टी  नेशनल  कम्पनी
 है  उसके  कब्जे  में  हैं

 कि  40  परसेंट  होना  चाहिए  उनके  हाथ  में  जो  विदेशी  लेकिन  अगर  दोनों  को  जोड़  रची

 जाय तो  27  लाख  22  हजार  899  शेयर  उनके  हाथ  में आ  जाते  हैं  जो  72.6  पर  सेंट आता
 >

 इस  तरह 40  परसेंट  का  जो  कानून  उसका  किस  तरह  से  घोर  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है
 ?

 यही  इस  सिलसिल ेमे
 यह  जो  लिपटा  कम्पनी  इसको  एक  तरह

 lt से  यही  यूनिलीवर  सायत  श इस  - a  नहीं तो  इन डायरेक्ट ली  मैनेज  कर  रही  है  ।
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 विजय  कुमार  &

 मेरा  कहना  यह  है  कि  कानून  जो  बनात  हें  दरंग  उस  का  सही  as  उसको

 अप्रूव  करती  लेकिन  जब  एक्शन  में  जाते  हैं  तो  जाहिर  बात  है  कि  आप उ  नसे  मिले  हुए  हैं  और

 आप  उनको  पकड़  नहीं  पाते

 मैं  इस  सिलसिले  में  दो  और  चीजों  का  उल्लेख  करके  बैठ  जाऊंगा  ।  वह  बंगाल  की  दो

 कम्पनियों  के  बारे  में  एक है  बगाल  पॉटरीज  लिमिटेड़  कैलकटा  भर  दूसरी  क. ब क े द _ नेशनल  रबर

 मैन्युफैक्चर्स  लिमिटेड  केलकटा  है  ।  इन  कम्पनियों  की  हालत  बहुत  खराब  थी  वहां  का
 जो  मैंनेजमेंट

 सरकार  ने  उसकी  बुरी  अवस्था  को  देखकर  उसके  मैंनेजमेंट  को  टेक  भावर  कर  या

 इसके  बाद  भी  प्रोडक्शन  उन्होंने  50  परसेंट  घटा  fear  भौर  रेट  बढा  दिया  60  परसेंट  ।  च  हजार

 मजदूर  वहां  काम  करते  अच्छा  सामान  पदा  होता  फारेन  एक्सचेंज  उस  से  भाता  था  |  माज

 सारे  देश  को  उससे  निसार  हो  रहा

 i न  यही  स्थिति  नेशनल  रबर  भन्युफक्च्स  लिमिटेड  केल  कटा  की  132  सो  मजदूर  वहां  काम

 करते  हैं  ।  जहां  भी  जब  इंडस्ट्री  सिक  होने  की  अवस्था  में  भाई  तो  सरकार  ने  मैंने मत  को  टेकओवर

 प्रोडक्शन  नहीं  बढ  रहा  मजदूरों को किया  लेकिन  वहां  भी  मैंनेजमेंट  गड़बड़  केर  रहा है

 पूरा
 काम  नहीं  दे  रहा  है  गौर  स्थिति  बड़ी  खराब  हमारी  मांग  है  कि  इन  दोनों  कम्पनियों

 को  सरकार  को  नेशनलाइज  करना  चाहिए  जिससे  देश  हित  में  फारेन  एक्सचेंज  भाए  और  जो

 लगभग  10  हजार  मजदूर  परेशान  उनकी  परेशानी  दूर  हो  |  वह  काम  करना  चाहते  भ  छा

 सामान  पदा  करना  चाहते  हैं  जिससे  देश  को  फायदा  हो  सकता है  ।  लेकिन  चू  कि  मैंनेजमेंट  में  यहां

 पर  गड़बड ़है  इस  वजह  से  ये  सारी  बातें  हो  रही  हैं  ।  जब  तक  सरकार  उनको  नेशनलाइज

 करती है  तब  तक  ये  गड़बड़ियां  रहेंगी  ।  इन्हीं  दाब्दों  के  साथ  जो  बिल  आया  उसका  उद्देश्य

 चूकि
 अच्छा है  इसलिए  मैं  उसको  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 श्री  ए०  Fo  राय  :  सभापति  सरकार  गलत  कानून  लाने तथा  गलत

 कार्य वा  हियां  करने  के  लिए  प्रसिद्ध है  ।  हम  ऐसी  बातों  के  अभ्यस्त हैं  । जब  सरकार  यह

 कहती  है  fi कि  वह  एक  अच्छा  विधेयक  लायी  हैं  अथवा  अच्छी  कार्यवाही  करना
 चाहते  हं

 तब
 शत

 धक्का  लगता  है  ।

 ः  रकार  द्वारा  नियोक्ताओं  की  ख़सामी  करना  तो  समझ  में  तो  आता  है  ।  परन्तु  यह
 ही  अवसर  है  कि  यह  सरकार  नियोक्ताओं  को  दण्ड  देने  की  बात  कह  रही

 यदि  आप  विधेयक  पर  गम्भीरता से  ध्यान  दें  तो  यह यह  सात  पक्तियों का  सादा-सादा  लगने
 .  वाला  विधेयक  है  ।  इसके  तीन  पहलू हैं  तथा  इसे  तीन  प्रांत  ं  से  शक्ति  गाया  इ  एक  है

 आधिक  अपराध  परि  jini
 guia

 1974  faa  i  22  अपराधों  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की

 है  तथा  दूसरा  ह  डेरा परिधि  से  बाहर  रखा
 गया  मकिया  सहित  का  अध्याय  36  ओर  तीसरा है

 उद्योग  विकास  afi  halal  te
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 aਂ  a
 मुझे  पेश  किये  गये  ह  पर  हैरानी है  |  |  |  री  व्यवस्था  उस  विलम्ब  को

 जिसे  यह  समझा  जाता  है  कि  im  टाला  नहीं  जा  को  कानूनी  स्थिति  प्रदान  करना  है  ।

 के  इस  प्रकार  के  दण्ड  से  पुरस्कृत  किया  जा  रहा  है  ।  दण्ड  क्या है  ?  घारा  21  के  अंतर्गत

 विलम्ब  परप
 राय  क्या हैं  ?  ह

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  अध्याय  36  में  कहा  गया  कि  दण्ड  केवल  जुर्माने  के  रूप में  दिया

 जा  सकता  तथा  अपराध  होने  पर  उस  पर  विचार  करने  में  छः  महीने  से  अधिक  अंतर  नहीं  होना

 चाहिए--जब  समय  एक  वर्ष  का  होता  है  तब  वे  एक  वर्ष  का  अंतर  रखते  हूं  किसी  भी  अपराघ  तथा

 दण्ड  के  ata ती  नवीं  का  अन्तर  होना  संज्ञय  के  लिए  तीन  वर्ष  समय  रखा  गया

 है  ।

 इतना ही  नहीं  अध्याय  36  की  घारा  473  में  कहा  गया
 है

 अध्याय  के  उपबंधों  में  अंतर विष्ट  किसी  बात  के
 होते  हुए  भी  न्यायालय

 किसी  अप  राध  का  संज्ञान  परिसीमा-काल  के  अबसान  के  पश्चात  कर  सकता  है  यदि  मामले

 के  तथ्यों  या  परिस्थितियों से  उसका  समाघान  हो  जाता  है  ड  m  विलम्ब  का  उचित  रूप  से

 स्पष्टीकरण  कर  दिया
 गया  है

 है  या  न्याय  fea  में  करना  आवश्यक  है  ।”

 नन  मन्त्री  महोदय से  जानना  चाहता हु  कि  कसे  धारा  437  इसमें  मद  द  यदि  वे  जांच

 सम्बन्धी  कार्यवाही  की  निर्धारित  अवधि  में  पुरा  नहीं  करते

 मैं  जानना  razor  कि  क्या  यह  आवश्यक  है  हि  इतना  लम्बा  समय  लिया  जाए

 फिर  उद्योग  विकास  तथा  विनियमन  के  अधीन  सरकारी  अधिकारी
 किन

 बातों  की

 ् जाँच  करते  एस

 प्रशन  यह  है  कि  कया  लाईसेंस
 लिया

 जाता  उचित  पंजीकरण
 हिया  जाता  है

 और

 कया  उद्योग  विकास  तथा  भारतीय  की  घारा  16.  का  पालन  किया  रहा  है  या

 नहीं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  बातों  को  के  से  सुनिश्चित  किया  जाता  है  या  ईन का  पता  कसे  लगाया

 जाता  है  ।  सरकार  इतना  समय  लेती है  वास्तव  में  विलम्ब  प्रस्तुत  करने  के  लिए  इस
 कानून 2

 को  लाया जा  रहा है  ।
 ह

 में  कोई  विलम्ब

 bee

 हैं  कि  आर्थिक  अपराधियों  को  शीघ्र  पकड़ा  जाए  |  इस  मामले

 नहीं  होना  चा हिए  क्योंकि  आर्थिक  arta  आर्थिक  दृष्टि दृष्टि  से  अधिक  दक्तिशार्ल ी  लोगों  द्वारा  किए
 ताजे  wore,

 जाते हैं  ।  afe ee  हमल  oe मिले  तो  वे  सकड़ों  उपायों  से  AGT  मज  a  छिपा  लेंगे  ।  आर्थिक  अपराधों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने के
 आपको  अन्य  अपराधों

 अपेक्षा
 अधिक

 सख्ती  से
 काम  लेना

 चाहिए  |
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 go  के०  ड्

 जिन  मामलों  में  जांच  में  अधिक  समय  लगता  उनके  सम्बन्ध  एक  कानून  बनाया

 जाना  ।  ऐसी  निश्चित  समय-सूची  होनी  चाहिए  जिसके  अन्तर्गत  आधिक  अपराधों  पर

 कार्यवाही  पुरी  की  जानी  चाहिए  ।

 विपक्ष  के  मेरे  कई  मित्रों  ने  विधेयक  का  समंथन  किया  2  लेकिन  मैं  इस  Peuae  के  उद्दीन

 पर  ही  संदेह  करता  यह  विधेयक  आर्थिक  अपराधियों  के  विरुद्ध  चल  रही  कार्यवाही को  कमजोर

 कर  देगा  और  प्रक्रिया  में  विलम्ब  को  कानूनी  रूप  देने  से  उनके  हाथ  मजबूत  हो  जाए  गे  क्योंकि

 सरकारी  कमेंचारी  तथा  मन्त्रियों  सहित  समूची  प्रणाली  नियोजक  al  खुश  करने  तथा  रुपयों की

 थैली पर  आधारित है  ।  मैं  इस  विधेयक  का  इस  लिए  विरोघ  करता  हूं  कि  यह  इसे  कानूनी रूप  देता

 मैं  एक  या  दो  मामलों  का  जिक्र  करू  मैं  इनका  जिक्र  पहले  भी  कर  चुका  हु  ।

 घारा  24  अथवा  24H  के  अधीन  झूठे  ब्यान  देना  एक  अपराध  है  जिसकी  सजा
 तीन —

 महीने  का  कारावास  तथा  2000  रुपए  जुर्माना  है  ।  सरकार  ने  भज  ही  उत्तर  दिया  मेरे  चुनाव

 क्षेत्र  में  कुमार  मूवी  इंजीनियरिंग  विकास  नामक  एक  कारखाना  है  ।  वह  का रखना  दो  वर्ष  से  अधिक

 ते समय से  बंद  पड़ा  है  ।  श्री  चेयरमेन  बर्ड  एंड  कम्पनी  उद्योग  विकास  तथा

 अधिनियम  की  धारों  16  के  सभी  प्रावधानों  का  उल्लंघन  किया  है  लेकिन  उनके  विरुद्ध

 कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  इतना  ही  नहीं  इस  सरकार  ने  उस  कारखाने  को  अधिकार  में  लेने

 का  वचन  भी  दिया  ।  लेकिन  आपको  ag  जानकर  आश्चयं  कि  उन्होंने  आज  मेरे  प्रश्न के  उत्तर

 में  क्या  कहा  ।  मेरा  प्रश्न  था

 उन  ्र र  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  7-11-80  के

 रेडियो  प्रसारण  में  घोषणा  की  कि  सरकार  ने  कुमार  स्त्री  इंजीनियरिंग  ava  जिला

 बिहार  के  प्रबन्ध  को  अधिकार  में  लेने  का  निणंय  ले  लिया  ।  द्

 उसका  उत्तर  -  हांਂ  ।  उन्होंने  वायदा  आश्वासन  aaa  fear  और

 उस  वचन के  आधार  पर  बिहार  के  मुख्य  मत्री  ने  जो  इसी  दल  के  रेडियो  प्रसारण  द्वारा  मुझे

 श्रमिकों  के  लिए  घोषणा  की  कि  सरकार  ने  निर्णय  ले  लियां  है  ।  अब  वे  आपके  उत्तर  में  इस  प्रकार

 कहते  हैं  :--

 में  इस  मामले  की  चर्चा  बिहार  के  उद्योग  मन्त्री  ने  भारत  सरकार  ह

 में  राज्य  मन्त्री  से  5.11.80  को  की  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  सरक।र  को
 कारखाने

 को  अधिकार  में  लेने  के  लिए  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  6.0

 इसका  अर्थ यह  है  कि  बिहार  सरकार
 ने  लोगों को  घोड़ा  दिया

 ।  बन्दो  रेडियो  द्वारा  एक

 गलत  धारणा  पैदा  एक  गलत  सूचना दी  जो  उद्योग  तथा  अधिनियम
 at

 घारा  के  अधीन  एक  दंडनीय अपराध  जिसकी  सजा  तीन  महीने  की  जेल  तथा  2000
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 न्होंने  सारे  मामले  को  इस ह  द  तक  हास्यापद  बना  दिया  2
 रुपये  जुर्माना  है  ।  उ  मन्त्री  water  को

 इस  बारे में  व्य  देना  चाहिए  ।  मैंने  स्वयं  कर्म  चा  रियों  मुख्य  मन्त्री  तथा  उद्योग  मन्त्र  से  बात  8

 उनका  कहना  है  कि  वे  कोई  बेचकर  नहीं  जो  रेडियो  पर  जाकर  लोगों  को  घोषणा  करें  ।  2000  से

 श्रमिक  तथा  उनके  परिवार  के  20,090  सदस्य  पिछले  2  1/2  वर्षों  से  भूलें  मर  रहे
 &  ना  ही  नहीं  60  व्यक्ति  भर  मर  भी  गए  स्थिति  यह  ये  लोग  इस  किस्म  का  कानन

 ला
 रहे  एक  ऐसा  कानून  जो  देखने  में  था-सादा  सा  है  ।  वहुत  से  लोग  कह  रहे  हैं  कि

 यह  एक  प्रगतिशील  कानून  यह  सरकार  नियोजक  को  सजा  देना  चाहती  है  ।  ये  नियोजक  को

 सजा  देना  चाहते  हैं  !  हम  क्या  ही  अच्छा  बातें  सुन  रहे  ।  लेकिन  वास्तव

 विलम्ब  को  कानूनी  रूप  दे  रहे
 हैं  —za  अनुमति  2  रहे  हैं  i  उद्योग  तथा  अ  घन

 नियम  की  धारा  16  भगवा  के  प्रावधानों  का  लाईसेंस  अथवा  रजिस्ट्रेशन  के  मामले में  उल्लंघन

 has करने का  पता  लगाने  के  लिए  वे  एक  aa  से  अधिक  समय  लेते  हैं  और  इसीलिए  ये  कहते  हैं
 f

 सहित  प्रक्रिया  के  किसी  विशेष  प्रावधान  के  महत्व  को  कम  किया  जाये  ।

 मैं  चाहेगा  कि  मन्त्री  महोदय  एक  स्पष्ट  mag  fe  गलत  सूचना  किसने  दी  है  ।  क्या

 भारत  सरकार  ने  दी  है  या  राज्य  सरकार  ने  दी  है  ।  भारत  सरकार  एक  संसदीय  प्रश्न  के  उत्तर  में

 सूचना दे  रही है
 और  किन  सरकार  लोगों  को  पटना  रेडियो  स्टेशन  द्वारा  सूचना  दे  रही  है  ।  दोनों

 ।  वे  भज  के  उत्तर  में  पकड़े  गये  इन्होंने  दोनों  बातों
 कं

 स्वीकार पर  सरकार  का  स्वामित्व है
 ।  मैं  चाहता  कि  मन्त्री  महोदय  वक्तव्य  दें  कि  यह  एक  अपराध  नहीं  मैं कर  दिया है

 जानना  चाहेगा  कि  इस  प्रकार  के  जिसमें  60  श्रमिक  भुखमरी  से  मर  जायें  उसमें  अपराधी

 को  पकड़ने  तथा  सज  देने  के  लिए  कानून  का  संशोधन  कसमें  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  ये  घोषणा

 a
 करते

 तो  श्रमिक  इतजार  न  करते  ।  इन  महीनों  और  वर्षों  तक  वे  इ  तार  करते  रहे  और  मर

 गए ।  उनकी  औरतें  वैश्यायें  बन  गयीं  मौर  मेरे  चुनाव  क्षत्र  में  एक  अथवा  दो  aa wal  बल्कि

 2300  कर्मकार  इससे  प्रभावित हैं  ।  उन्होंने  एक  नीति  सम्बन्धी  की  है  कि  से  2  करोड़  रुपये

 ates
 दू

 जी  तथा  1000  से  अधिक  कर्मचारियों  वाले  सभी  संकटग्रस्त  उद्योगों  को  अपि घिकार  में

 लिया  जा  इस  उद्योग  की  16  करोड़  रुपये  से  afan  की  परिसम्नति  है  भोर  इसमें  2300

 लोग  रोजगार  में में
 > ष  |  उन्हें  संकटग्रस्त  उद्योग  के  बारे  में  उचित  नीति  बनानी  चाहिए  ।  उ  उद्योग

 विकास  अधिनियम  को  उचित  ढंग  से  a nfat  करना  चाहिए  ।  उन्हें  ऐसा  उपाय  करना  चाहिए

 जिसमें  आता  अपनाएं  के  विरुद्ध  यथाशीघ्र  कार्यवाही  की  जा  सके  और  अपराधियों  को  दंडित

 किया  जा  सके  और  वे  सजा  से  बच  न  पायें  ।

 दी  कि
 सा  करना

 क्यों
 दन  शादो  के  साव मैं

 भरती
 काम ae

 ह्  क्या  जाय  ।  af  रिचा ast  a  तो
 ay  कानून  जहरी  है  ।  इन  wea  के  साथ  मुझे  आशा
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 ह [sito  ए  के०

 है  कि  मन्त्री  महोदय इन  वि  शेष कर  कुमार  डूबी  इंजीनियरिंग  जो  सभी  प्रकार  के  aries

 बराती  का
 शि  कर  बन  गया  है  सम्बन्धी  प्रश्नों  के  बारे  में  eqsdyHwy at) करण  देंगे  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  कई  सदस्यों  ने  आर्थिक  अपराधों  at  जिक्र
 किया nm एक  बात  स्पष्ट  नहीं  है  ।  इस  सयम  भाथिक  अपराध  का  अथ  क्या  है  ?

 RR  माननीय  श्रीराय  ने  कुछ  बातों  का  जिक्र  किया  है  ।  az  माननीय  मित्र

 श्री  बापू  साहेब  परूलेकर  ने  भी  कुछ  बातों  का  जिक्र  किया  मैं  एक  प्रश्न  उठाना  चाह  ती  हूं  ।  उद्योग
 तथा  अधिनियम  के  भन्तगंत ਂ  कुछ  उद्योगों  के  प्रबन्ध  को  भि  zs  में  लिया

 कुछ  लोगों जाता  ।  उसके  बाद  यह  देखा  जाता  है  कि  सरकार  पुरानी  कम्पनी  के

 जिन्होंने  इसे  लूटा  तथा  संकटग्रस्त  किया  बच्चे  पदों  व  स्थानों  पर  रखती है  an  उद्योग  में

 तोड़-फोड़  का  काम  जारी  रखत ेहैं  और  इस  प्रकार  की  लूटमार  चलती  रहती है  और
 सरकार  ऐसा

 देती  और  उसके  बाद  यह  उद्योग  संकटग्रस्त  हो  जाता  है  अब  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस

 कद
 के

 न
 को  aaa  श्रमिकों  को  धोखा  देना  राज्य  तथा  आर्थिक  अपराध  माना  जाये  |  यही

 ् मेरा  प्रश्न
 त

 _  अब  जहां  तक  स्वयं  विधेयक  का  सम्बन्ध  मैं  इसका  समधन  करती  ।  लेकिन
 साथ  मैं  यह  भी  कहूंगी  कि  मैं  इस  विधेयक  के  परिणामों  से  बहुत  भाशायें  नहीं  रखती  क्योंकि

 वर्तमान  शक्तियों  के  होते  हुए  जो  कुछ  भी  किया  वह  बहुत  कम  था  ।  इस  समय  मैं  कम्पनी

 के  कुछ  way  को  मन्त्री के  विचारा  उठाऊंगी  कि  ster  कके  समाधान  किया  जाये  ।

 मेरे  माननीय  श्री  यादव  ने  पश्चिम  बंगाल  की  कम्पनियों  का  जिक्र  किया है  इनमें  से  एक

 कम्पनी  नेशनल
 रबड़  है  जिसे  धारा  1२  के  अन्तर्गत  अधिकार में  लिया  गया  ars  जैसे  कि  आप

 समझते  हैं  यह  एक  रबड़  का  सामान  बनाने  वाली  कम्पनी  है  भर  यह  एशिया  की  एक  बड़ी  कम्पनी

 ay  awa  इसके  प्रबन्ध  को  अधिकार  में  लिए  जाने  के  बाद  ही  कर्मचारी  इतने  जोशीले  बन  गए  कि
 इसका  उत्पादन  बढ़कर  1.30  करोड़  रुपये  का  हो  गया  ।  लेकिन  लोगों  को  प्रबन्ध  में  रख  दिया  गया

 fora  इ इस  बात  में  वास्तव  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  थी  कि  यह  कम्पनी
 प्रगति

 करे  ।  परिणाम

 ae
 कि  अब  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यदि  कच्चा  माल  उपलब्ध  भी  होता  है  तो  केवल  10  प्रतिशत  ही  खरीद
 जाता  faa

 परिणाम  यह  निकलता  है  कि  उत्पादन  जो  1.30  करोड़  रुपये  घटकर  केवल  16  लाख  रुपये

 का  रह  गया
 है  ।  सरकार  को  कम्पनी  को  प्रतिमास  35  लाख  रुपए

 की  राज सहयता  देकर  एक

 रहा है  ।  इस  प्रकार के  प्रबन्ध को  अधिकार  में  लेने  का  मथ  क्या
 मालिक  बोझ  वहन  करना  पड़

 है

 /

 कम्पनी  के

 एक
 बार  र

 ट्रीय  किये  जाने  के  बाद  से  ही  सरकार  को  कर्मचारियों  के

 हितों  का  ध्यान  रखता  कि  उत्पादन  को  क्षति
 न

 पहुंचे
 |
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 ae रबड़  कम्पनी  के  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  हूं  कीक  इससे  सरकारी  क्षेत्र

 में  पर्याप्त  वृद्ध  हो  ene  है  भर  रबड़  सामान  क्षेत्र  हमारे  देश  के  लिए  aga  महत्वपूर्ण है  ।

 दूसरी  कम्पनी  बंगाल  पाटरी  है  ।  यह  देश  की  किसी  भी  पाटरी  से  प्रतियोगिता  किया  क  ती  थी  ।

 इसका  बहुत  अच्छा  विदेशी  बाजार  है  ।  हम  निर्यातों  की  आवश्यकता  के  वारे  में  बहुत  कु  े

 भाए हैं  ।  यह  किसी  समय  निर्यात  द्वारा  भाय  प्राप्त  करने  वाली  कम्पनी  थी  जसा  कि  होता
 इस  कम्पनी  को  लूटा  गया  और  सरकार  ने  इसके  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया 1

 प्रशा लेकिन  बात  यह  है है  कि  प्रबन्ध  के  अधिकार  में  लिए  जाने  के  बाद  भी  उन्हीं  लोगों  को  उच्च  पद

 जिन्हें  महत्वपूर्ण  स्थान
 स्थानों पर  रखा  गया  |  उदाहरण  के  लिए  मैं  श्री  भगत  का  नाम  लेता  हूं

 पर  रखा  गया  है  ।  इस  प्रकार  प्रबन्ध  को  अधिकार  में  लेने  जाने  का  क्या  लाभ  है  ?

 =  i

 आपको  यह  जानकर  भारती  होगा  कि  इस  कम्पनी  के  तीन  कारखाने  हैं  जिनमें  से  एक
 प्लास्टर  आफ  पेरिस  के  उत्पादन  का  काय  करती  हैं  ।  मुख्य  कम्पनी  ने  अपनी  कम्पनी

 संख्या तीन  को  बन्द  कर  रखा  है  जिसके  फलस्वरूप  प्लासटर  ara  पेरिस  को  मंहगे  दामों  पर

 बाहर से  प्राप्त  करना  पड़ता  है  और  इससे  बहुत  नुकसान  हो  रहा  है  उच्चाधिकारियों की  इसे  बाहर

 से
 रीको  मेंरे

 होगी  ।

 wa  :  प्रबन्ध  ग्रहण  के  बाद  यह  है  लोगों  के  काम  करने  का  तरीका  पद्य  ग्रहण  के

 विवाद  भी  उन्हीं  लोगों  को  लटने  का  अवसर  क्यों  दिया  जाना  चाहिए  ?  सीधे  ही
 राष्ट्रीयकरण

 म |  a किया  जाना  चाहिये  भोर  प्रबन्ध  उन्हीं  लोगों  के  नियंत्रण  ना  चाहिए  यही  मेरा  मुद्दा
 ह ै।

 eat  प्रकार  जैता  कि  अप  जानते  हें  कि  चेकਂ  टायसें  के  बारे  में  राष्ट्रीयकरण  किया

 गया  सके  प्रबन्ध  ग्रहण  में  काफी  विलम्ब  हुआ  ।  लेकिन  अभी  भी  राष्ट्रीयकरण  नहीं
 किया  मया  lun  और  कम्पनी  हुगली  डाकिंग  का  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  प्रबन्ध  ग्रहण  किया
 गया  एक  वर्ष  के  पश्चात  इसे  पुनः  उसी  ब्यक्ति  को  सौंप  गया  ।  अव  इसके  पूरी  तरह

 पहली  बात  मैं  यह  कहना  चहता  हूं  कि  इस बन्द  हो  जाने  की  स्थिति  पदा  हो  गई  है  ।

 प्रकार  की  लूट  को  अपराधਂ  के  अंतगर्त  लाया  जाना  चाहिये  कौर  प्रबन्ध  को  पुराने
 ee  के  हाथों  में  कभी  भी  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  मैं  दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि

 प्रबन्ध  ग्रहण  के  पश्चात  श्रमिक  निश्चित  रूप  से  बड़ी  रुचि  दिखाते  हैं  ।  इस  शक्ति

 के  लिए  इनका  तरन्त  राष्टीय करण  fear  जाना  चाहिये  |  क  दा  कम  मोत
 योग  करने

 मैंने  यहां  जिन  विशिष्ट  म  मिलो ंक  उल्लेख
 किया  है  उनकी  ats  कें  तथा  इस  बारे  में

 तुरन्त  कार्यवाही  करने के  म  महोदय  से  प्रार्थना  करता हू  ।
 भविष्य  में  ऐसे  आधिक

 अपराधियों  के  बारे  में  सावधान  रहते  की  जरूरत  है  ।
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 कुदन  ——

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  सभापति  म  दय
 सबसे  पहले

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता  जिन्होंने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  मैं  उन

 माननीय  सदस्यों  का  भी  धन्यवाद  करता  g  जिन्होंने  ga  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 अपना  समर्थन

 आारकश्नित  रखा  है  ।  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  का  कृतज्ञ  =  ।  इस  विधेयक  की  भाड़  में  वे  उद्योग श
 की  संकटग्रस्तता  भारी  के  बारे  में  बात  करना  चाहेंगे  ।  उन्होंने  अपने  सुझाव  दिये हैं  ।  उन्होंने
 सूत्रीय  कार्यक्रमों  को  दृष्टिगत  रख  कर  भौर  afar  सुझाव  दिये हैं  ।  वास्तव  में  माननीय  सदस्यों

 के  सुझाव  मेरे  लिए  मूल्यवान  हैं  ।  उनके  साथ  सहमत  हों  या  नहीं  यह  बात  भिन्न  है  ।  किन्तु  जहां
 तक  इस  विधायक  का  सम्बन्ध है  मैं  सब  से  पहले  एक  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  जो  मेरे  लिए

 बहत ही  महत्व  पर्ण  है  ।  उन  त्रों  जिन्होंने  विधेयक  टिप्पणी  की  है  श  अपना  समधन

 सरक्षित  रखा  यह  जान  लेना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  की  उन  लोगों  द्वारा  जांच  की  हैलो
 fafa  विशेषज्ञ  हैं  ।  वे  इंस  बारे  में  अघिक  जानते  हैं  ate  बेहतर  निर्णय  लेने  की  स्थिति  के  हैं  ।

 पंक्तियों  की  सख्या  से  विधेयक  के  अच्छा  या  बुरा  होने  का  निर्णय  नहीं  होता  है  श्री  राय  ते  पक्तियों

 की  संख्या  सात  होने  पर  आपति  उठायी  |  मैं  आशा  करता  कि  यह  संध्या  सात  को  भाग्य  -

 दुर्भाग्य
 से  नहीं  जोड़  रहे हैं  ।  महोदय  इस  सं  ख्प।त्मक  ज्योतिष  के  अनसार  काय  न  करते  हैं  और

 *

 संक्षिप्त
 होना  कानून  का  दोष  नहीं  है  ।

 ह  न

 श्री  डागा  द्वारा  यह  आपत्ति  उठायी  है  कि  परिसीमन  का  यह  तलवार  रूपी

 कानूनी  मालिक  अपराधियों  के  सिर  पर  क्यों  लटकता  जा  है  से  मुझे  यह  स्पष्टीकरण देना
 पड़ा  था  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  कल  या  परसों  का

 arf
 बराबर  आर्थिक  अपराधी

 बना  रहेगा  क्योंकि  समय  के  बीतने  पर  यह  aga  अपराध  से  मत  नहीं  हो
 जायेगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वे  इस  संशोधन  का  समर्थन  इस  डर  के  कारण

 नहीं  करना  चाहते  कि  यह  कानून  केवल  कागज  पर  ही  रह  जायेगा  मैं  उन्हें  AVA T  देना

 चाहता  हू  कि
 यह  एक  कागजी  दस्तावेज  नहीं  रहेगा  ।  वास्तव  में  हम  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य

 कमजोर  रहा  चीज  में  जान  है  ?
 कुछ  मित्रों  ने  संसद  में  geal  के  मारे  पुरानों  उत्तरों

 aa  किया  हैऔर  परिसीमन  के  कानून  के  इस  अश  की  कमजोरी  की  ओर  हमारा  ध्यान
 कामत  किया है  जिसमें  उत्पादन  आंकड़ों  को  सम्बद्ध  करने  लिए  एक  वर्ष  लग  जाता  है है  ।

 मर  ह  इच्छा है  कि  कोई  सांख्यिकीय  पद्धति  बनायी  गई  होती  जिसमें  हर  ओर  —

 टरों  सहित  टर्मिनल  होते  और  हमारे  पास  दैनिक  उत्पादन  आंकड़े  होते  ।  श्री  चीज  कहा है  कि

 इसके  द्वारा  केवल  5,000  रुपये  का  जुर्माना  लगाया  गया है  जो  बहुत  ही कम  मैं  उनके  साथ

 सहमत हु  कुछ  दंड  FF
 है  जिनका कोई  अर्थ  नहीं  सकता  और  इसी  कारण  हम  इस  परिसीमन

 खण्ड  जो  उन्हें  सरक्षण  दे  सकता  है  हट है  हटाया  चाहते  हैं  ।
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 इसके  अतिरिक्त  महो  ६  मामले  के  रूप में  हम  स्थापित  क्षमता

 का  पूरा  उपयोग  करना  चाहते है ंहैं  और  दहम  चाहते हैं  कि  पहुंचे  से  अधिक  उत्पादन से  और

 हम  यह  भी  चाहते  है
 हू  कि  अधिक  क्षमता  को  नियमित  fear  दूसरी  ओर जहां  छोटे  पैमाने  के

 क्षेत्र और  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  के  बीच  हितों का  टकराव  होता  है  वहाँ  हम  यह  चाहेंगे  कि  छोटे

 पैमाने  के Kars  की  रक्षा  की  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाए  मौर  आश्वासन  दिया  जाये  कि  कोई

 भारिक  aque  जो  किसी  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  को  प्रभावित  करता  है  इसे  एक

 गम्भीर
 आए पथिक  अपराध  समझा  जाना  चाहिये  और  उसके  लिए  किसी  भी  तरह  परिसीमन  कौ

 ao नह भा वश्य कत
 ता  नहीं  लि

 x  ae मुझे  पण  विश्वास है है  की  इस  स्पष्टीकरण  के  माननीय  सदस्य  इस
 बात

 की

 हना  करेंगे  कि  मुख्य  उद्देश्य  को  पूरा  जाना  माननीय  सदस्यो ं* ने  ऐसे  उदाहरण

 दिये  हैं  जहां  अमुक  कम्पनियां  अपनी  सीमा  से  बढ़  गई  हैं  भर  कहा  कि  हमें  उन्हें  रोकना  चाहिये

 5,009  रुपये  का  जुर्माना  लगाकर  उन्हें  रोकने  वाली  बात  निर्थक

 यदि  एक  वर्ष  का  समग्र  व्यतीत  हो  जाता  है  तो  उन्हें  निरापद  क  से  छोड़ा  जाना  चाहिए
 हीं  पाया  कि  श्री  डागा  जी क्यों  नहीं  चाहते  कि  उनके  सिर  पर  तलवार  लटकी  रहे  ।

 ऐ  चाहता ह  कि  यह  उन  पर  न  लटकी  रहे  अपितु  उन  पर  वार  भी  करे  मेरे  मित्र  श्री  राय ने

 पुनम  प्रसाद  बृज  मोती के  विषय  में  बात  कढ़ी  थी  मैं  ऐप  नाम  के  साथ  अपने  दल  को

 पि  जोड़ता  नहीं  चाहता  मेरे  मित्र ने  2  वर्ष  पूर्व हु  ए  अपराधों  के  बारे  में  कहां  माननीय  सदस्य

 ने  यही  aaa  दिया है  ।  यदि  उन्होंने  औ  यो गीत  और  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन

 किया  है  तो  हम  यह  सुनिश्चित  करेंग ेकि  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्य  डाही  की  जाए  ।  उन  के
 साथ

 आया नरमी  का  व्यवहार  नहीं  किया  जाएगा  ।  आधिक  अपराधी  को  सुधारते  के  लिए  सख्ती  से  पे

 जाएगा  ।  मैं  मातनीय्र  सदस्य  को  घ  याद  नहीं  दिना  चाहता  र्फ  उन्होंने  उत  सरकारों  क ेसाथ

 गलत  ait  किया  जिन्होंने  कुनार  धुन्नी  इ  जीनियस
 रग

 avd  के  मामले  में  ऐसे  विनियमन कारी
 कि  कुमार  डूबी  इजी उपायों  को  बढ़ावा  दिया  था  ॥  ह  माननीय  सदस्य  को  बतान  चाहता हूं

 कि  आप  इसका afin  वैसे  पिछले  कई  वर्षों  से  हमारा  ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  है  ।  मैं  चाहता हूं

 पूरा  इतिहास  देखें  यदि  भाप  मेरे  कक्ष  में  आए  तो  मैं  आपको  सारी  बातें  स्पष्ट  कर  दूगा  मैं  अज

 कुमार  aa  इंजीनियरिंग  वर्क्स  फर्म  के  fart  में  प्रश्न  के  उतर  में  रीति  स्पष्ट  कर  रहा  था ।

 हमने  यह  बात  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दी  है  कि  क्या  वह  इसका  अधिग्रहण  कर  सकती है  ।  एक

 और  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 है  और  मझे  आशा है  कि  मेरे  fag  इसकी  sear  करेगे  ।  हमने  नीति

 रार के  तोर  कप  काम  करने  का  निर्णय  किया है  ।  मुख्यता  fen  इकाइयों  के  विषय में  बात

 की  गई  ay Hip
 देखा  कि  1

 198
 1

 को
 इन  53  औद्योगिक  जिनका  औद्योगिक
 कपा  गया

 विकास  विनियम  अधिनियम के  अन्तर्गत  alae  के  सबंध
 में  afaran  अवधि

 इतनी  लम्बी  थी  अधिनिय कि हमने  कि  ित कपा  आध्ग्रह किं इसे  और  अधिक  बढ़ाया  ज'ए मेरे  माननीय  मित्र  ने

 ल्
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 चरणजीत  चानना  @

 राष्ट्रीय  रबड़  के  बारे  में  कहा  था  ।  अन्य  माननीय  मित्रों  ने  बंगाल  पॉटरीज  आदि  के  बारे

 में  कहा था  ।  हमें  उठा  की  रुग्णता  का  इलाज  करने  से  संबंधी  नीति  के
 संबंध  में  निर्णय

 लेना  है  ।  मैं  एक  और  विशेष  बात  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ईं  ।  हमने  सबसे  पहल ला  काम  यह

 किया  है  कि  1  अक्तूबर  1981  तक  अधिगृहित  एककों  के  भविष्य  बारे  में  हमें  6  महीने  के

 अन्दर  निर्णय  कर  लेना  चाहिए  !  श्री  चटर्जी  ने  इसका  उल्लेख  किया  था  ।  एककों  को  र  निजी  क्षेत्र 8.0 द  अ
 था  उसी  व्यक्ति  को  वापस  देने  का  प्रश्न  पेदा  ही  नहीं  होगा  ।"  एक  बार  एकक  का  अधिग्रहण  करने

 के  बाद  उसके  लिए  अनेक  विकल्प हैं  Sl  इसका  औद्योगिक  नीति  वक्तव्य  के  अन्तरगत  अधिग्रहण  किया जा

 सकता  किसी  अन्त्र  स्वस्थ  एकक  द्वारा  इसका  अधिग्रहण  fear  जा  सकता है  ।  यदि  वह  उनके

 अपने  परिवार  मे ंमें भी  होतो  भी  हम  चाहेंगे  कि  वे  उसका  अधिग्रहण  करें  ले  भर  भास्कर  2 afafaay
 की  घारा  72  का  लाभ  उठाएं  ।  यह  एक  बात  हुई  ।  दूसरी  बात  एककों  का  राष्ट्र यक करण  करने  कौ

 तीसरी  बात  या
 संख्या

 दो  का  भाग  यह  है  :  हम  चाहते  हैं  कि  राज्य
 सरकार  इसका

 अधि

 ग्रहण
 कद

 डा०  फारूक  अब्दुल्ला :  :  आपके  कहने  मतलब  यह  है  कि  यह  उन

 सभी  एककों  पर  भी  लागू  होगा  जो  1  1981  से  पहले  मौजूद  थीं  ?

 a

 माननीय  सदस्य  मेरी
 =

 को  समझेंगे  :  मेरा श्री  चरणजीत  चानना :  मेरे  विचार

 अभिप्राय  उन  एककों  स ेस ेहैं  जिनका  ।  1981  से  पहले  और  उसके  बाद  अधिग्रहण  किया

 गया है  ।  जब  हम  किसी  ए एकक  का  अधिग्रहण  करते हैं  तो  उसे  3  साल  तक  लटकाए  रखने  और  उस

 पर  अत्यधिक  दायित्व  लादने  भारी  की  बजाय  हमें  6  महीने  के  अन्दर  अन्दर  अवश्य
 कि

 बारे  में

 नलकी  ना  चाहिए  दम  वसा  नहीं  करना  चाहते हैं  ।

 at  अन्तिम  बात  अधिसूचना  को  वापस  लेना  है  ।  इसका  अथ  होगा  एकक  का  परिसमापन

 हम
 14.0

 सर  कारी  क्षेत्र
 के अधिकार  में  बहुत  ज्यादा  संख्या  में  रुगग  मिलों  को  रखने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 उनका  प्रबंध  इसलिए  उसे  अपने  हाथ  में  लेना  पड़ता है है  क्योंकि  भारिक  अपराधी  भाग  निकलते  हैं  ।

 मैं  अपराधियों  का  जरा  भी  समर्थन  करने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा हूं  ।  मैं  चाहुंगा  कि  मेरी  माननीय
 मित्र  इस  बात  को  समझें  |  सरकार  को  श्रमिकों  के  श्रमिकों  की  मज  श्रमिकों  का

 गा  मजदूरी  का  बकाया  nfs  के  कारण  किसी  एकक  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  विवश  होना
 पड़ता  है  कई  मामलों  में  हमें  अलाभकारी  एककों  का  भी  अधिग्रहण  करना  पड़ता  है  ।  मैं

 उन  एककों

 क  बा  हीं  कर  रहा  हूं  जिनका  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  था  ।  उन  pal,  जिनका

 ..  आपने  उल्लेख  किया  के  विषय  में  निर्णय  किया  ओर
 और  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों

 एककों  विषय  में  निर्णय  कर की  सीमा  में  निर्णय  करने  प्रक्रिया  ण  a  र्ग्ण  चग
 oO

 लिया  है
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 ait  गिरधारी  र लाल
 व्यास

 :  मैंने  जो  कट्ठा  मेवाड़  टेक्सटाइल्स  मिल्स  के

 में  बताइए टेक  भोवर  के  बारे  उसके  बारे  में  श  .

 श्री  चरणजीत  चानना :  उसके  बारे  में  भी  मैं  बताऊंगा  ।  अभी  तो  मैं
 मिल्स  इन

 जनरल की  जो  बात  कही  वह  मैं  ले  रहा  हूं  ईं
 बर  उसका

 भी  वही  सब  का  वही  होगा  जो

 ् टेकन  भोवर  नहीं
 है  उसको  भी  मैं  बता  दू  गा  !  ae

 ‘cy

 मुझ  प्रसन्नता  fa  भागने  इस  बात  को  महत्व  दिया  |  कार  पढ़ले से  इसको  अत्यधिक

 महत्व  दे  रही  है  ।  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  मुख्य  बात  ये
 फ

 क  सम्बन्ध  में  निवारक  तथा (1)  अपने  नियंत्रणाधीन  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  रुग्णता

 उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  उत्तरदायित्व केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशा र  तक  मन्त्रालय

 का  होग  युग्म  एककों  की  हराया  पर  नजर  रखने  और  उनके  बचाव  तथा  पुनर्स्थापना  के

 लिए  समन्वित  कार्यवाही  करने  को  उनकी  केन्द्रीय  भूमिका  बड़

 शक  क्षेत्रों  के  उचित  मामलों  जहां  रुग्णता  अत्यधिक  हो  वहां  वे  यायी  समितियां

 बना  एंगे  ८

 माननीय  सदस्य  नियमित  संकेत  प्रणाली  यानि  उस  चेतावनी  संकेत  2  | y  से  अवगत

 जिनके  द्वारा  बैंकों  सहित  वित्तीय  संस्थानों  विकास  संस्थान  से  निरन्तर  संकेत  मिलने  की

 अपेक्षा  जाती है  ।  हम  औद्योगिक  cent के  विकास  पर  निरन्तर  नजर  रखना

 चाहते हैं  ।  .
 ee

 ह  ै  <

 उन  एककों  के  मामले  में  जिनमें  रुग्णता  के  लक्षण  नजर  आ  '
 (2)  रहे  वित्तीय

 ग

 प्रणाली  को  gag  करेंगे  ताकि  प्रारम्भिक  रुग्णता  को  करने

 के  लिए  समय  पर  सटीक  कार्यवाही  करना  सम्भव  हो  सके  ।  वे  अपनी  सहायक  एककों

 बोर्डों  में  उनके  द्वारा  नाम-निर्देशित  निदेश को ं  से  आवधिक  विवरण  प्र!प्त तथा  ऐसे  एककों के
 करेंगे  ।  ह  ह

 मैं  गा  माननीय  सदस्य  एक  बात  समझ  लें  कि  यदि  ऐसा  दो  वर्ष  पूर्वे  किया  गवा

 तो  ये  सभी  प्रकार की  बातें  आज  पेदा  नहीं  होतीं  ।  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  के  लिए  जरा  सी
 ८  नियम  सावज  निक  तथा  सरकारी  re

 भी  छट  नहीं  है  ।  जा  नः  नब  दोनों  पर  लागू  होता
 थक

 zt
 .

 (3)  वित्तीय  संस्थान  तथा  बेक  द्वारा  गए  प्ेघोनिक  अध्ययन  के

 आधार  पर  रुग्ण  या  प्रारम्भिक  रुग्णता  के  लक्षणों  वाले  एककों  के  लिए  आवश्यक
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 चरणजीत  चानना ]

 उचित  कार्यवाही  करने  |  पहल  ।  बढ़ती  हुई  रुकता  के  मामलों  वित्तीय

 जहां संस्थान उन  एककों  के  प्रबन्ध  गहन  करेंग को  क  अदा  सपने  उन्हें
 विश्वास  हो  कि

 एकक  स्वस्थ  स्थिति  में  ar  जाएगा  |
 ्  ् लि  डि

 (4)  जहां  बंक  भोर  वित्तोय  संस्थान  रुगणता  को  रोकने  अथ  तरा  किसी  रुग्ण  इकाई  को

 का  ने  में  मस मय थे  हों  वहां  वें  सामान्य  बेकिंग  प्रक्रिया  के

 ei अपनी  बकाया  राशि  वसूल  करेंगे  ।  फिर  ऐसा  करने  से  पुर्व  वे  मामले  की  सूचना  केन्द्रीय

 सरकार  को  देंगे  जो  यह  निणंय  करेगी  कि  क्या  इकाई  का  राष्ट्रीयकरण  कर  जाए

 अथवा  क्या  कोई  विकल्प  उपक्रम  को  फिर  से  चालू  करने  का  है  जिसमें  प्रबन्ध में
 का  भाग  लेना  भी  सम्मिलित  है  |

 y

 a  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  वास्तव  हमने  ऐसा  करने  का  प्रयास  है  ।

 मियां  दादरी  सीमेंट  फैक्टरी  के  मामले  हमने  श्रमिकों  को  आमन्त्रित
 किया  था  किवे

 में श्रमिक  प्रबन्ध  इकाई  के  रूप  में  एक  प्रशासनिक  इकाई  की  स्थापना  करें  ।  परन्तु  दुर्भाग्य

 से  उस  तरह  कते  कोई  इकाई  हीं  बन  सकी  और  हमें  saa  यकीन  करना  पड़ा  |

 अब  प्रबन्धक  उपक्रम  को  फिर  से  चालू  कर  सकते  हें  ।
 x a  ड

 (5)  जहाँ  किसी  उपक्रम  का  राष्टीय करण  करने  का  निर्णय  fi  1  जाता है  वहां  इसका

 प्रबन्ध  उद्योग  गौर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  छह  सात  तक
 के  लिए  अपने  हाथ  में  लिया  सकता  ह ैहै  जिससे  कि  सरकार

 सदी वक रण  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठा  सके  ॥

 ि  मड hs  ?

 ६  ख  (6)  इस  समय  उद्योग  भोर  अधिनियम  1951 के के  उपबन्धों

 के  ada  जिस  औद्योगिक  उपक्रम  का  प्रबन्ध  चलाया  जा  रहा है  ।  उस  पर  भी  उपरोक्त

 सिद्धान्तों के  अनुरूप  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  इस  बात  का  निर्णय  या  जायेगा  कि  क्या

 उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  अथवा  कोई  अन्य  विकल्प  समस्या का  हल  हो  सकता

 है  ।  यदि  कोई  मी  विकल्प  नहीं  समझा  जाता  तो  परकार  इकाई  के

 ढी-नोटिफिकेशन  पर  विचार  कर  सकती  है  और  उप  अवस्था  में  बेक  और  वित्तीय

 संस्थान
 a

 पनी  सामान्य  बे  किंग  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  अपनी  राशि  उपक्रमों  से

 वसूल  करा

 माननीय  सदस्य
 ने  दूसरा  आम

 मुद्  उद्योग [hiain  बौर  fafran)  अधिनियम  के  बारे

 में  उठाया  जो  ort
 नियार

 से  30  वर्ष  पुराना  है
 और  san  फिर  से  प्राण

 yer
 की
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 4  1903
 आविक  अपराध

 सीमा  का  लागू  न
 jonah  ain  विधेयक साना

 आवश्यकता है  ठीक  न  t  q  प  मत |  i  if  य  सदस्य के  11९1  1  सहमत  हूं  और
 मैं  इस  सदन  में  पहले

 ति  कह  चुका  हूं
 कि  सरकर  ने  ऐसे  क्षेत्रों  की  पहचान  करने  की  प्रक्रिया  पहले  से  ही  आ Alle HT कर  दी

 है  जिनमें फिर  से  प्राण  फू  नेकी  आवश्यकता  जहां  कहीं  कोई  खाई  है  या  कानून  के  उपबन्धों को
 सशक्त  बनाने  की  आवश्यकता है  भर  यदि  इस  प्रकार  इसकी  आवश्यकता  है  तो  हम  उद्योग

 (fare
 भर  अघिनियम  में  जो

 संशोधन
 करना  आवश्यक  हुआ  ।  हम  लाएंगे  ।  ी

 |

 मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहती _..  श्रीमती  गीता  wast  ।  मुझे  आशा है  कि  जिन

 कम्पनियों  का  मैंने  उल्लेख  किया है  वे  ara  डि-नोटिफेक्शन  एक्ट  के  अधीन  नहीं  आती  हैं  ओर

 मुझे  यह  भी  आशा  है  कि  आप  उनके  डी-नोटिफेक्शन  पर  विचार  नदीं  कर  a  हैं  ।  इसके  बजाय
 b इन  कम्पनियों के  तत्काल  राष्ट्रीयकरण  पर  आप  सक्रियता  से  विचार  करेंगे  t

 a

 श्री  चरणजीत  चानना  :  मैंने  प्राथमिकता  bt  > =  बारे  ता  दिया है  ।  यह  अन्तिम

 उपाय है  ।  t भ

 यह  अन्तिम
 उपाय

 |  |  यह  a सभापति  महोदय  ह  दी
 कह  चुके

 sitar  गीता  मुखर्जी  :  एक  में  तो  5000  श्रमिक  हैं  और  दूसरे  में
 3000

 श्रमिक  वह

 करना  उनका  कोस  है
 |  +,  =

 ह |

 श्री  चरणजीत  चानना  हमारी  प्राथमिकता  अधिसूची  में  वह  मी  मैं  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी के  मामलों  का  उल्लेख  करूंगा  और  मेरे  विचार  से  मैं  उनके  मुद्दों  का  पहले  ही  उत्तर दे  चुका

 श्री
 राय  यह  मानें  कि  उनके  मामले  उद्योग  और  अधिनियम  के  अधीन

 ।  वह  सदाचार-संहिता  और  कुछ  इसी  प्रकार  की  बातें  कह  रहे  थे  ।  मुझे  सदैव  ही  इस

 बात  की  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  यदि  वे  कोई  सदाचार-संहिता  बना  सकें  ।  उदाहरण-स्वरूप  श्री

 चटर्जी  की  प्रतिक्रिया  न्यायिक  प्रणालियों  के  बारे  में  थी  ag  स्वयं  भी  अनुशासन  से  सम्बद्ध  यक्ति

 ह्  गौर  हम  इसकी  सराहना  करते  हैं  और  माननीय  सदस्य  सदन  के  जो  सहयोगी  उस  अनुशासन

 सम्बद्ध  नहीं  हैं  वे  भी  विधि  विशेषज्ञों  या  जो  व्यक्ति  सस  अनुशासन  में  पेशेवर  है  यह  देखने

 के  लिए  कि  गाया  वे  पेशेवर  अपराधी  तो  नहीं  एक  सदाचार  संहिता  तयार  करने  के  मेरे  द्वारा

 स्वागत  किए  जाने  को  बात  से  सहमत  होंगे  उ  प्रकार  की  एक  राष्ट्रीय  सदाचार  सहित  dare

 की जा  सकती है  ।  देश  निश्चय  ही  उसका  स्वागत  करेगा  ।  माननीय  सदस्य  श्री
 पलानी  अप्पन

 चोरी  की  बात  कर  रहें  थे  ।  उन्होंने  एक  विशेष  मामले  का  उल्लेख  किया  था  वह
 तमिलनाडु  के  मुख्य

 मन्त्री  के
 मामले  को  प्रकाश  में

 में  लाए  a  कि  ag  उद्योग sate  मंत्रालय  से  सम्बद्ध
 नहीं

 मेरा  उनसे  केवल bai  ध

 इतना  ही  कहना  2  कि  वह ag  उसे  सही  मन्त्रालय  के  पास  भेजें  ।
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 चरण जोत

 seth
 ब्यास  को  बता अ  Renae  डे

 IG4I & हु  कि  इम  एक  aifesdfea woe  ey  eee बिल  लाने  तरफ  ध्यान
 मैंने  श्री  ब्यास

 ड

 गिर घारो  लाल  व्यास :  सरकार  ने  मेवाड़  टेक्सटाइल  मिल | को  टेक  ओवर  किया  ar
 >

 उसके  बाद दो  तीन  साल  तक  उसने  अपने  पास  रखने  के  बाद  उसने सन  उसको  वापस  कर

 आज  उसकी कंडीशन  यह  है  कि  वे  तीस  लाख  रुपया  प्राविडेंट  फंड  का  खा  गये  तीन  चार  लाख

 रुपया ई०  एस०  आई०  का  खा  गए  और  करोड़ों  रुपये  बैंकों  के  बकाया  हैं  ।  वह  fara  पूरा  तरह

 सिक  हो  गई  लेकिन  सरकार  कोई  एकशन  नहीं  ले  रही  है  ।  तीन  चार  हजार
 चॉप  चरे  हो जाएगे  ।  कोई  न  कोई  एक्शन  लेना  चाहिए  ।

 ्  माननीय  सदस्य  ने  एक  महत्वपूर्ण  बात  कही  है  ।  जन-निधि  के  दुरुपयोग  के  विरुद्ध  पहले

 ही  एक  विधि  हमारे  पास  ।  और  उस  विधि  के  साथ  ही  कम्पनी-विधि  है  ।  विधि  के  उल्लंघन

 से  निपटने  के  लिए  कम्पनी-विधि  में  उपयुक्त  उपबन्ध  हैं  ।  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध

 वास्तव  चूंकि  यह  टेक्सटाइल  की  देख-रेख  करने  वाले  वाणिज्य  मंत्रालय  सम्बद्ध  मैंने

 मायके  मामले  को  उनके  पास  भेज  दिया  है  और  मैं  सुझाव  दू  कि  भाप  एक  प्रश्न  अलग  से

 वाणिज्य  मन्त्रालय  को  भी  प्रतीत  करें  और  वे  आपको  इसका  उत्तर  दे  सकेंगे  ।  मैंने  सिद्धान्त

 में  आपको  केवल  ae  बताया  है  कि  हम  किन  कम्पनियों  के  अधिग्रहण  पर  विचार  करेंगे ।  किसी

 भी  अधिगृहित  कम्पनी  को  अपने  भाग्य  का  पता  छह  मास  की  अवधि  में  ही  लग  इसमें

 दो  या  तीन  वर्ष  का  समय  बालकल  नहीं  लगेगा  ॥

 ड
 oc

 मैं स amd  हूं  कि  मैंने  अघिक  से  aera  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  का  प्रयास |
 el

 श्री  ए०  के०  राय :  मान  लो  कि  किसी  कम्पनी  का  अधिग्रहण  किया  नाता  है  ।  आप  इस
 बात  पर f  विचार  करते  हैं  कि  इसको  ea  डी  नोटिफाई  किया  जाये  था

 इसका
 केसे  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाय े।  परन्तु  जिस  कम्पनी  के  अधिग्रहण  का  भाश्वासन  दियां  गया  है  यह  इस  प्रकार  नहीं

 सद
 सकती  है  /

 श्री  चरण  जीत  चानना  जहां  तक  भधिप्रहण  का  सम्बन्ध  अधिग्रहण  का  आश्वासन  देने
 दो  या की  कोई  | बात  नहीं  चाहे  कोई

 कम्पनी
 अधिगृहित  कर  ली  गई  we  उसका  अधिग्रहण

 विचाराधीन हो v1  यदि  गिरह
 ण  से  मलायका Ls

 क  iil  suite
 से  है  तो  वहू  अलग  बात

 ह ै।

 श्री  ए०  Fo  राय  :  मैं  ऐसे  दर्जनों  उत्तर  उद्धत  कर  सकता  हूं  जिनमें  ag  गया

 है  कि  आप  अधिग्रहण  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।
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 4  1902  गाधी
 आधिक  अपराध

 का  लागू न  संशोधन  विधेयक

 नीना  कृपया
 अधिग्रहण

 ae

 राष्ट्रीयकरण
 के  बीच  aeat al को  समझे श्यो  चरण जोत  प

 दया  नघिगहण को को  आप  राष्ट्रीयकरण  समझते  है

 श्री  go  के  ७  राय :  भारतीय  सुरक्षा  विनियम  की  घारा
 हक

 के  अधीन  आपने

 अधिग्रहण की  सम्भावना  के  बारे  में  जांच-पड़ताल  की  थी  ।  यह  एक  वर्ष  पहले  की  बात

 है  ।  जांच का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया है  aT  स्प  झप a  ae  बता  रहे
 किमाम भाप  अभी  यह  कहते  हैं  कि  ag  विचाराधीन |  न  श्रमिक  आ्राधान्वित  होकर  zz

 रहे  हैं  ।

 श्री  चरणजीत  चानना :  आप  किस  मामले  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ए०  है ०  राय  :  कुमारी  इंजिनिय  र्व्स  इन बाद |

 सभापति  महोदय :  भाप  शीघ्र  न्र  मामले पर  विचार  करें  और  उनको  उत्तर  भेजें  ।

 श्री  चरणजीत  चानना :  मैं  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहा
 ... 1
 &  द  इस

 मामले का  इति  हास  जानते  हैं  ।  वास्तव  हमने  इस  मामले  क  रूप  2  दिया

 था

 att
 बापुसाहिब  परूलेकर  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपके  कौर

 सरकार के  अनुसार  उद्योग  और  अधिनियम  कौ  धारा  24
 के  अधीन

 आर्थिक  अपराध  माने  जायेंगे  ।  मेरे  और  अन्य  सहयोगियों  द्वारा  पूछे  गये  इस  महत्वपूर्ण

 aa  का  अभी  तरू  आपने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 वी  अतिरिक्त  मैंने  आपसे  पूछा  था  कि  क्या  आप  इस  विधान  को  इसलिए  लाये हैं  कि

 age  समक्ष  ऐसे  दृष्टान्त  हैं  कि  कछ  मुकदमे  इसलिए  दायर  न  किए  जा  सके  कि  बे  परि  सी  मन  विधि

 के  अन्तर्गत  नहीं  आते  थे  ।  यदि  यही  बात  पो  अपराधी  कोन  वे  बहुत  बड़  लोग

 थ

 श्री  चरणजीत  चानना :  यदि  उद्योग  और  अधिनियम  एक  आधिक

 अधिनियम है  तो  उस  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  aan  अपराध  होगा  ।  उद्योग

 और  अधिनियम  एक  आर्थिक  अधिनियम है
 चौंर

 इसलिए  इस  विधि  का  किसी
 क  ्

 प्रकार  का  उल्लंघन  आर्थिक  अपराघ  होगा  ॥
 ;  ian

 जहां  तक  मामले  की  a  ता  का  सम्बन्ध  a  Soave  bite  घो  बाद  आपको

 कूछ  दृष्टान्त  चाहिये  तोम द  सकता  g
 न  क  छ  कलस  नट

 इ  इद  सदन  मे  हमारे  मित्रों के  हमारे  ध्यान  में  लापा
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 र  25  1981 भारिक  अपराध  लागू न  संशोधन
 विधेयक

 Pe  a  य  टल
 चरणजीत

 था  ।  उदाहरण  के  तौर  आप  कोलगेट  पामोलिव का  टूथ-पेस्ट  के  अधिक  उत्पादन  का  मामला

 जानते  हैं  ।  यह  एक  ऐसी  मद  है  जो  लघु-उद्योग के  लए
 जाएगी  है

 ।  यह  मामला
 en

 ध्यान  में

 लाया  गया था  ।  क  प

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 द

 भारिक  मा  का  लागू  न  1974  का  भोर

 aha

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ि

 समा  महोदय
 :  qa  सभा  विधेयक पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ॥

 सभापति  महोदय  :  इस खण्ड  में
 कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  अतः  मैं  इसे  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  ४  a

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  '

 सभापति  Agra :  aa  मैं  खण्ड  साथ 1,
 लगन

 सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  एक

 सभा  में  मतदान  के  लिए  waar  gy

 प्रश्न  यह  दै  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र और  भग
 बने

 र

 विधेयक  का
 नाम  विधेयक  का

 ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 qs  1,  अधिनियमन  सुत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय  ।

 श्री  चरणजीत  चानना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  3

 इश्की  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  क्

 प्रस्ताव  cata  हुजरा  ।
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 बोर्ड 4  1903  कर्मकार  कल्याण
 ह  2

 HAR?  कल्याण ह
 नलद

 श्रम  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  पी०  वेंकट
 :  सभापति

 सदस्यों  को पता
 होगा  कि  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  निधि  1976  के  अधीन  बीड़ी  कारखानों  में  लये
 व्यक्तियों  के  कल्याण  को  बढ़ावा  देने  वाले  कार्यों  के  वित्त-पोषण  के  लिए  एक fi  f  i

 की  स्थापना
 की

 गयी  है  ।  इस  fafa  का  उपयोग  निम्न  कार्यों
 के  लिए  किया  जायेगा  :

 सार्वजनिक
 स्वास्थ्य  तथा  सफाई  में  सुधार  रोगों  की रोकथाम तथा  चिकित्सा

 सुविधाओं की  व्यवस्था  ;

 जल-पूर्ति
 की  व्यवस्था  तथा  उसमें  सुधा

 व्यवस्था

 ह

 दवा  डे
 धोने  की  सुविधाओं  की

 आवास  तथा  मनो-विनोद सुविधाओं
 की  व्यवस्था तथा  उनमें  सुधार  आदि  ॥

 कल्याण  निधि  की  धारा  3  के  भन्तमगंत  केन्द्रीय  सरकार
 तथा  कर्मकार  weary  उपकार

 ये | अधिनियम  के  अधीन  लगाये  गए  उपकर  से  प्राप्त  आय  में  राशि
 इस

 निधि
 में  जमा  कर

 सकेगी 4  ् ज्

 aA  कमेंकार  कल्याण  उपकार  1976  में  बीड़ियो ंके
 बि  निर्माण के  लिए

 भाण्डागारो ंसे  जारी  किए  गए  तम्बाकू  पर  बीड़ी  कमंकार  कल्याण  निधि  अधीन
 1976

 के

 के  उद् गृहण  और  संग्रहण  की  व्यवस्था है  ।

 “1979  में  तम्बाक्‌  की  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  देने  के  निर्णय  के  परिणाम-स्वरूप

 शुल्क
 के  संग्रहण  के  लिए  भण्डारण  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  मई  और  इसलिए  तम्बाकू  पर  उपकर

 नहीं  लगाया  जा  सका  ।  इसलिए  इस  निधि  के  लिए  वित्त  का  कोई  और  स्रोत  ढूंढना  आवश्यक

 हो  गया  ।  इसलिए  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 गया है  ताकि  कल्याण  निधि  के  लिए  तम्बाकू  की  बजाय  बीड़ियों  पर  उपकर
 और  वसूल

 करने की  व्यवस्था  की  सके  ।  मुख्यतः  इसी  उद्देश्य  से  बीड़ी  करमें
 कार  कल्याण  उपकर  (a

 a  ज
 निनाद

 गया  है  ।

 विधेयक  मे  एक  हजार  बीड़ियों  पर  से
 कम

 10
 पते  तथा  अधिक  से

 अधिक  50  पेसे

 है क  |  ह

 उपकर  लगाने
 तथा  वसूल  करने  की  ब्या  qe

 कर्मकार  ऐसे  जिनके इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  ana  30  लाख  बीड़ी

 कार्य  तथा  जीवन  की  दशा  सन्तोषजनक  नहीं  हैं  ।  बीड़ी  उद्योग  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  कर्मकारों  के
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 बीड़ी  कलाकार  कल्याण  उपकर
 विधेयक  25  1981

 पी०  वेंकट  रेड्डी ]

 कल्याण  का  काम  प्रबन्ध  पर  नहीं  छोड़ा  सकता  ।  सरकार  के  लिए  उनके  कल्याण

 के  लिए  उपाय
 करना  भाव पु  का

 में  तम्बाकू  पर  उपकर  की  बसूली
 sa  किए

 जाने  से  qa  सरकार  ने  कुछ  घन

 ही  शुरू  किए  जा  चुके  हैं  जिन्हें  जारी  रखना एकत्र  जिससे  कुछ  कल्याण  कार्य  पहले

 कायल
 निधि  में  बची  हुई  राशि  इन  उपायों के  को  लम्बे  समय  तक  जारी

 रखने  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  है

 की  विधेयक  में  व्यवस्था  है  कि  बीड़ियों  पर  प्रति  हजार  50  पसे  तक  उपकर  लगाया

 जा  सकता  शुरू  में  केवल  10  पेसे  प्रति  हजार  उपकर  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।  इस  दर  पर  उपकर

 लगाने से  2.5  से  3  करोड़  रुपए  का  राजस्व  एकत्र  होने  की  सम्भावना  है  ।  यदि  आवश्यक  हुआ  तो

 उपकर  की  दर  बढ़ा  दी  जायेगी  ।  ् द
 ~

 ...  सरकार  का  सदा  यह  इरादा  रहा है  fas  कर्मकार  कल्याण  उपकर  अधिनियम  के  अधीन

 कर  की  उगाही  तथा  वसूली  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  नमक  1944  में  मिर्नी बिष्ट
 प्रक्रिया  के

 अनुसार  की  जाये  ।  तदनुसार  बीड़ी  कमी  शिर  कल्याण  उपकर  अधिनियम  की  धारा  7  के  अन्त pia  बनाये

 गए  बीड़ डी कर्मकार  कल्याण  उपकर  1977  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद
 तवा

 नमक  1944  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाएं  गए  नियम  बीड़ी  कर्मकार  उपकर  अधिनियम  के

 भन्तगंत  उपकर  की  उगाही  तथा  वसूली  पर  लागू  होंगे  ।  तथापि  राज्य  सभा  की  अधीनस्थ  विधान

 सम्बन्धी  समिति  जिसने  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  नियमों  का  अध्ययन  यह  टीपणी
 sor की  कि  चूकि  अधिनियम  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क  तथा  गमक

 अधिनियम  तथा  उसके  भन्तगंत  बनाए  गए  नियम  बीड़ी  कर्मकार  उपकर  अधिनियम  के  अधीन

 उपकर  की  वसूली  के  मामले  में  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  गए  नियम  मल
 '
 अधिनियम

 > के  अनुरूप  नहीं है  ॥  उन्होंने  सिफारिश  की  ष  कि  इस  अधिनियम  संशोधन  करके
 —
 शह  उपबन्ध  .  किया इसमें  जाये  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  नमक  अधिनियम  के

 उपबन्ध  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  अधिनियम  के  अंतगर्त  उपकर  की उ उगाही पर  लागू  होंगे  ।
 तदनुसार  आशय  की  एक  नयी  घारा  जोड़ते  क  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।

 लि  क

 इन  शब्दों के  साथ
 प्रस्ताव

 करता हु  :

 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  1976  का  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विश्वास  किया  जाए  ।  -
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 4  1903  (a#)  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  विधेयक

 सभापति  महोदय :  श्री  fo  बाला नन्दन

 श्री  fo  बाला नन्दन  :  जेता  कि  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  नष्ट  किया  प्रा

 इस  रूप  में  इस  संशोधन  ं  को  ला  ने  पर  किसी  को भी  आपत्ति  नदीं  होगी  ।  परन्तु

 सरकार का  इरादा  बीड़ी  कर्मकारों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं में  वृद्धि  करने  का  है

 बीड़ी  कलाकारों  पर  लागू  करके  उनका  कल्याण  किया बहुत से  अधिनियम  ऐसे  हैं  जिन्हें

 जा  सकता
 ह

 जैसा  कि  स्वयं  मन्त्री  महोदय  ने  देश  में  लगभग  30  लाख  विधि  कमंकार  हैं ।

 यदि  हम  बीड़ी  कम कारा  के  रहन-सहन  पर  सरसरी  दृष्टि  डालें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  उनकी

 दशा  भिडन्त  दर्शनीय है  स्वतन्त्रता  के  34  वर्ष  बाद  भी  देश  के  कई  भागों  में  ये  3 0
 साखि

 कमियों

 + ममानवोय  दशा  में  जीवन-यापन  कर  रहे  ट्  ।  मैं  उदाहरण दे  सकता  हूं  ।  नियोक्ता  किसी  प्रकार  के

 बिचौलिए  रखते  हैं  ।  वे  कर्मकारों  को  सीधे  समान  देते  है  ।  जब  भी  कर्मकारों  से  कोई  वेतनों के

 सुधार  की  मांग  आती है  तब  ये  लोग  कहते  हैं  कि  हम  इन  लोगों  की  नियुक्ति  नहीं
 नियुक्ति  बिचौलिए-ठेकेदार  करते  हैं  ।

 देश  के  अधिकांश  भागों  में  बीड़ी  उद्योग  का  प्रबन्ध  इती  तरह  चल
 रहा  है  ।  मध्य  प्रदेश

 तथा  भारत  के  मध्य  भागों  में  यही  प्रणाली  प्रचलित  है  ।

 30  लाख  बीड़ी  करमे  हारों  में  से  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  औरतों  की  है  ।  वे  घर  पर  का

 करती हैं  ।  ये  बिचौलिए  कलाकारों  को  ठगते हैं  ।  वे  कर्मकारों  को  कोई  अथवा

 करें  ।  सरक  र  इस  बारे  में  कुछ  नहों  कर  सकती  राज्य  सरकारों  ने  बहुत  से  न्युनतम  मजदूरी

 कानून  बनाए  हैं  परन्तु  उन्हें  लागू  नहीं  fear  गया  मेरा  इस  सरकार  से  निवेदन  है

 जोड़ी  कर्मकारों  के  कल्याण  के  लिए  उत्सुक  तो  एक  राष्ट्रीय  न्युनतम  वेतन  far  रित  किया

 जाना  चाहिए  ।  उसके  बिना  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  इस  कार्य  को  राज्य  सरकारों  पर  छोड़ा

 जाता  है  तो  कछ  सरकारें  कार्यवाही  करेंगी  तथा  कुछ  नहीं  करेंगी  ।  यदि  सरकार  इन  30  लाख

 बीडी  कलाकारों  के  मामले  को  गम्भीरता  से  लेती है ंहैं तो  मेरा  सरकार  से  अनुरोध है  कि
 राष्ट्रीय  .

 .  ata पुषगण्णण्णणा
 वेतन  नीति  लाग  की  जाये  ।

 बीड़ी-सिगार  अधिनियम  के  संबध  में  एक |  मौर  है  ।  एक  इसे
 भी कुछ  राज्यों  ने  लागू

 किया  है  ।  बहुत  से  अन्य  राज्यों में  इसे  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  बात  यह  नहीं है  कि

 कानूनों के  अभाव  के  कारण  कमरे  र  हानि  उठा  रहे  हैं  ।  बात  यह  है  कि  विद्यमान  कानूनों  को
 लागू  नहीं  किया  रहा  है  ।  कल
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 [st  ई०  बाला सम् दन  ]

 ol  है  कि  इस
 समय  प्रवृत्त

 एक  भोर  उदगृहण  को इसी  विधेयक  में  एक  संशोधन  में

 जारी  रखना  होगा  ।  यह  कानूनी  स्थिति  > @  मैं  जानता  हं  परन्तु  उसके  साथ ही  इस  समय

 लागू  उत्पादन  शुल्क  से  प्राप्त  अनुभवों  पर  विचार  करना  होगा  ।  तम्बाकू  पर  उत्पाद
 शुल्क  समाप्त

 करने  के  पश्चात  सरकार  ने  विनिर्मित  बीड़ियों  पर  उत्पाद-शल्क  की  प्रणाली  शरू  की  तथा  भारत

 ने  ऐसे  बीड़ी  निर्माताओं  को  छुट  दी  जो  तीस  लाख  से  कम  बीड़ियां  हर  साल  बनाते

 तथा  जो  बीड़ियों  पर  लेबल  नहीं  लगाते  हैं  ।  ऊपर  से  देखने  पर  कोई  भी  इन  विधेयक  के  उपबन्धों

 में मे  द  कोई  दोष  नहीं  पायेगा  ।  हमारा  अनुभव  बताता  है  कि  देश  में  दोष  रहित  कानून  बनाये ज जाते

 परन्तु  बहुत  से  लोग  उनकी  कमियों  का  लाभ  उठाकर  करों  से  बचतें  हैं  और  सरकार  को  घोघा  देते

 कोई  भी  नियोक्ता  सरकार  को  ag  नहीं  बताएगा  कि  ष  प्रतिवर्ष  30  लाख  a  अघिक  बीड़ियां

 बनाता  है  ।  उसे  कर  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ये  लोग  एक  भोर  चाल aah

 वे  अपनी  बीड़ियों  पर  किसी  ओर  के  लेबल  लगाकर  कर  बचाते हैं  इसलिए  भारत  सरकार  का  तम्बाकू

 के  बजाय  बीड़ियों  पर  उत्पादन शुल्क  लगाने  का  निर्णय  सफंल  रहा  ।  मैं  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 सरकार  फो  कुछ  भी  नहीं  मिल  इसे  धोखा  fear  जा  रहा है है  और  इस  प्रकार  बहुत  सी
 aa

 सरकार  को  नहीं  मिलती  है  ।  ह

 केरल  में  दिनेश  बीड़ी  उद्योग  सहकारिता  द्वारा  एक  विचित्र  बीड़ी  उद्योग  चलाया जा  रहा

 है  ।  नियोक्ता  सदा  ag  कहते  हैं
 कि  उनका  बड़ा  उद्योग  नहीं  ।  परन्तु  जब  भाप  उनके  कार्यों पर

 तो  आप  पायेंगे  कि  वे  दिन-प्रतिदिन  उन्नति  कर  रहे दृष्टि  ।  दूसरी  भोर  आप

 कारों  की  दीन-हीन  दशा  को  देखे  जो  दिन-प्रतिदिन  बिगड  रही  1975 से  पूर्व  केरल  के
 दो बड़े

 जोड़ी  निर्माता  अपना  व्यवसाय  बद  करके  केरल  छोड़कर  चले  क्योंकि  कर्मकार  अधिक  वेतन की की
 मांग कर

 रहे  थे  ।  उन्होंने  सोचा  कि  ये  बीड़ी  कमेंकार  स्वत  ही  मर  जायेंगे  ।  उस  हालत  में  केरल

 सरकार  उनकी  सहायता  के  लिए  आगे  आई  तथा  श्रमिक  सगठन  के  सहयोग  से  एक  भौद्योगिक

 सरकारी  संस्था  की  स्थापना  की  जो  अब  दिनेश  बीड़ी  निर्माता  सोसाईटी  के  नाम  से  प्रसिद्ध  है  ।  यह  कोई
 tae  मामला  नहीं  है  ।  श्रमिक  संगठनों  में  सभी  राजनीतिक  दल  ति  कोई  भी

 तक  दल  यह  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  यह  सोसायटी  उनकी  अपनी है  ।  इस  समय  कलानौर  तथा

 कुछ  aa  क्षेत्रों  में  22,000  कामिक  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।  केवल  यही  एक  औद्यौगिक  सहकारी

 संस्था है  जो
 प्रति

 हजार  बीड़ियों  के  9.50  रुपए  देती ह ैहे  ।  कानून  के  अनुसार  अन्य  सुविधाएं
 भी  दी  जाती  हैं  ।  भविष्य  निधि  की  सुविधा  भी  उपलब्ध  है  ।  sake  भी  उस  उद्योग  लाभ  हो

 रहा
 है  |  उसमें  कुछ  असुविधा  भी  है  क्योंकि  उन्हें  3.75  रुपया  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  देना  होता है  जबकि

 a  det  निर्माताओं  को  कुछ  नहीं  देना  होता  क्योंकि  वे  अपने  उत्पादन  को  30 ल लाख  बीड़ियों
 से  कम om  देत ेहैं  मोर  उन  पर  लेबल  भी  नहीं  होते  हैं  ।  दिनेश  बीड़ी  को  बाजार  में  अन्य  बीड़ी

 है  जो  कोई  उत्पादन  शुक  तक
 निर्माताओं के  साथ  मुकाबला  करना  होता है

 नहीं
 देते  ।  बाजार  में  3.75

 रुपए  के  इस  अन्तर के
 साथ  जाकर  लला  करना  ee  req

 ह  ।  मैं  जानता
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 हि  वी  य

 हूं  कि  हां  या  न  कहना  आपका
 द

 ी  हैं  इस  des
 ै  मैं  बित

 मन्त्री  महोदय  को

 दो
 बार  मिला था

 ।
 उन्होंने  कहा  1  पर  परिवार  कड़पा  दीवार

 कहि
 ia

 we
 मृत्यु  तक  लागू

 २  ह सकते  हैं  bad

 यदि  आप  बीड़ी  कलाकारों  की  रक्षा  करने के  बारे  में  गम्भीर  तो  मैं  आपके z डास  yeat

 one  एक  समान  पद्धति  बनाने हेतु  वित्त  मन्त्री  तथा  सरकार  पर  दबाव  हालत  की  प्रार्थना

 करता हुं
 ।  आप  अन्य  राज्यों  से  मजदूर  संघों  के  सहयोग  से  इस  प्रकार  की  औद्यौगिक  agar

 समितियां  बनाने  के  लिए  कर  सकते हैं  ।  बिचौलिए  बीड़ी  कलाकारों  की  मजूरी  को  लूट  र  हैं

 और  बीड़ी  कर्मकार  बड़ी  दयनीय  स्थिति  में  रह  रहे  22,000  कलाकारों  की  नियोजक

 दिनेश  बीड़ी  सोसायटी ने  1975  से  1980  तक  उत्पादन  शल्क  के  रूप  5.15  करोड़  रुपये

 का  भुगतान  किया  30  लाख  कलाकारों  के  लिए  आप  रिसाव  लगा  सकते  हैं  कि  सरकार

 उखा को  fa  तनी  राशि  मिलनी  चाहिए  ।  इससे  आपको  पता  चल  कि  वे  सभी

 दें  रहे  हैं  ।  इस  अनुभव  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  क्या  भाप  कृपा  करके  इस  भेदभाव  चरने  ar

 पद्धति पर  विचार  करेंगे  जो  सरकार  को  धोखा  '  देने  तथा  इस  उद्योग  को  समाप्त  करने

 नियोजकों को  एक  बचाव  का  रास्ता  देती  है  ।  कुछ  ईमानदार  नियोजित  भी  हो हो  सकते  हैं  ।  मैं  यह

 नहीं  कहता  कि  बे  सभी  ऐसा  कर  रहे  हू  ।  कारोबार  करने  वाले  कुछ  ईमानदार  उद्योगपति  भी  इस

 कठिनाई का  सामना  कर  रहे  ह्
 ्

 ~

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  ॥

 श्री षड्  बाला नन्दन  :  उन्होंने  1975  से  1980  तक  उत्पादन  शुल्क  के  रू  q#  5  करोड़  15

 लाख  रुपएं का का  किया है  ।  मैं  सरकार  को  सुझाव  दे  रहा
 a Q see a

 उससे  प्रार्थना

 अनुरोध कर  रहा  हूं
 कि  वह  इस  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करें  कि  क्यां  दस ea  सामने

 में
 कहो

 | प्रकार  की  एक  समानता  लायी  जा  सकती है  ताकि  इसमें  कदाचार  न  हों  ।
 ्

 दूसरी  मन्त्री  महोदय  ने  कल्याण  कोष  के  बार  में  बताई  शुरू  में  हमारे  पास  तम्बाक

 पर  शुल्क  लगाकर  धन  प्राप्त  करने  की  योजना  थी  ।  कुछ  घन  सरकार  के  पास  था  ।  उन्होंने  अब

 कुछ  कल्याण  संबंधी  उपाय  शुरू  किए  हूं  आपको  एक  दें  सकता  हूं  उन्होंने  पश्चिम

 बंगाल के  बांकुरा  जिले  में  इस  कल्याण  योजना
 के  अन्तर्गत  एक  दवाखाना  खोला  है  ।  किन्तु  करें  कर

 लाभ  उठाने  में  समर्थ  नहीं  हैं  क्योंकि  वहां  एक  डॉक्टर  है  जो  बंगाली  नहीं  जानते  हैं  ।  वे

 साथ  बात  Sa  कर  सकते है  कथाकली  की  तरह  उन्हें  केवल  संकेतों  के  द्वारा  अपने  विचारों  a

 डाक्टर  तक |  पहुं
 चाना  होता है  ।  इसके  अतिरिक्त  दवाखाने  .  में  दवाईयां  भी  नहीं  हैं  ।  जेसा  कि आप

 नहीं  कह  रहा  हूं जानते हैं  कि  भारत में  दवाइयों  की  कमो  मैं  यह  हूं  कि  कोई  दवाखाना  नहीं
 पी

 aa  को  ब्य  वेश्या  करनी  होगी  ।  इस होना  चाहिए  |  तो
 via

 चाहिए  fees
 वहू
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 न a

 द्
 [att  ई०

 बाला नन्दन  ]  ह

 बात  पर  सरकार  को  विचार  करन
 रना

 होगा  |  aTHTE
 द्वारा  अरत्निक

 इन  सभी  कल्याण

 सम्बन्धी  उपायों  का  लाभ  कर्मकारों  को  उपलब्ध  नहीं  ं  होगा  ।  भत  जब  भी  कल्याण  सम्बन्धी  कार्य

 के  लिए  कुछ  धन  उपलब्ध  हो  तो  भारत  सरकार  केवल  इस  बात  को  सोच  सकती है
 कि  सभी

 मजदूर  सं  गानों  किसी  प्रकार  की  राज्यवार  सहकारी  समितियां  बनाई
 जायें

 ।  मेरे
 विचार  में

 gad  आपके  हमारे  दल  का  प्रश्न  नहीं  आना  चाहिए  ।  डन

 अब  मेरे  द्वारा  दिए  गए  दूसरे  उदाहरण  .  का  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पहलू है है  नियोजक

 कहत ेहैं  कि  केंद्र  कोई  कारोबार  नहीं  कर  सकते  वे  feat  कारोबार  को  करने  के  लिए  समय

 नहीं  ह  कौर  कमंकार  गर  जिम्मेदार  होते  भारी  भारी  |  अब  इस  प्रकार  की  बात  की  जा  रही  ह्

 मैंने तो  मापकों  दिनेश  बीड़ी  ag  उदाहरण  दिया है  और  वहां  कर्मकार  कारोबार  करने

 में  भी
 बहुत  ही  कार्यकुशल  सिद्ध  हुए  ।  गमत  कल्याण  योजनाओं  को  क्रियान्वित

 करते
 समय  उनमें

 कर्मकारों
 की  भागीदारी  को  भी  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।  द्

 द

 ...  सभापति  महोदय  कलाकारों  की  के  बारे  में  भूल  जाइये  ।
 असली  बात

 पर
 कै भाइये  |  rss

 a

 श्री  ई०  बाला नन्दन :  असली  बात  पर  आ  रहा  हूं  |  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कल्याण

 संबंधी  उपायों  को  कर्मकारों  के  सहयोग से  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  केवल t  तभी  ये  प्रभावी

 होंगे  ।  मैं  एक  या  दो  समस्याओं पर  विचार  करने  का  सरक।र  से  अनुरोध  करता  हूं  ।  जिनका  वीड़ी

 उद्योग  सामना  कर  रहा  है  ।  बीड़ी  उद्योग  को  अवश्य  ही  थोड़ी  के  पत्ते  मिलने  चाहिए  ।  बीड़ी के  पत्ते

 मध्य  प्रदेश  अथवा  कहीं  और  आते  हैं  और  इन  बीड़ी  पत्तों  की  कीमत  बढ़  रही  दूसरी  बात  यह

 2  कि  यदि  कभी  ये  बीड़ी  के  पत्तो  मिलते  भी  हैं  तो  ये  रेलगाड़ी  के  द्वारा  ही  मिलते हैं  ।  और

 रेलगाड़ियों  के  समय  पर  आने  जाने  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहता  ।  माल
 डिब्बों

 कमी  की

 समस्या  भी  है  g
 ्

 arafa  महोदय  :  आपको  कितने  माल  डिब्बे  मैं  प्रबन्ध  कर

 श्री  ई०  बालानन्वन  :  लगभग  1,200  माल  डिब्बे  प्रति  महीना  ।
 =

 सभापति  महोदय :  भाप  मुझे  लिखिए  ।  मैं  इनका  प्रवर नथ  कर
 दूगा

 श्री fo  बाला नन् बन :
 घन्यवाद  ।  मैं  आपका  कृतज्ञ  हूं  ।  जेसा  कि ह  कहा  है  कि  बीड़ी

 कलाकारों  के  हित a के  लिए
 सरकार  को  राष्ट्रीय  वेतन  के  रूप  में  सोचना  चाहिए  और  मजदूरों  का

 शोषण  करने  वाले  fast  लियों को  समा  प्त  करना  चाहिए  और  इस  उद्योग  में  कार्य  करने  वाले

 कमंकारों  को  उचित  जरी री  दी  जानी
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 fn  केका

 कल्याण
 वाद

 विधेयक

 कासार  काड  अगवा
 कि
 किसी  इसी  बात  को  लागू  किया  र लि ्य 1 जाना चाहिए  जब  तक

 a4 केन्द्रीय  सरकार  किसी  कानन  मीमी  है  तब  तक  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  किया  जा

 सकता  है  ।  सभी को  चाहिए  क्रि वे  कमं  कारों  ae के  घार
 में

 जे  1
 आजकल जिद वय अनान. ७

 यदि
 में  वद

 कहूं  fa

 तो  कोई  मुझे  यह  कहने के  लिए  विवर  ऐसा  नहीं एक  बीड़ी  मजदूर
 कहना  चाहिएਂ इस  असंगति  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता

 चिन्तामणि  पाणिग्रहो  पीठासीन

 श्री  जो०  नर  सिन्हा  रेडडी  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थ  के  लिए  खड़ा

 हुआ  हूं  ।  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  इस  संशोधन  विधेयक  को  पेश  करने  का  कारण  स्पष्ट

 1979  के  वित्त रूप  से  बताया  अर्थात  जनता  सरकार  के  शासन  के  दौरान  पास  faq  गये

 अधिनियम  के  फलस्वरूप  ऐसी  स्थिति  पंदा  हो  गयी  थी  जिसमें  बीड़ी  कल्याण  उपक
 वसूल

 किया  जा  क्योंकि  जनता  सरकार  ने  गोदाम  में  रखने  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया

 था  भौर  निमित  बीड़ियों  पर  ही  उत्पादन  शुल्क  आरम्भ  किंया  था  ।  1979  के  वि  न

 afafaaa  के  अन्तर्गत  ब्रांड नाम  की  बीड़ियों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  था  ।  बिना

 नाम की  बीड़ियों  को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  गया  था  ।  सब  आप  बिना  ब्रांड नाम  के

 तो बीड़ी-निर्माताओं  से  इसे  कसे  वसूल  करेंगे  ?  यदि  आप  उनसे  इसे  वसूल  नहीं  करते

 आप इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  हमें  बताइये  ।  यदि  भाप  इसे  उनसे  वसूल  चाहते  तो  यह

 संशोधन
 पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  आप  को  एक  अन्य  खण्ड  लाना  होगा  जिससे  आपको  बिना

 हवाए
 की  बीड़ियों  पर  भी  उपकर  वसूल  कर  सकेंगे  ।

 .

 _  पिछले  बचता  ने  उन  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  अपने  देश  में  alg  कमंकारों

 को  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  के  बारे  में  चाहता  जिसकी

 मोर  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  अब  बिना  ब्रांड  नाम  की  बीड़ियों  के

 निर्माताओं  को  न  केवल  उत्पादन  शुल्क  को  न  देने  का  लाभ  मिल  प्रत्युत  उन्हें  हम  उपकर

 को  न  aa  का  भी  लाभ  मिल  जायेगा  ।  बिना  ब्रांड  नाम  की  बीड़ियों  का  उत्पादन  करने  वाले

 कर्मकारों  के  हितों  की  ओर  किसी  का  ध्यान  नहीं हैं
 ।  ब्रांड  नाम  की  बीड़ियों  का  उत्पादन  करने

 बाले  कर्मकारों  की  तुलना  में में  बिना  ब्रांड  नाम  के  कर्मकारों  की  ओर  बहुत  कम  ध्यान  a

 जाता  है  ।  अमत: ,  बिना  ब्रांड  नाम  की  बीड़ियों  का  उत्पादन  करने  वाले  कलाकारों  की  मोर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  ।  श्रम  मन्त्रालय  को  अवश्य  ही  वित्त  मन्त्रालय  को  बिना  ब्रांड  नाम  की  यों

 के
 केक  xe खण्ड

 को  पूरी  तरह  से  हटा  देने  के  लिए  परामर्श
 देना  चाहिए  ।  इस  प्रकार

 सभी
 बीड़ी  निर्माता  उत को

 वहीं  मंजूरी  मिलेगी  थो  विशेष  नगर  या  शहर
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 a

 नरसिम्हा

 में  निर्धारित  की  जायेगी  केवल
 यही

 बात
 नहीं  ।  द्  भाए

 निमित  की  जा  समस्त  चिड़ियों

 पर
 उपकर

 वसूल  कर
 सकेंगे

 ।
 ae

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  1979  से  उपकर की  वसूली  बन्द  कर  दी  गयी  है  ।

 मत  इसकी  वसूली  न  करने  से  पर्याप्त  हानि  हुई  भाप  इंस  बीच  की  अवधि  के  लिए

 तदर्थ  बसूली  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ?  क्या  आप  40  या  50  पैसे  का  ass  उपकर  लगा  करके

 इस  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  तेयार  हैं  ?  यदि  भाप  यह  प्रस्ताव  लाते  तो  जो
 _
 उपकर  वसूल  किया  जाना  था  कौर  जो  आपने  वतूल  नहीं  किया  ga  वसूल  किया  जायेगा

 ड
 उससे

 कल्याण  कोष  में  अधिक  घन  जमा  हो  जायेगा  |

 आप  इस  निधि  का  उपयोग  कैसे  रहे  हैं  ?  क्या  बक  में  पड़ी  निधि  का  पूरी  तरह से

 उपयोग
 किया  गया  है  ?  मुझे  हर  है  कि  यह  अभी  भी  वहीं  पड़ी  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  क्या

 है  ?  जब  तक  मन्त्रालय  समस्त  निधि  जो  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  वसूल  की  जाती
 उपयोग  करने  हेतु  योजनायें  या  कार्य कम  नहीं  बनायेगा  तब  तक  हम  विधेयक  का  सारा  उद्देश्य

 a  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।  सभी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  इस  उद्योग  में  कारखाना  अधिनियम

 लागू  किया  जा  क्योंकि  श्रमिक  तम्बाकू  और  बीड़ी  के  पत्त  ले  जाते  है  और  घर  पर

 बीड़ी  का  निर्माण  करते  हैं  ।  दूसरी  निर्माता  यह  तक  प्रस्तुत  करते  हैं  fe  वे  उन्हें  केवल

 )  ठेका  दे  रहें  क्योंकि  उनके  पास  उनके  बैठने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  भोर  इसलिए
 कारखाना  वहां  लागू  नहीं  fear  जा  सकता  ।  श्रमिक  आमतौर  से  एक  कमरे  वाले

 घरों  में  रहते  है  ।  वे  घर  के  एक  कोने  में  बैठकर  बीड़ो  बनाते  हैं  ।  वैसा  करना  अस्वास्थ्यकर  है  ।

 वे  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  के  काम  में  बाघा  डालते  हैं  ।  चू  कि  यह  निधि  उनके  कल्याण  के

 a  ल  कौ  जा  रही  इसलिए  क्या  आप  लिए  बड़  नगरों  में  क्लबों  का  निर्माण  करने के
 लिए  तेयार  हैं  1  जहां  कहीं  भी  हजारों  श्रमिक  वहाँ  बड़े  हालों  का  की  जिये  तथा
 खाना  मधघिनियम  के  अंतगर्त  सभी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कीजिये  ।  श्रमिक  निर्माताओं  से  तम्बाकू
 झर  बीड़ी  के  पत्त  ले  सकते  हैं  ।  क्लब  में  आकर  बीड़ी  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार वे
 अपने  स्वास्थ्य  को  बनाये  रख  सकते  ई  मौर  वे  aga  परिवार  के  सदस्यों  को  काम  में

 भी  बाधा  नहीं  डालेंगे  ।  मैं  महसूस  करता हूं  कि  ag  मेरा  एक  ठोस  सुझाव  है  जिस  पर  मन्त्रालय

 विचार  करेगा  ॥  थ
 .

 श्री  जगपाल  fag  :  सभापति  इस  हाउस  में  आज़म  एक  ऐसे  बिल  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  जो  हमारे  मुल्क  के  कम  से  कम  ढाई  करोड़  लोगों  को  करेगा  31.

 लाख  तो  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  बीड़ी  wt  बारी  37  लाख  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 epee  a  adh

 है  जो  श्रमवारि  बीड़ी  बनाने को  बताना  चाहूंगा कि  37  लाख  नहीं  बल्कि
 इनकी  संख्या

 के  धंधे  में  लगे

 इव  हैं  बौर
 कई  करोड़  लोग  उन  पर  आश्रित हैं

 ।  मंत्री
 जी  को

 शायद  उनकी  बेरोजगारी
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 बीड़ी  कर्मकार कल्याण  उपकर  (aura)  सीधे 1.0
 oe  स  रंग

 का  अंदाज़ा  नहीं  होगा  xa  Ear  को  ey  करने से
 पढ पहले

 अगर
 अ  प  पूर्वी  उत्तर  मध्य  प्रदेश

 area  प्रदेश  का  दौरा  करतीं  और  देखतीं  कि  वहां  के  बीड़ी  कोंचा  राय  j  की  कया  आधिक

 हालत है  तो
 अच्छा  रहता  ।  34  साल  के  बाद  आज  भी  उन  पर  कोई  ऐक्ट  लागू  नहीं  है  चाहे

 विनियम  जि  ऐक्ट  कोई  लेबर  लॉ  बोनस  या  प्राविडेंट  फंड  ऐक्ट  कोई  भी  कानून

 उनकी  भलाई  के  लिये  इम्प्लीमेंट  नहीं  होता  1  मैं  घूम  कर  आया हू  मैं  37  wet  अलावा  की  बात

 कर  रहा  ऐसी  औरतें  जिनके  पास  कोई  काम  जमीन  दुकान  ar  dar  नदीं  हैं  वह  ८  दारा 2

 के  यहां  जा  कर  भीख  मांगती  है  कि  आप  तीन  रुपये  ही  दे  देना  लेकिन  आप  war  और  तम्बाकू

 बीड़ी  बनाने  के  लिए  दे  दीजिए  ।  उसे  अपनी  गोद  में  बच्चे  की  चिन्ता  न  कि  अपनी  |  अध  भाप

 यह  भोर  ला  रहे  कि  1000  बीड़ी  पर  10  पेसा  उत्पादन  कर  लगा  रहे  Q है  मैं  सोचता

 हू  इस  पर  आपको  सोचना  चाहिये  ।  विनिमम  वेजेस  ऐक्ट  उन  पर  लागू  नहीं  जहां  पर

 यूनियन
 बन  चुकी हैं  वहां  उनको  9  रु०  मिल  रहा है  ।  अन्यथा  सभी  जिद्द  3,  4  भोर 5  रु०

 से  ज्यादा  पुरे  देश  में  कोई  भी  बीड़ी  बनवाने  वाला  एक  हजार  बीड़ी  पर  नहीं

 ag  एक  साल  में  ढाई  करोड  सज  इकट्ठा  करेंगे  |  आपके  ही  अनसार  37  लाख  पर

 इस ढा
 करोड़  रु०  में  क्या  योजनायें  उनके  कल्याण  की  बना  सकते  हैं  ?  क्या  उनके

 इस ढाई लिए भा  स्कूल  आवास  भादि  की  व्यवस्था  कर  पायेंगे  ?  मैं  समझता  ह  इतनी

 ड़ी  आबादी  पर  ढाई  करोड़  रु०  में  भाप  कुछ  नहीं  कर  wats  आप  इसको  fears

 कीजिए  पहले  तो  यही  गलत  कर  रहे  हैं  जो  तम्बाकू  पर  से  हटा  कर  बीड़ी  पर  लगा  रहे  ge

 क्योंकि  बीडी  का  कोई  fare  a  रखा  जा  सकता  है  ।  आप  पता  नहीं  लगा  सकते  कि  एक  मालिक

 साल  भर  में  क्रि तनी  बीड़ी  बनाता है  सका |  भाप  तम्बाकू  पर  तों  एक्साइज  ड्यूटी  ले  सकते

 ज  ड्यूटी  दी  और  aaa  कितनी  बीड़ी  « बनी
 द

 रेकार्ड  रख  सकते  थे  कि  किस  अलफ  ने  एक्साइज

 आपने  तो  एक  ऐसा  वेग  इलाज  रख  लिया  कि  ash  पास  कोई  रिकार्ड  ही  नहीं  होगा  किस

 मालिक ने  24  घटे  में  कितनी  बीड़ी  बनायीं  ।  इसलिए  तम्बाकू  पर  अगर  1976  ५79  में
 नहीं

 लगा  तो  अब  उसी  पर  लगाइये  ।  वरना  मजदूरों  का  शोषण  gars  मजदूर  भीख  मांगते  वह

 लड़ेंगे  और  आपकों  सूचना  देंगे  कि  उसने  इतनी  बीड़ी  बना  कर  मालिक  को  दी  इसलिए  ६0  ऐसा

 प्रति  हजार  सरकार  को  मिलना  चाहिए  ।  मेरा  कहना  है  कि  एक  रु०  प्रति  किलो  तम्बाकू  पर

 मालिक  पर  लगाये  और  एक  रु०  बीड़ी  पर  लगायें  और  दो  रु०  अपनी  तरफ  से  सरकार  frag

 जिससे  एक  अच्छी  निधि  उनके  wear  के  लिए  हो  सके  जसे  प्रोविडेंट  फ़ंड  में  है  अगर  10  रुपए

 मजदूर  से  लेते  हैं  तो  उसका  दुगना  करके  मिल  मालिक  मजदूरों  के  लिए  भविष्य  निधि
 के

 रूप  में  जमा

 करता  है  भाष  बोनस  की  व्यवस्था  भी  इस  बिल  में  कीजिए  और  प्रोवीडट  फंड  की  भीं  कीजिए  |

 करता शिक्षा  ae  ओं  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  अभी  उनका  बच्चा  जे  हीं  6  साल  का  हुआ  उर  हाथ  में

 जों  मां  बाप  आज  बीड़ी  बना  रहे  हैं कल  को  उन
 कों

 क्यो  स्थिति तम्बाकू भर  पत्ता  पकड़ा  देते  हैं  ।
 ः  ~

 होगी
 ?  कभी  आपने  नहीं  सोचा  कि  उनके  बच्चे  बीड़ी  न  बना  पाये  ।'

 यह  एक
 बुत  नौरस

 काम
 वोग

 ge
 सुबह  से

 से  शाम  तक
 पत्ते  में  aah  रख  कर  धागा  लगाते
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 pe  ae

 जगपाल  थ

 रहते  हैं  ।  भाठ  साल के  बच्चे
 his

 काम  में  लगे  हुए  हैं  ।  सरकार  को  vat  व्यवस्था  करती  चाहिए

 कि  उन
 सागों

 के
 बच्चों

 को
 जीडी डी

 बनाने  के  मजबूर  न  होना  पड़े  ।

 a
 मालिकों  से  इकट्ठा सेंट्रल  गवर्नमेंट  पर  यह  जिम्मेदारी  लगाई  जाए कि  जितना

 उतना  ही  पेसा  सरकार  उनके  विकास  के  लिए  देगी  ।  इस  ढाई  करोड़  रुपए
 से  करोड़ों  लोगों  का

 क्या  बनने  वाला  है  ?

 |  ह

 बीड़ी  बनाने  वाले  विज  के  अलावा  पत्ते  तोड़ने  वाल  विज  को  भी  इस  कानून  के  अन्तर्गत  लाया
 >

 जाना  चाहिए  |  सरकार  बाकायदा  घूस  लकर  ठेकेदारों  तेंदू  पत्त  का  ठेका  देती  और  सरकारी

 अफसर  काला  घन  कमाते  हें  ।  ठेकेदार  मजदूर  को  सस्ता  मजदूरी  दे  कर  पत्त  तुड़वा  कर  अपना

 घाटा  पूरा  करते  हैं  बौर  आमदनी  भी  करते  हें  ।  जो  लोग  पुरा  जंगल  तोड़  कर  ठेकेदार  को  देत

 उन्हें  भी  इस  कानून  के  अंतगर्त  लाया  जाना  वर्ना  पिछले  33,34  साल  से  पत्ता  तोड़ने

 वाले  तमंचा  रियों  का  जो  शोषण  हो  रहा  वह  जारी  रहेगा  ।  फिर  अपील  करूगा  कि  ्

 aaa  ऐक्ट  को  इस  उद्योग  में  सख्ती  से  लागू  किया  जाए  ।  वहू  मिनिमम  वेज  कम  है  या  ऊर

 लेकिन  जो  भी  वह  लागू  की  जानी  चाहिए  |  जिन  क्षेत्रों  में  यह  काम  अधिक  होता  वह हां  ए०आर०
 सी  ‘oMloalTo  डिपुटी  लेबर  कमिश्नर  क  आफिस  स्थापित  किए  जाएं  भोर  लेबर  कोटे  बनाई
 ताकि जो  लोग  मिनिमम  वेजिज  ऐक्ट के  अनुसार  मजदूरी  का  भुगतान  नहीं  उनका

 प्राणी  ट्यूशन  कर  के  उन्हें  सजा  दी  जाए  ।  तभी  बीड़ी  मज़दूरों  की  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 मैं  मंत्री  भोज्य  से  भपील  करू  गा  कि  वह  मेरे  सुझावों  पर  विचार  अगर  वे
 ् बीड़ी  कर्म  नारियों  का  tess  ऊचा  उठाना  चाहते  हैं  ।

 भ्
 *  श्री  रास  बिहारी  बहेरा  )  :  सभापति  महो  मैं  बीड़ी  कलाकार  कल्याण

 = उपकर  विधेयक  का  anda  करते  के  लिए  खड़ा  हुआ  |
 ।  बीड़ी  उद्योग जो  शुरू  में

 बहुत
 साधारण  गाज  एक  बहुत  बड़  कुटीर  उद्योग  के  रूप  में  फैल गया  है  ।  विश्व  भर  में

 उत्पादित  चिड़ियों  का  लगभग  90  प्रतिशत  उत्पादन  भारत  में  होता  है  ।  कुछ  वर्षों के  पश्चात  यह
 dee wa  एक  शताब्दी  पुरी  कर  लेगा  |

 थि

 बीड़ी  उद्योग  लगभग  50  लाख  लोगों  को  रोजगार  देता है  ।  वे  मुख्य  BT  से  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  होते हैं  ।  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  हमारे  उद्योग  मन्त्री  के  द्वारा इस  प्रकार  के  विधान

 को  सभा  में  पेश  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य लाखों  ग्रामीण  गरीब  लोगों  कल्याण

 |  | चि वेक  का  ra  TIT:  .
 करना  है  ।  मैं  इस  ा

 सागव  काहा
 हैं

 |

 *  उड़िया  गये  भाषण  के  ara  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 z
 जहाँ  तक झ  मुझे  पाद  है  कु  बर्ष  पढ  न  ६ पी  प्रकार  का  —_—_— ainre  कल्याण

 विधेयकਂ  के  साम  से  एक  विधेयक  संसद  द्वारा  पाप  किया  ari  मुझे  य  कहते हुए  खेद

 हो  रहा है कि  उस  अधिनियम  को  da  प्रकार  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया है  ।  यद्यपि  50.  लाख

 व्यक्ति इस  उद्योग  में  लगे  हुए  तो  इसे  पूरे  समय  का  रोजगार  अपनाने  वाले  कर्म
 क  गारों  की

 शक्ति  बहुत  ही  कम  है  उनमें  से  अधिकांश  afafaa  श्रमिक हैं
 ।  मैं  मन्त्री  महोदय से  यह

 सुनिश्चित  करने  की  प्रार्थना  करता हू  कि  उन्हें हे  नियमित  किया  जाये  उन्हें  नकद  मजूरी  तथा

 भविष्य  निधि  और वेतन  के  साथ  त्यौहार  छटी  मजूरी  भोर  प्रसूति  सुविधाओं  say

 अन्य  सुविधायें  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  ef  ह

 बक

 यह  उद्योग  न  केवल  लाखों  श्रमिकों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराता  है  बल्कि  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  एवं  अन्य  करों  के  रूप  में  राजकोष  में  करोड़ों  द्पये के  राजस्व  का  .  अ  दाने  भी

 करता  ।  इसके  बावजूद  भी  बीड़ी  उद्योग  को  जटिल  समस्या  सामना  करना  रहा  है  ।

 महोदय  से  उनकी  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  देने  तथा  उनका  हल  दू  बने  की  अपील  करता मैं  मन्त्री

 हूं  ।  कें
 ा तय  सरकार  कल्याण  उपकर  की  वसूली  कर  रहा  है  चिकित्सा  सहायता  जेसे

 कल्याणकारी  उपायों  की  व्यवस्था  की  जा  सके  तथा  श्रमिकों  के  लिए  घण्टों  तथा  बीड़ी  कलाकारों  के

 बच्चों के  लिए  वजीफों  की  भी  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  लेकिन  यह  खेद  की  बात  है  कि  इन  कल्याण

 कारी उ
 पायों  के  अन्य  राज्यों  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  मन्त्री  महोदय

 से  अनुरोध  करूगा  कि वे  बीड़ी  कारखानों  के  इन  उपायों  को  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित
 करने

 के

 लिए  मार्गदर्शी  बातों  सम्बन्धी  निर्देश  ।  भेजें  ।

 -
 क

 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  केन्ट  के  पत्त  पैदा  करने  वाले  मुख्य  राज्य हैं  ध  इद  at  दासों  थे

 बीड़ी  fast  के  बहुत  ही  कम  न्यूनतम  मजूरी  दी  जाती
 चू  किं

 केन  के  पत्ते  तोड़ना  ही

 उनकी आय  का  मुख्य  साधन  इसलिये  उनकी  मजूरी  बढाने  के  लिए  तुरन्त  wierd  को  जाये

 कुछ  राज्यों  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्य  बीड़ी  श्रमिकों  के
 समान  दर  पर  मजा

 छूरी  नहीं
 दे  रहे  हैं  ।

 मत  मजूरी  i में  अन्तर  को  समाप्त  किया  जाये  इसके  लिए  समान  दरें  निश्चित  की  जायें  ।.

 थ

 कै  अन्त  मैं  बीड़ी  निर्माता  उद्योग  की  एक  बुनियादी  समस्या  पर  प्रकाश  डालना
 चाहूंगा  ह

 बीड़ी  fanfare  विशेषकर  दक्षिणी  भारत  के  निर्माताओं  समय  पर  केन्ट  को  लाने  के  लिए  रेल

 fest  समय  पर  नहीं  मिलते  जिनकी  आपूर्ति  मुख्यतः  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश हू
 ही  करते  मैं

 के  पत्तों उद्योग  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इन  राज्यों  a  कांड  थीं  परिवहन  करने

 था  करें  ।  केर  के
 पत्तों

 का  उत्पादन करने  वाले  नेत्रो  को  रेल हेतु  रेल  मन्त्रालय से  तालमे

 से  जोड़ा  जाये  ताकि  परिव  लाग  कमी  हो  ग  उद्योग  के  श्रमिक  तथा  मालिक
 दोनों  ही  लाभान्वित  होंग े।  .
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 *  af  ate  फ्लानोश्रप्पन  :  सभापति  महोदय  द्रमुक  की  भोर  से  बीड़ी  कर्मकार

 सभा  के
 wae  से

 कल्याण  उपकर  1981  पर  सामने  अपने  विचार  प्रकट  करना  मैं

 va अपना  परम  कते ब्य  समझता हू

 ्  a

 पूल  अधिनियम  1976  में  पारित  किया  जिसमें  बीड़ी  निर्माण  के  faq  दिये  गये

 तम्बाकू-पर  उपकर  के  रूप  में  उत्पाद-शुक्ल  लगाने  की  तथा  प्राप्त  शुल्क  की  राशि  बीड़ी

 कारों  के  कल्याण  पर  करने  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  मैं  जानना  हूं  कि  qa

 यम  के  अंतगर्त  कितनी  राशि  एकत्रित  की  गई  और  बीड़ी  कर्मकारों  के  कल्याण  पर
 ' feaat ro xn

 राशि

 की  गयी
 ।  aa  इस  संशोधन  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  उपकर  के  लगाने  लिये  क  के  स्थान  पर

 बीड़ी  को  प्रतिस्थापित  करता हूं  ।  वार्षिक  प्राप्ति  का  3 ile  अनुमान  करोड़ '  रुपये

 का  मुझे  आशा  है  कि  इसे  वीड़ी  कमेंकारों  के  कल्याण  पर  खर्च  किया  जायेगा
 थ  =

 ह  ई

 मतलब  वित्त  मन्त्री  श्री  चरणसिंह  शायद  बीड़ी  के  कुटीर  उद्योगों  को  नष्ट  करने  का

 कर  लिया  art  नि  तथा  वर्गों  में  विभाजित  किया  भर

 मसला  उत्पाद  शुल्क  लगाया  |  इसके  फलस्वरूप  कई  अस्वस्थ  तथा  गे  कानूनी  प्रथाएं  पैदा हो  गई  |

 इससे  कुटीर  उद्योग  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुएं  भर  लाखों  कमंकार  अपनी  जाँ  से  हाथ  धोने

 जा  रहे  हैं  ।  उद्योग  मन्त्री  को  वित्त  मन्त्री  से  बातचीत  करके  देखना  चाहिए  fe  उ  पाद-शुल्क  की

 इस  गलत-अलग  दर  का  संशोधन  इस  ढंग  से  हो  जिससे  कटोर  उद्योगों  को  लाभ  पहुंच

 wall %

 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  fafa  अधिनियम  976  में  कहा  गया  था  कि  उपरोक्त  उपकर  की

 प्राप्तियों का  उपयोग  बीड़ी  कलाकारों  का  कल्याणकारी  कार्यों  के  लिए  करिया  ना  मैं

 जानना
 चाहता  हूं  कि  इशर  निधि  में  कुल  कितना  tar  जमा  हुआ  और  निधि  के  रद्द  कयों की  पूर्ति  के

 लिए  अभी  तक  कितनी  राशि  cag  की  जा  चकी
 लि

 भारत  भर  में  30  लाख  बीड़ी  कमंकार हैं  att  तमिलनाडु  में  भी  कुछ  लाख  बीड़ी  कमंकार

 हैं  ।  वे  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रह  रहें  हैं  ।  बीड़ों  कर्मकारों  के  मामले  में  नथ  तम  मजूरी  अधिनियम

 को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  ये  असहाय  कमेंकार
 अपनी

 रियायतों  के  समाधान  हेतु  न्यायालय
 हूँ  गरीबी  के भी  नहीं  सकते  ।  बहुत  कानून  होते  हुए  भी उ

 स्तर
 से  ऊपर  उठाने  के  लिए

 थी  | कोई ठोस  कदम  नहीं  उठाए  गए हैं

 ञ a

 तमिलनाडु  में  अधिकांश  बीड़ी  कर्मकार
 अल्प सं यक

 मुर  लम  समुदाय  क ेहैं  ।  बीड़ी  कर्मकारों

 ae
 बी०  UT  बहुत  फल  हुआ  ।  उनके

 के  लिए  निशु
 निशुल्क  ना चुर्सरान चिकित्सा न्य

 सहायता  होनी  चाहिए
 भोर  सब

 *  तमिल  में  दिये  भाषण  के  मप्र  जी  अनुवाद  का  feral  रूपान्तर  ।

 उ
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 बीड़ी  कमंकार

 as  उपकर
 (seta

 विधेयक

 |  |  हड पर्याप्त  sah faat  <  +  जानी  चाहिए  | की  उचित  जांच  होनी  arf
 केवल कलन निरा

 ची  उनकी
 कानन  होने  बावजूद  भी  गरीबी के  स्तर  से  नीचे  रहने संताने  अच्छे  स्वाथ्य  वाली  :  होंगी  इतने

 इन  लोगों  कल्याण  बहुत  कम  काम  हुआ  है  ।  इस  विधेयक  पर  जो  आशाएं  मुझे

 वे  धूल  में
 न मिलें इस  ध्येय  से  मैं  मन्त्री  महोदय  से  आश्वासन  चाहता हू  कि  इस  संशोधन  विधेयक

 को  बीड़ी  कर्मकारों  की  भलाई  के  लिए  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा  मैं  आशा

 रखता हूं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  बीड़ी  केंद्रों  की  गरीबी  का  निवारण  हो  जाएगा  ।

 इन  झोंके  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  ह  {

 श्री  जेवियर  aaa
 )  :

 मैं  श्रम  उप मन्त्री  श्री  पी०  वेंकट  रेड्डी को  इस  महान

 सामाजिक  श्रम  कल्याण  कानन  को  बनाने  के  लिए  बधाई  देता  है  ।
 <

 इस  विधेयक  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  प्रकट  किए  ।  फिर  भी  यदि  हम
 तम्बाकू  उद्योग  के  रोजगार  तथा  अस्त  बातों  सम्त  आंकडे  देखें  तो  यह  जात कर  दुःख

 होता है  कि  म्चिाक  का  उत्पादन  करने  में  आठ  लाख  परिवार  प्रत्यक्षतः  लगे  हैं  और  दुनियां  भर  में

 तम्बाकू के  उत्पादन  में  भारत  तीसरे  स्थान  पर  हैं  |  1950-21  में  उत्पादन  251 टन  था  जो

 1977  तथा  1980  के  बीच  4.45  लाख  टन  हो  गया है  जिसका  मूल्य  लगभग  888  करोड़  रुपये

 है  बहुत  ही  दिलचस्प  ara है  कि  केवल  इसी  साधन  से  100  करोड़  ata  का  उत्पादन  शुल्क
 अन्य  प्रकार  का  शल्क  प्राप्त  फिया  जाता  है  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  भी  प्रतिवर्ष  80

 करोड़ रपये  प्राप्त  करती है  ।

 मन्त्री  महोदय  सभा  को  कह  रहे  थे  कि  इस  उद्योग  में  लगभग  तीस  लाख  लोग  लगे  हैं

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  को  प्रतिवेदन  में  कहा  गया
 है

 कि  इन  तीस  लाख  कर्मकारों  में  90  प्रतिशत

 महिलाएं  तथा  बच्चे हैं  ।  इससे  इस  समस्या
 की  गम्भी  रता  का  पता  चलता  है  7:  बात  भी

 डे  निर्माता  एकक  प्रतिवर्ष
 150  बीड़ियां  ते

 तयार कदवा  ह  अधिक  छोटे  तथा

 समस्या  उस  समय  और  बड़ी  हो  जाती है  जब  आप  उनकी  तू  लना  उनके  कुल कर  रहे  हैं  यह  र

 उत्पादन  तथा  रोजगार  पर  लगाए  गए  लोगों  की  संख्या  से  करतें हैं  ,  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  ने  इस

 विषय  पर  अपने  पण  में  दो  समस्याओं  का  जिक्र  किया है
 ओर  कुछ  समाधानों  के  सुझाव  दिए

 ?  gi

 =  ~  ्  ess

 जब  Fides  a  1976 में  पुरः
 ea

 स्तावना में  कहा  गया  था  :--

 बीडी  प्रतिष्ठान  में  लगे  लोगों  के  कल्याण  dada  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  वित्त
 नन व्यवस्था  करने  वाला  अधिनियम
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 [at  जेवियर  भ्र रा कल
 :

 इसी  अधिनियम  के
 दरस

 तथा  कारणों  mew  में
 कहा

 गया है

 on  ड़ी  प्रतिष्ठान  में  लगे  faa  की
 ही  रहन-सहन

 की  दशा  को  सुधारने  के  लिए
 ”

 किए  गए
 ण  उपाय  संतोषजनक  नहीं  हैं  ।

 च्
 यह  सही  हैकि  इस  विधेयक  को  आन्ध्र  प्रदेश  के  एक  दूसरें  व्यक्ति  श्री  के ०  वी ०  भार०

 राव ने  भी  पेश  किया  था  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहुंगा  कि  1976  के  इस  कानून के  वाद

 हमें  इस  प्रकार  के  उपायों  में  कहां  तक  सफलता  मिली  है  ?  यदि  आप  मूल  अधिकार  सकी  धाराओं

 को  देखें  पता  चलेगा  कि  उसमें  विभिन्‍न  सामाजिक  उपायों  का  जिक्र  किया  गया  है  ।  लेकिन

 हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  सरकार  इस  विभिन्‍न  उपायों  को  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित तत  तथा

 पूरा कर  सकी  हैं  ।  पहले  एक  भाषण  में  गया  था  कि  निर्माता  इस  अधिनियम  के
 प्रावधानों

 को  मुख्य
 ्य  रूप  से  दो  तरीकों  से  बड़ी  होशियारी  तथा  चालाकी  से  टाल  देते  हें  ।  एक  उप  संविदा  है

 मौर  दूसरा  बीड़ियों  के  ब्रांड  न  करने  संबंधी  |  इस  प्रश्न  का  पूछा  जाना  स्वाभाविक  ही  है  कि

 कया  सरकार  का  विचार  मालिकों  द्वारा  उप-सचिदा  बीड़ियों  पर  ब्रांड  न  लगाने  से  सबंधित

 इन  टालने  वाले  तरीकों  पर  पाबन्दी  लगाने  या  उन्हें  समाप्त  करने  का  है  ?  यदि  सरकार  का  उपाय

 ऐसे
 विच  करने  का  नहीं  तो  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  ऐसा  क्यों  है  ।  1976  जब

 afafaan  पारित  fear  गया  तो  अखिल  भारतीय  बीड़ी  कर्मकार  महासंघ  जिसकी  स्थापना

 1952  में
 हु

 ई  उच्चतम  न्यायालय  से  अनुरोध  किया  था  कि  राज्य  सरकारों  तथा

 ४८०८ को  इस  afaren  के  प्राचार्यों  का  पालन  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाये  ।

 ने  1977 में  अपना  निर्णय  fear  और  इस  कानून  की  विद्या  की  fro  तिरी  &  gre  थी

 विभिन्‍न  कल्याण-कारी  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  का  दायित्व  काफी  सीमा  तक  राज्य  सरकारों
 ै को  सौंपा  गया  रि  ।  यह  पूछना  स्वाभाविक  ही  है  कि  इन  कल्याणकारी  उपायों क  को  कार्यान्वित  करने

 नया  सहयोग  मिला  >  | में
 राज्य  सरकारों

 a  ti

 श अब भाप  val  औैर  कारणों  के  कथन  को  देखें  इसमें  कहां  गया  z  सर
 ल  il  5 id
 g  tn य न्  के  वित्त  अधिनियम  में  अविनिभित  तंबाकू  को  के  उत्पाद  शल्क  के

 उदग्रहण  जिसके  अन्तर्गत  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  भी  छंट  दी

 यह
 ail

 इस  उपकर  को  लगाने  तथा  कल्याणकारी  योजनाओं  के  लिए  धन  एकत्रित  करने  के
 a

 उद्देश्य  स ेल
 पया  गया  है  ।  इस  बीच  क्या  $  आ  ?  मैं  जानना  चाहता

 ह  कि  मूल  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  a 11 fear
 घन  एकत्रित  किया  गया ।  वास्तव  में  वित्तीय  ज्ञापन  में  कहा  गया  है  कि  1975

 1.82  लाख  रुपये  का  प्रशासनिक  व्यय  होगा  । में  1.82  करोड़  रुपये  एकत्रित  किये  जायेंगें  जिसमें

 मैं  जानना  चाहता
 हूक  ह

 कितना  घन  जमा  हुआ  भोर ar  कितना  घन  व्यय  हुआ  कितने  गोषधघालप

 बनाए q  गए  अथवा
 सविर  नन

 ह  ऋण  दिए  गए
 बनाए  कितने  मकान

 we
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 उपकर
 (gave 1) a]  विधेयक

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 र के  afi  पस्त

 प्रय  न
 दे

 ite  at  एक  भयानक  रोग

 है  श्रमिकों  के  दस  वर्ग  में  T  व्याप्त  &  ।  क्या  aq  रोग  क  maa  के  लिए  अथवा  इस  रोग  के
 x रोगियों  की  संख्या  में  व कमी  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  ?  मुझे  यह

 कहते  हुए  चंद  है  कि
 अखबारों में  प्रकाशित  समाचार  पढ़ने  के  बाद  मुझे  ज्ञात  हुआ है  कि  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ

 ।  भागे  मैं

 पूछता  हु  सलाहकार  समिति ने  क्या  किया  ?  कया  उन्होंने  मूल  अधिनियम  के  अनुरूप  सलाहकार

 समिति  का  गठन  किया  था  ?  उस  समय  से  कल्याण  आयुक्त  क्या  करते  रहे  थे  ?
 = a

 सभापति  महोदय  :  ag  चाहे  कागजों  में  ag,  यह  कार्यालय  में  हो  सकती

 ह  2

 श्री  जेवियर  श्रराकल  :  हमें  मन्त्री  महोदय  से  जानने  दीजिए  ।  संभवतः  समाचार  पत्रों  में
 =

 सही  ढंग से  नहीं  आती  ।  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  &  परन्तु यही  वह  ठीक  समय  है

 जबकि  महोदय  को  इस  सदन  को  ate  जनता  को  यह  बताना  चाहिए  कि  इस  बोर्ड  या  कोष

 की  कल  क्या  उपलब्धियां  क्या-क्या  कल्याण  किए  गए  हैं  और  उन  सब  का  क्या  प्रभाव  हुआ  है  ।

 हम  यह  भी  जानना  चाहेंगे  कि  उसमें  क्या  कमियां  हैं  और  कमी  को  टूर  करने  लिए  सरकार  क्या

 कदम  उठा  |  जब  इस  प्रकार  का  कोई  विधेयक  इस  सदन  के  सामने  माता  ह  और इन  तमाम

 बातों  को  सरकार  को  बताने  का  हमें  अवसर  मिलता  तो  हम  मन्त्री  महोदय

 उत्तर  की  आला

 करते

 ४:
 ह

 हूं  ।  इसलिए मैं  ये  प्रश्न  मन्त्री  महोदय  से  पूछ  रहा  |

 वि

 राज्य  सलाहकार  समिति  कृत्य  क्या  हें  ?  क्या  राज्य  सलाहकार  स
 भर  च

 कुछ  किया  ह
 ;  a कया  इसने  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देशों  के  साथ  सहयोग  किया  है

 >  कि  डर  प्रकार का  विधेयक  सदन  में  इस  सत्र  में ao  f  मझे  अतीव  प्रसन्नता

 लाया गया  है  ।  श्रमिकों  के  असंगठित  कमजोर  वर्ग  से  सम्बद्ध  यहां  प्रस्तुत  किया  गया  यह  दूसरा

 विधेयक  है  ।  कल  हमें  सिनेमा  कमंकारों  से  सम्बद्ध  विधेयक  पारित  करने  का  सीभाग्य  प्राप्त  हुआ

 था  ।  राज  का  जोड़ी  श्रमिकों  से  सम्बद्ध  ए तै  ।  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मैं  मन्त्री

 महोदय  को  धन्यवाद  देता हूं  ।  इसी  के  साथ  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  विधेयक  के

 लागू  करने  के  संबंध  में  सदन  के  माननीय  सदस्यों  ने  जिन  समस्याओं  का  उल्लेख
 |
 किम  है उन

 पर

 पूरा  ध्यान  रखें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ह
 झ

 चेयरमन  मैं  कप  fear  का
 नल  द्रव

 oft  vita  fae
 सिह

 :  ond  बी  3.0  दा  far

 पट-फिट  .  4  यां  &  उन  की  ओर  आप  का  ध्यान  दिलाना के  अन्दर att tw  सान कमियां

 चाहता  इस  बिल  मे  आप  बीड़ी  के  ऊपर  एक्साइज  लगाना  चाहते
 हें

 आप  का  बहुत

 अच्छा  आप  इसलिये  लगाना  चाहते हूँ  कि  जो  लोग  बीड़ी  बनाने  के
 काम

 में  लगे  हुए  हें  उन
 ४

 315



 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  विधेयक  25  1981

 व  =

 [sit  भोम

 को  कुछ  राहत  मिल  उनकी  भलाई के  लिये  कुछ  काम  किये  जा  सक  ।  परन्तु इस  में  कुछ  पिंट

 ae
 हीन  आप  ने  पहले  तम्बाक  पर  टैक्स  लगाया  था  और  उसमें  आप  के  एक्साइज  महकमे  के

 इंस्पेक्टरों  और  दूसरों  की  चन्दी  बनती  परन्तु  वसूली में  सरकार  के  खजाने  में
 बहुत  कम  पेसा

 आता  था  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  1979-80  में  जो  फाइनेंस  बिल  भाया  उस में उस
 एवसाइज  पर  रोक  लगा  दी  गई  ।  उसी  तरह  से  आज  जब  आप

 इस
 बिल  को  ला  रहे हू  ओर

 इज बढ़ा  रहे ह हू ंतो  जाहिर  बात  है  कि  अप  के  इंस्पेक्टरों  की  कलाई  का  साधन  तो  खल ही

 के  eau  में  चाहे  कुछ  भाये  या  न  लेकिन  एडमिनिस्ट्रेशन  का  खर्चा  aga  ज्यादा  बढ़
 ्य

 जायगा  भौर  परिणाम  यह  होगा  कि  आप  जिन  बीड़ी  बैंसी  को  राहत  प  &  चान  के  लिये  इस  काम

 को  करने  जा  रहे  हें  उन  के  लिये  उतनी  रकम  जुट  ही  नहीं  पायेगी  ।

 -  इसलिये  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हुं--वास्तव  में  इस  समय  आप  के  दो  एक्स  हैं--जिन

 मे ंसे  एक  में  आप  इस  संशोधन  को  ला  रहे  हें  ।  आप  यह  संशोधन  बीड़ी  अजनास  वेलफेयर  एक्ट

 1976  में  कर  रहे  लेकिन  जो  दूसरा  एक्ट  है  बीडी  वैसे  वेलफेयर  फण्ड  1976,  वह  भी

 तो  इस  के  साथ  इन्टर-लिंक्ड  है  ।  माप  बीड़ी  वैसे  की  मदद  के  लिये  चाहे  ब्रांड  बीड़ी  वाले  हैं  या
 aaa  ण्डेड  बीड़ी  वाले हैं  दोनों  के  ऊपर  सेस  लगाने  जा  रहें  लेकिन  मगर  arg

 chee
 हालत

 को  दें  a  तो  जो  ब्रेण्ड  के  नाम  से  बीड़ी  बना  रहे  हूं  वे  बहुत  बड़े-बड़े  मैन्यूफैक्चरर हैं  उनक  बहुत

 बड़े-बड़े  कारखान ेहैं
 उन  पर  तो  यह  सेस  लेकिन  जो  जर्दा  खरीद  कर  स्वयं  बीड़ी  बनाते

 हैं  उन  पर  भी  यह  टेक्स  लागू  इसमें  आप  ने  कोई  डिस्क्रीमिनेशन  नहीं  किया  है--बीड़ी  बनाने

 के  लिए  दिया  गया  तम्बाक्‌  को  आप  रिप्लेस  कर  रहे  हैं  निमित  चिड़िया  इस  में  बढ़ा  रहे
 हैं  ।  लेकिन

 प्रश्न  रहे
 है  कि  यह  पैसा  किस  को  मिलेगा  ?  आप  बीड़ी  वंस  वेलफेयर  फण्ड  एक्ट  को  देखिये

 स  के  क्लान  4  में  एप्लीकेशन  आफ  फण्ड  सब  कलाम  में  लिखा  है

 सरकार  को  स्थानीय  प्राधिकरण  या  किसी  एक  नियोजक  को  वारिक  आधिक

 हायता  देना

 सै  ला इसका  जिक्र सब  जगह  आता  Q)  लेकिन  जो  सेल्फ-ए  म
 ड  जो  किसी  का

 एम्पलायर  नहीं  अपने  में  जर्दा  लेकर  बीड़ी  बनाता  a  एम्पलायर  को

 a डेफिनीशन में  नहीं  आता  जो  किसी  का  एम्पलाई  नहीं  [3  अपनी  खुद  की  स्माल

 इण्डस्ट्री  रहा  है  उनकी  इस  वेलफेयर  फण्ड  के  खर्चे  में  कोई  भागीदारी  नहीं है  ।
 2

 महोदय  पीठासीन  हुए  1)

 उनको  इसके  तेहत  आप  कसे  रिलीफ  दे  सकेंगे  इसका  हिस्सेदार  बना  aat  ?  टैक्स  तो

 5 Cl  किन  इन  को  मद
 भाप  दोनों  से  इक्ट्ठा कर रने  जा  रहे |  उ

 1
 कैसे  मेरा

 अनुरोध
 हैकि

 भाप  उन  को  इस  एक्स  न  tin  देने  रहे  जिसके

 पास  पहले  ही  बहुत  साधन  लेकिन  जो  सेल्फ  ऐम्पलाएव
 खुद  बीड़ी  बनाता  है  उस  को

 यदि
 ध
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 इस  में  भागीदारी  नहीं  मिलेगी
 इस  कानून का

 लाभ
 है

 ।  आप  उनको  कोमापरेटिव्ज  के

 अन्तर्गत  और  बीड़ी  वर्क्स
 oa  नें  करेंगे  उनकी

 मदद  कीजिये  ।

 स्वयं  बीड़ी  बनाने  वालों  any  wei  ९९  i  1  या  पर  निर्भर  मत  होने

 मिडिल  मैन

 के  चंगुल  से  जुटान ेके  लिये  आप  कोई  व्यवस्था  की  जिये  ।

 ‘eat  मेरा  निवेदन है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस
 क्ति

 का  समर्थन  करता  हू  |  ~

 श्री  | ह  टी०  कोसलनराम  )  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  वेंकट  रेडडी  को  जोकि

 बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  उपकर  अधिनियम  में  यद  संशोधन  लेकर  यहां  उपस्थिति  हुए  बधाई  देता

 हु  ख़ुद  ब्  श्री  चरण पिह  ने  सोचा  कि  वह  छाप  वाली  और  बिना  छाप  वाली  बीड़ियों

 pel  उत्पाद-शुल्क  लगाकर  छोटे  बीड़ी  कर्मकारों  को  सहायता  पहुंचा  रहे  परन्तु
 अन्तिम  परिणाम  यह  निकला  कि उ  न्होंने  छोटे  बीड़ी  कर्मकारों  की  आजीविका  को  पर्ण तय  था  नष्ट
 करके  रख  दिया  ।  तम्बाकू  निर्माताओं  से  उपकर  वसूलने  के  श्रमिकों  के  लिए  कौर  आगे  क्या

 किया  गया  ?  विशिष्ट  उदाहरण  के  रूप  में  एक  fate  बात  का  उल्लेख  करूगा  ।  मैं  तिरूनेलवेली

 जिले  का  रहने  वाला  जहां  तिरूचेन्ड्र  में  पांच  लाख  श्रमिक  विशेषकर

 देवी  और  भलंगुलाम  क्षेत्रों  में  ।  सरकार  ने  मेरे  जिले  के  लिए  एक  क्षय  रोग  अस्पताल  की  स्वीकृति
 दे  दी  परन्तु  दुर्भाग्यवश  वह  नगर  पालिका  का  क्षेत्र  में  बनाया  गया  ।  उस  नगर  पालिका  क्षत्र
 में  पहले  ही  सरकारी  अस्पताल  मुख्यालय  अस्पताल  भी  अति  निकट  है  ।  ऐसे  गांव  भी हैं  हैं  जहां

 के  लोग  10  या  20  भरवा  25  एकड़  तक  भूमि  नि:शुल्क  उपहार  में  देने  को  तैयार  दू
 परन्तु

 सरकार  ग्रामीण  क्षत्र  में  अस्पताल  स्थापित  करने  के  अस्पताल  पर  विचार  नहीं  कर  र  डी  है  ।  मैंन
 श्रम  मन्त्र लय  और  राज्य  सरकार  को  भी  लिखा  है  परन्तु  अभी  तक  पिछले  तीन  वर्षों  में  कछ  भी

 > नहीं  HAH  रूप  नगरपालिका  क्षत्र  में  एक  छोटा  सा  अस्पताल  खोल  aT

 सरकार  को  ag  देखना  चाहिये  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  जहां  पर  अधिकांश  बीड़ी  श्रमिक  रहते
 भोर  जहां  के  स्थानीय  लोग  नि:शुल्क  भूमि  उपहार  में  दे  रहे  अस्पताल  वही  पर  खोले

 जाएं  ।  दो  वर्ष  के  बाद  भी  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  श्री  चरणसिंह  द्वारा  की  गई  गलती  को

 जिसने  सब  कछ  नष्ट  कर ठीक  नहीं  किया  डाला  है  ।  हमारे  वित्त  स्त्री  महोदय  ने  दो  वर्ष में

 थीं  किया  कि  स्थिति उन्हें  यह  देखना  चाहिए  सुधार  किया  जाए  मेरे  अधिकांश

 मित्रों  ने  कहा  कि  यह  स्वागत  योग्य  विधान  है  ।  तस  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  तो  इसका  सही
 |  से  लागू  किया  जाना  है  ।  हमने  अनेक  विधेयक  पारित  किए  परन्तु  उन्हें  ठीक  ढ़ंग  से  लागू

 नहीं
 किया  गया है  ।  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मैं  मन्त्री महोदय  को  पहले  ही  बधाई  दे  चुका

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  कानून  को  समुचित  रूप  में  लागू  किया
 लाभ  मि मले  |  ॥ जाए  गौर  श्रमिकों  को  इसका

 मेरे  मित्र  ने  अभी-अभी  बताया  है  कि  किस  प्रकार  ठेके  के  काम  के  नाम  पर  लोगों  को  कष्ट
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 [ato  ate

 में  डाला  जाता  है  और  किस  प्रकार  मालिक  लोग  श्रमिकों  को  उठा  रहे  हैं  ।  ऐसी  aga  सी  बातें

 है  ।  यदि  मेरे जेसे  लोग  किसी  श्रमिक  संघ  को  संगठित  करना  चाहते  हैं  तो  वे  तुरंत  तम्बाकू  और

 अन्य  वस्तुएं बन्द  कर
 देंगे  ।  इस  प्रकार  कार्येकारों को  कष्ट  उठाने  पड़  रहें  है

 ।  यदि
 इस

 कानून  को  सही हूप  में  कार्यालय
 ी

 नत  किया  जाए
 तो  तभी  बीड़ी  श्रमिकों  को

 बचाया  जा  सकता

 है  ।

 उपर  फिर
 स्त्री  महोदय  को  बधाई  देता हूं

 | इस
 तिगत

 को  लाने  के  लिए  मैं
 in  =

 च  स्क
 नि  ग  विशिष्ट  कानून

 के  गुणा  गुण

 देखने  से  मैं  इसकी  उस  पृष्ठ  प  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जो
 कि  श

 गौर
 कारणों

 के

 कथन  में  निम्न
 प्रकार

 हैं

 “1979-80  के  f  < नया  था असन  arte  नियम  में

 के  उद्ग्रहण से  जिसके  अन्तर्गत  अतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  भी  Be  दी  गई  थी  ।  इसके

 परिणाम-स्वरूप  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  निधि  के  वित्तपोषण  के  लिए  उपकर  का  संग्रहण

 1  1979  से  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  अधिनियम  1976  के

 गेदर  नहीं
 किया

 जा  सका

 इस  विशिष्ट  विधान  को  लाने  की  यही  पृष्ठभूमि  है  ।  मैं  इस  कदम  का  स्वागत  करता  हूं  Ve  इस

 पर  विचार  करने  से  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  वित्तीय  ज्ञापन  के  अनुसार  उन्हें इस  विशिष्ट

 क्षेत्र के  लिए  2.5  से  3.00  करोड़  रुपये  की  आय  की  आशा  है  इस  उद्योग  में  अधिकांश  श्रमिक

 असंगठित  हैं  ।  इस  विशिष्ट  विधान  के  गुणा  व  गुण  पर  विचार  करने  से  मैं  मन्त्री

 महोदय  पर  इस  उद्योग  की  विशेष  विशेषता  के  लिए  बल  देना  चाहूंगा  |  अन्य  उद्योगों  की  तुलना में  इस

 उद्योग  की  क्या  दशा  है  ?  इसमें  कितने  श्रमिक  लगे  नए  हैं Sy ९४
 |  नवीनतम  अनुमानों  के  भ  र  इस

 उद्योग  में  40  लाख  मजदूर  लगे  हुए  हैं  ।  इन  40  लाख  श्रमिकों  में  जहां  तक  मैं  समझ  तांकि

 पग  आधे  श्रमिक  असंगठित हैं  और  यहां-वहां  बिखरे  पड़े  हैं  ।  इसमें  एक  सहकारी  क्षत्र भी  है  ।

 गायों  में  संगठित  फैक्टरियों  हूं  और  अधिकांश  राज्यों  में  यह  उद्योग  यहां-वहां  फेला हुआ हुआ  है

 ste  पह  एक  कुटी र  उद्योग  की  तरह  है  जहां  श्रमिकों  को  कोई  भी  लाभ  नहीं  मिलता  है  ।  fat

 के  लाभार्थ  हम  जो  कुछ  भी  कल्याणकारी  विधान  लेकर  आते  वह  उन्हें  नहीं  मिल  पाता  कयोंकि
 ome

 इस  उद्योग  का  स्वरूप  ही  ऐसा  है  |
 7"

 देश  में  तैयार  तम्बाकू के
 हाई  से  अधिक  की  खपत  बीड़ी  उद्योग  में  होती  है  ।  जैसा

 कि  पहले  ही  बता  चुका  हूं  इस  उद्योग  में  40  लाख  लगे  हुए  हें  ।  बीड़ी  का  वार्षिक  उत्पादन
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 60,000  करोड़  का  है  जिसका  मुल्य  1000  करोड़  रुपये  आंका  ग्या  है  और  बीड़ी  तयार  करने

 के  लिए  1,30,000  टन टन  तम् बार्क  ara  होती  है  जिसकी  कीमत  150 क  Ys  रुपए  है  ।

 हम  असंगठित  क्षेत्र  को  बचाने  के  लिए  भरपुर  अच्छे  इरादों  से  बहुत  से  अधिनियम  बनाते

 जिनमें  से  एक  है  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  ।  मैं  इस  में  दो  बातों  का  उल्लेख  त्र  करना

 पु तरल चाहूंगा ba  |  होगा  ।  इस  विधान  का  वास्तविक  प्रवर्तन  क्या  है  ?  इसे  केवल  सरकारी  तरीकों  भर  सरकार

 तन्त्र  से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  दूसरा  तरीका  है  श्रमिकों  को  संगठित  करके  और  श्रमिकों की
 द्वारा  सामूहिक  सौदा  करके  ।  दुर्भाग्य  से  इस  उद्योग  में न्यूनतम  मजूरी  कितनी है

 ?
 यड़  तो

 एक  अखिल  भारतीय  उद्योग है  जो  देश  भर  गें  फैला  हुआ  है  ।  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  areata

 यह  राज्य  सूची  में  ara है  |  मजूरी  में  क्या  अन्तर  है  ?  केरल  में  1000  बीड़ियों  को  बनाने  के  दस

 रुपए  मिलते  हें  और  अन  य  राज्यों  में  4  5  या  6  रुपए  मिलते हैं  मजरी  में  केवल  यह  अस्तर

 ही  नहीं  अपितु  न्युनतम  मज़ारी  में  इस  अन्तर  के  कारण  कुछ  बीड़ी  इकाइयां  दूसरे  कुछ  राज्य

 से  ऐसे  कछ  राज्यों  में  चली  जाती  जहां  मजदूरी  बहुत  कम  है  फैक्टरी-मालिक  केरल  सें

 पड़ौसी  राज्यों  में  गये  हें  जहां  वे  केवल  2  या  3  अथवा  4  रुपए  ही  मजदूरी  देते  हूं
 कुछ

 राज्यों  में  न्यूनतम  and  निर्वाह-व्यय  सूचकांक  पर  निभंर  करती  है  अत  श्रमिकों  की  कीमतों में

 द्धि  होने  से  लाभ  मिलता  है  ।  ऐसा  केरल  और  महाराष्ट्र  जसे  राज्यों  में  होता
 परन्तु तु  कूछ  अन्य  राज्यों  में  नहीं  होता है  फिर  कुछ  राज्यों  में  काम  न  रहने  के  दिनों  में

 भी
 दरी  मिलती है  अर्थात  यदि  उसे  ard  नहीं  मिलता  है  तो  वह  गुजारे  के  लिए  मजदूरी  प्राप्त

 करता  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 ये  सब  बातें  मझे  इसलिए  बतानी  पड़  रही  हैं  क्योंकि  हम  तो  कानून  पुरे  नेक  इरादे  से

 नाते ह  परन्तु  वास्तविक  रूप  में  उसे  लागू  करते  समय  हमें  बहुत  सी  कमियां  दुष्टि गो च र  होती  हैं  ।

 मैं  किसी  को  भी  दोष  नही ंदे  हूं  इस  उद्योग  का  स्वीप  ही  ऐसा  है  ।  यह  असंगठित  और

 उधर  फैला  पड़ा  है  ।  अखिल  area  श्रामक  संघ  कांग्रस  से  सम्बद्ध हमारे  महासंघ  ने  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  ए  क  राष्ट्रीय न्यूनतम  मजदूरी  लागु  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  मार्ग  में
 कुछ

 भी  बना

 नहीं है  एक  राष्टीय  न्यूनतम  मजदूरी  हो  जाने  से  उद्योग में  श्रमिकों  का  शोषण  नहीं  हो  सकेगा

 अपर  याग  का  एक  राज्य  से  दसरे  राज्य  में  जाना  भी  रुक  जाएगा  ।  किसी  भी  अन्य  आधुनिक

 मज़ारी-मान  की  तरह  निर्वाह-व्यय  सम्बद्ध  इसका  उत्तरा तर  घटता-बढ़ता  वतन-मान

 |  क  ह

 ह  ह

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बीड़ी  और
 |

 संसार  अधिनियम  को  धारी  33-5  का  कार्यास्विथन

 क्यां  इसका  सम्बन्ध  तक  age  ही महत्व  और  मौलिक  बात  से  है  यह  दे  परिचय-पत्रों  का

 जारी  किया  जाना  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  और  मन्त्री  महोदय  जानते भरी  कि  प्रावधान
 के  अनुसार  40  लाख  बीड़ी  श्रमिकों  में  से  कितनों  को  परिचय-पत्र  दिए  गए  हैँ  ।  काई  मजदूरों

 |  319
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 के०  ए०  a

 लिए  दिए  जाते
 जब  भाप  मजदूर

 अ  ्य आवर को  पहचानने के  क  पहचान कर  लेते  हैं  तो  वह  राज्य  के

 करदार विभिन्न  विधानों ध  का  जा  गी  मतलब  इस  विशिष्ट  रा  को  arf

 नियम  में  रखा  गया  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  ७५ ह  द
 र  , bse me

 अनेकों
 क्षेत्रों  में  पहचान-+त्र  नहीं  दिए

 ce
 गए  हैं  मौर  इस  प्रकार  श्रमिकों  का  शोषण  किय कया  जाता है  बोर  इन

 कइयों याण क़ारी  उपायों  के  लाभ

 से  वे  वंचित है  कौर  विशेष  रूप  इस  असंगठित  क्षेत्र  े  ऐसा  हो  रहा है  जहां  श्रमिकों  की  एक

 बडी  सख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहती  है  और  जिन्हें  दो  बत  का  भोजन  भी  नसीव  नहीं

 होता है  ।
 ्

 वास्तव  मे  ही  यह  वह  at  है  fad  अधिक  सरंक्षण  की  आवश्यकता  है  ।  मैं इस  कार्यवाही

 का  स्वागत  करता  माप  सभी  जानते  ह है  po fa  नता  सरकार  सत्त  qq  आई  गत  कुछ
 वर्षों  तक  उपकर  एकत्रित  ही  नहीं  fear  गया  था  गर्ल  Sill  ही  थी  जिसने  सब

 कछ  बिगाड़कर रख  fear  था  कौर  मंदिरों  को  उनके  लाभों  से  वंचित  कर  दिया  गया  था

 सरकार को  भी  लगभग  6  से  7  करोड़  रुपए  से  हाथ  धोना  पड़ा  जो  कि  गत  अनेक  वर्षों में

 शीष के  अधीन  एकत्रित  हो  सकता  था  ।
 aa

 =
 महोदय  मैं  इस  पहल  का  स्वागत  करता  परन्तु  फिर  भी  मैं  एक  विशिष्ट  ara  पर

 बल देना  चाहता  हूं  ।  वह  इस  विशिष्ट  उपबन्ध  के  लागू  करने के  बारे  में  है  जिसके  अधीन आप  कुछ
 उपकर  लगाने  जा  रहे  ह  भविनिर्धित  बीड़ी  या  ares  बीड़ी  या  faar  ब्राण्ड  वाली

 बीड़ी
 पर  उपकर

 लगाने क  ही  बात  को  लेकर  भी  इस  उद्योग में  पहले  से  ही  कछ  विवाद  चल  रहा  है  |  बिना  ब्राण्ड

 की  बीडी  पर  कोई  उपकर  नहीं  लगता  है  जिससे  कछ  संगठित  क्षत्र  के  बिना  ब्राण्ड  ताली  बीड़ी

 हें  और  कुटीर  उद्योगों  को  दे  देते  हें  जिससे  कि  बीड़ी  बनाने  के  लिए  तलवार  पत्तियों का
 उपयोग  करने  वाले  लोगों  को  नुकसान  होता  है  ।  कटार  उद्योग  इनको  काम  में  लाते  हे  ।  यद्यपि

 स  विधेयक  के  पीछे  जो  नेक  इरा  परन्तु  मैं  यह  हीं जा  कि ह  उनका  स्वागत  करता

 कया  40  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  3  करोड़  रुपए  की  राशि  पर्याप्त  होगी  ।  उन्होंने  इस

 हितार्थ  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  रुमिति  का  गठन  किया है  उन्होंने  कूछ  सिफारिश  की  है  परन्तु

 उन्हें  पुरी  तरह से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  .  इसमें  कोई  स  देह  नहीं  है  वह  इम  विधान  को
 पूरे

 नेक  इरादे  से  लेकर  भाए हें  परन्तु  फिर  भी  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन है  कि  चह  यह  देखें कि

 इन  उपबन्धों  को  सही  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  कोई  तन्त्र  भी  चाहिए  ।  मैं  यह  तो  नहीं

 जानता  कि  क्या  आप  श्रमिक-संघों  से  सहायता  मांगेंगे  जो  कि  आप  अपनी  भूमिका  निभा  सकते

 ace
 उर  अपनी  सामूहिक  शक्ति

 बनाए  रखना  चाहिए  i  और  साथ  इस  दि घटक  के  उपबन्धों
 y  उसी अल  पशाय्ाज पा 4  ||  होनी  चाहिए  इस  कल्याणकारी  अधिनियमन

 को करन  ने  के
 नल पास  केवल  2  अधिकारी  हैं हैं  जा  नामक  का गी  आवश्यकताओं  को  पुरा  ag

 arg
 करने  के  लिए  उनके  प
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 कर  सकते हैं  ।  आप  इन  दो  तय  a  |  क्र  पायों  ज्  लागू  करने की की  अपेक्षा  FF

 कर  सकते  इसीलिए  मैं मैं  कहता  हु  कि  ये  कल्याणकारी  उपाय  मजदूरों  तक  नहीं  पहुंच  पाते

 मह  ?  आपको  भलीभांति  ज्ञात  है  कि  अधिकांश  बीड़ी  श्रमिक  वास्तव  में  श्वास  दमा

 do  बी०  भारी  जेसे  चिरकालिक  रोगों  से  ग्रस्त  रहते  हूं  ।  यदि  भाप  किसी  बीड़ी  श्रमिक  को  देखें

 तो  आप  उसे  दयनीय  स्थिति  में  पाए  चाहे  वो  बिहार में  हो  या  ब्रिटेन  में  या  कहीं  और  हो  ।  एक
 तरीकों  हैं  जिससे  आप  श्रमिकों  को  संगठित  क्षेत्र  में  ली  सकते हैं  ।  केरल  द्वारा  दिया  गया  एक  भादों
 faaat  है  केरल  में  असंगठित  क्षेत्र  कें  लगभग  25,000  बोड़ो  श्रमिकों  कों  सहकारी  क्षेत्र  के

 अधीन  लाया  गया  है  उन  न्यंत॑तंमं  मजदूरी  के  भंिं रिंक्‍्त॑  बढ़ता  हुआ  मंहगाई  भत्ता  बीर  भविष्य

 निधि  उपदान  तथा  बोनस  जसे  लाभ  मिलते  हू  ।  उन्हें  सभी  लाभ  मिलते  ह  क्योंकि  उन्होंने  स्वयं
 को  सहकारी  संगठन  के  रूप  में  संगठित  कर  लिया  है  ।  श्रमिक  वास्तव  में  इन  लाभों  के  अधिकार

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हु  कि  रहे  यह  सुनिश्चित  करे  कि  क्यो  तीन  करोड़  रुपए

 40  लाख  श्रमिकों  के  लिए  पर्याप्त  होंगे  या  चाहे  इस  विधायक  के  पुरःस्थापन  के  पीछे  सरकार

 की  कितनी  भी  अच्छी  धारणा  क्यों  न  हो  ।  सरकार  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  ।-  उपकर  या

 उगाही  को  जितनी  भी  प्रप्ति  उन्हें  से  मिशिगन  करनी  चाहिए  कि  इसका  श्रमिकों  के  हितों

 ही  प्राग  किया  जा  रहीं  है  i  इने  संभी  बातों  पेर  विचर  किये  जोनी  चाहिएँ  ।  मैं  एक  बार  फिरें
 ईस  बात  पर  act  दूंगा  कि  as  असंगठित  क्षेत्र  के  सामन  बेंड़ी  समस्या  है  i  गरीबी  की  tat से

 खींचे  रहन  वाला  समाज  कें  एके  कालेजों  वेरी  होंने  के  मौते  दस  सुरक्षा  की  आवश्य  है  ।  इने

 |: ह:  शब्दों  के  साथ  मैं  अपकी  धन्यवाद  करता  |

 श्री  चन्द्रशेखर  fag
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  दिल  का  स्वागत
 करते

 ea  ws

 मस्ती  महो होदय  के  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  हु  ।

 mee  of =  |

 दर  असल  विषम  परिस्थिति  1979-80  के बजट  प्रावधान को  वजह  से  पदा  ही
 Was  उन्होंने  इस  सदन  सवाल  एक्साइज  क॑  कानून  म  परि  किया  भीर  उसकी  वजह  सें

 वेलफेयर एण्ड  के  लिए  राशि  इक्ट्ठा  करना  और  बीड़ी  कैसे  र
 द  के  प्रावधान  को  ary

 meray  नहीं
 हो  सका  ।

 _  की  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  परिस्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कान्त  में

 स  गोधन  करने
 क

 ६  फैसला  किया  भीर  मैं  आशा  करता
 हूं  कि  उनको सही  रूप॑  दे

 कौर  सख्ती  के

 साथ  लागू  करने  के  लिए  कारगर  दम  उठायेगी  ।

 श

 दरअसल  जनता  के  या  लोकदल  के  उस  बजट  fag  की  वजह  से  एक  और  विसंगति

 पैदा  हो  गई  हैं  जिंसका  सिंघा  संबंध  तो  वित्त  मंत्रालय  से  लेकिन  उसकी  तरफ  आपका  ध्यान

 मार्जित  कोनों  चाहता  हुं  ।
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 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  कब  तक  विसंगति  चलती  रहेगी  ?

 श्री  चन्द्र दो खर  नब  तक  आप  लोग  थोड़े  से  यहां  रहेंगे  ।  कितनी  विसंगतियां हैं

 इसका  उनको  स्वयं  पता  अंदाज  नहीं  ।  कहना  पड़ता  है  कि  उनके  गलत  निर्णय  की  वजह से

 कया
 परिस्थिति  मजदूरों  की  या  समाज के  खिलाप  पैदा  हो  गई  इसका  उनको  पता  नहीं  है  ।  उस

 बजट  में  wade  बीड़ी  पर  से  सेन्ट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  हटा  दी  गई  कौर  नतीजा यह  gar  कि

 लोग  खल  बीड़ी  बनाकर  और  जाली  ट्रेड़  माक  तैयार  करके  करोड़ों  रु०  का  घपला  कर  रहे  हैं  ।  मैं

 खास  तौर से  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहू  गा  केवल  इस  निर्णय  से  अन्दाज  किया  जाता
 है  कि  60  से  100

 करोड़  रु०  का  सार  लाना  घाटा  केन्द्र  सरकार  को  उसकी  आमदनी में  हुआ है  ।  भोर  इस  कानून  को

 लाग  करने  का  यन्त्र  है  उसमें  भी  कठिनाइयां  पैदा  हई  हैं  ।  उसमें  भी  सूधार  ल  को  मावयश्यता

 cat
 . bed

 मैं  बीड़ी  मजदूरों  की  समस्याओं  से  बहत  नजदीक  से  वाकिफ  ।  मेर  क्षेत्र  मे ंलगभग

 लाख की  संख्या  में  मजदूर  काम  करते  और  उनकी  अवस्था  से  उनमें  मैं  1949-50  से  रुचि ले

 रहा  हु  ।  उनकी  मजूरी  की  दर  में  कुछ  ॒  बढ़ोत्तरी  आयी  कुछ  सुधार  हुआ है  और  उनमें  जागरण

 हुआ  लेकि  निगम  ओर  आप  जो  इस  सदन  में  बीड़ी  मजदूरों  की  समस्याओं  से  वाकिफ है  वहू

 मच्छी  तरह  जानते है  आज  उनका  संगठन  करना  इसलिए  मुश्किल है  कि  वह  दूर-दूर  गांव में

 और  आज फैले  हू
 हुए हैं

 और  इकट्ठा  नहीं  किये  जा  सकते  ।  मजदूरों  का  संगठन  भी  मजबूत  नहीं है
 जो  वह  काम  करत ेहैं  न  कोई  फैक्ट्री  प्रेमिप्तेज  है  ,  नें  उनके  बैठने  की  जगह  न  पानी  की  सुविधा  है  ।

 एक स  धारण  जो  काम  करने  के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ag  मेर  ख्याल  से  इस  देश  के  किसी

 कोने  में  लेशमात्र  भी  वह  सुविधा  मौजूद  नहीं  भीर  नतीजा  यह  है  कि  जो  बीड़ी  मजदर  काम

 करते  है  तरह-तरह  की  बीमारियों  से  पीड़ित  है  ।  खास  तौर  से  ato  बी०  से  काफी  संख्या  में

 पीड़ित  हैਂ  जिनकी  कल्पना  हम  यहां  नहीं  कर  सकते  ।  साधन  के  बिना  गरीब  लोग  मर  जाते

 =  हैं  ।  लेकिन  जो  वीड़ी  मालिक  उनकी  मेहनत  से  करोड़ों  रुपया  कमा  रहे  है  उनको  अपनी  जिम्मेदारी

 का  जरा  ज्ञात  भी  नहीं  होता  है  ।  इस  समस्या  की  ओर  अभी  तक  हमारा  ध्यान  भी
 भी

 नहीं
 गया

 वीर
 उच्  योग  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  में  लगभग  80  प्रतिशत  महिलाए  है

 जिनकी  रेसिस्टेंस
 की  ताकत  और  भी

 कमजोर  होती है  ।  नतीजा  यह  है  कि  उनमें  बड़े  dara  पर
 तरह-तरह  की

 बीमारियां  फैल  रही  जिनका  कोई  उपाय  नहीं  किया  गया  है

 a
 EY  ८

 मैं  आशा  करता हु  कि  सरकार  को  इंस  बात  की  जानकारी  Q  क्रि  ist  एण्ड  सिगार  एक्ट

 ar
 के  fi साफ  विया

 में  दो

 ी  मजदूरों
 per  को  a  रक्त  ra  किए  यह

 कहा  गया

 पो
 विडेंट  फंड  कौर  कछ छे  अन्य  साधारण  zi at sty afaaig  ay

 ह

 anat  |  बरसों  तक  इस  sien  को  चुनौती
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 दी  गई  लेकिन  जहां  तक  मेरी  जानकारी  वर्तमान  स्थिति
 यह  है

 fe  सुप्रीम  कोट  ने  अपने

 निर्णय  में  यह  स्पष्ट  कर
 दिया

 है  कि  यह  कानून
 उचित

 वैधानिक  '  है  और  उसने  इस  कानून  को

 1966  से  ही  प्रभावी  बनाने  का  निर्णय  fear 2  ्
 ७.

 is

 इस
 अवस्था

 में  सरकार  पर  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  a  जाती है  कानून  के  अनुसार  ast

 हन  aw
 हक  हासिल  हम  उन्हें  किस  तरह  दिला  सकें  ।  aa  कुछ  दिन  पहने  भाई

 ह  मजदूरों  की  अवस्था  का  सर्वे  किया  था  ।  उसको  रप  टें  का  निष्कर्ष  az  है

 र  लगभग  450  मिलियन  की  विधि  बनती  लेकिन
 मजदूरों

 को  उसमें  से

 मात्र  150  मिलियन  केवल  एक  तिहाई  मिल  पाता  है ह  ।  बीड़ी  को  तयार  करने  में

 pit  योगदान  श्रमिकों  का  होता  इसलिए  उन्हें  अधिक  राशि  मिलनी  र  लेकिन  fad

 तक  ही  मिल  पाती  . #

 हम  समझते हैं  कि  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  पर  दो  जिम्मेदारियां  स्पष्ट  रूप  से  भाती  है
 एक  तो  उसे  विधि  एंड  सिगार  एक्ट  साफ  इंडिया  और  न्यूनतम  मजदूरी  के  कानून  को  लागू  करना  है

 11.0  लगों  से  जो  मजूरी  और  सुविधाएं  धमाकों  को  मिलनी  हैं  उन्हें  दिलाने  के  लिए  कारगर

 कदा  + थ  ल  उठाने  हैं  ।  इसके  लिए  सरकार  को  एक  प्रभावी  इन्कार  तयार  करना  जिससे

 फंड भें  जो बीड़ी  म

 कह

 को  ये  सुविधाए  मिल  सकें  ।  दूसरे  इस  बिल  के  पारित  होने  से  वेलफेयर

 ्र
 सशि

 इ इकट्ठी  उनकी  बीमारी  के  इलाज  के  उनके-स्त्री  बच्चों  के  खाने-पीने  और  रहने
 q  और  उन्हें 3  कछ  सुविधाएं  देने  के  लिए  उसका  सही  इस्तेमाल  किया  जाय  ॥

 ै

 न
 मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  ने  यह  जो  प्रगतिशील  कदम  उठाया  उसके  साथ  ही  वह

 इन  कदमों को  उठाएगी  और  बीड़ी  मजदूरों  की  दयनीय  स्थिति  में  सुधा  र  लाने  के  लिए  इस

 बड़े  काम  को  प्रभावी  ढ़ंग से  पूरा  करने  की  चेष्टा  पचास  लाख  मजदूर  इस  क्षत्र में  काम

 कर  रहे
 |

 हुमा  री  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  है  कि  जो  मजदूरों  का  सबसे  गरीब  तब

 il

 उसकी

 तरफ
 ध्यान

 द द  और  उसकी  स्थिति में  सुधार  लाएं  ।

 श्री  राम  सिंह  यादव  :  उपाध्यक्ष  मेरे  क्षत्र  भी  बीड़ी  चक्र  काम

 ते  हैं  और  मैने  स्वस्थ्य  की  दृष्टि  आर्थिक  दृष्टि  से  और  सामाजिक  सेवाओं  की  दृष्टि  से

 उनको  अच्छी  तरह  से  देखा है  ।  मैं  हंस  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  भारतवर्ष  तम्बाकू

 उत्पादन की  दृष्टि  से  सारे
 विश्व

 में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  सारे  विश्व  की  तम्बाकू  का
 =  _  Q  प्रतिशत  उत्पादन  मे  | प्रतिशत  भारत  में  पेदा  ध  ठ  35

 प्रतिशत  तम्बाक्‌  विधि
 भी ज में  काम  भाता  है  ।  arm  हैं  कि  सारे  विश्व

 में  बीड़ी  पैदाकरने  वाले  भागते  ये

 हिन्दुस्तान  का  सर्वप्रथम  स्थान  है  | हि  बंगलादेश  और  श्री  लंका  के
 अलावा  अधिकतम
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 व  = [att  राम  fag  यादव  ]  ध

 संख्या में  बीड़ी  उत्पादन  का  कार्य  हिन्दुस्तान  में  होता है  ।  जैसा  अभी  मेरे  gs  बकता  श्री  चन्द्र

 शेखर  सिंह ने  क़हा  करीब  50  लाख  व्यक्ति
 देस  काल  Foy a anf  ग

 बीड़ी  उत्पादन  करते  हैं  ।
 लेकिन  क्या  कमी  आपने  यह  सोचा  ह ैहै  कि  x  पचास  लाख  व्यक्तियों  की  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  क्या

 दशा  उनकी  आधिक  स्थिति  क्या है  और  इसके  थे  उनके  बच्चों  के
 लिंगभेदी

 उनके  परिवार

 के  सदस्यों  के  लिए  किस  तरह  की  सादिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा र  ही  हैं  या  नहीं
 करो

 जा  .

 विधि  उत्पादन  करने  के  क्षत्र  में  जो  भी  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  उनके  बार  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रमिक
 संघ  की  एक

 Fen
 प्रकाशित  हुई  है  जिमें  उन्होंने  लिखा है  कि  बीड़ी  उत्पादन  कार्य  में  जितने

 मजदूर लगे  हुए  हैं  उनमें  करीब  90  प्रतिशत  महिलाएं  he  बालक हैं  और  उन  महिलाओं और

 बालकों  की  क्या  दशा  इसके  बार  में  मैं  उदाहरण  दू  गा  खण्डवा  जिले  में
 SETI

 ई  है  जिस नामक  एक  तहसील  टा  उन  है  जिसके  बारें  में  वहां  की  ही  एक  .  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्रकाशित हु
 में  यह  लिखा है  कि  वहां  पर  रहने  वाली  जो  भी  आबादी  है  sant  करीब  15  अधिकत  ब्यक्ति टी
 बी  अस्थमा  से  और  दूसरी  इस  तरह  की  बीमारियों  से  पीड़ित  है  और  उस  कां  मुख्य

 यह  है  कि  वहां  फ्र  बीड़ी  उत्पादन  का  ard  अधिकतम
 होता  है  ।  वहीं  पर  लेगे  हुए  सोग  स यातो

 लम  में  काम  करते  हैं  बीड़ी  उत्पादन  का  कार्य  करतें हैं  PL  ती  इसींडेंस  आफ  यूं  बे  रे  कूली  सीसे
 भारत एस् थमा  वहां  पर  भारिक  से  अधिक  है  भारतवर्ष  के  अन्दर  sai  पर  किं  बीड़ी  उत्पादन होतीं है

 कम  मैन्युफेक्चरिंग  इडस्ट्रीज  है  ।  इस  दृष्टि  से  क्या  भारत  सरकार  इसे  बातें  कीं  देखेंगी कि

 जहां  पर  पांच  सी  से  अधिक  बीड़ी  विकास
 हैं  वहां  पर  जसे  डिस्पेंसरी  उसी  स्केल पर

 या  उसी  आधार  पर  डिस्पेंसरी  कायम  कर  जिससे  कि  बीड़ी  वकर्स  कों  में

 पिक भोर  मेडिकल  फेसिलिटी  मिल  सकें  ।

 कश्त  दूसरी  बात  यह  है  जो  आपने  देखी  होगी  कि  जो  बीड़ी  के  ठ्केंदार हैं हैं  वे  ae  त  बड़ा  शीष
 ते  हैं  और  जो  arcs  बीड़ी  वैलफेयर  इंसपेक्टर है  वहं  उत  ठेकेदार  से  मिना ह gat  giat

 वह  कभी  भी  आपके  कार्यक्रम  को  लाग  नहीं  होने  देता  ।  भाप  मिनिमम  ada  एक्ट  के  तहत  काम

 करना  चाहते  भौर  बीड़ी  बल फेयर  इ  स्पेक्टर  का  यही  काम  है  कि  बीड़ी  उत्पादन  करने  वले  ar

 इस  काम  में  लगे  जो  मजदूर  कारीगर  aga  कार्यकर्ता  हैं  उनको  सही  ca  से  वेज  faa  इस

 बात  को  वह  देखें  ।  लेकिन  अ!प  देखें  की  जो  रिमोट  है  उसमें  उसने  इंस  बात को
 माना  है  कि  आपने  जो  वेज  प्रेस्क्राइब  किया  है  उसका  पचास  प्रतिशत  भी  मजदूरों  को

 नहीं  मिलता

 स़  ए  इस  शोषण  को  भी  आपको  देखना  है  और  इस  बात  का  इंतजाम  करना है  कि  स्टंट्स

 ग  मिनिमम  वेजेस  की  पालिसी  को  फालो  उसको  लागू  करें  और  आपका  बीड़ी  वै वैलफेयर

 इंसपेक्टर मौके  पर  जकी  प  बात  को  दे देखे  कि  stare लोग  उसकी  शोषण  न  करें
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 जो  बीड़ी  में  काम  करने  वाल  व्यक्ति  है  उनके  लिए  क्या  भाप  कोई  बीमा

 योजना  क  at  चाहते  हैं हैं  क्योंकि  जसा  आपने  देखा है  उसके  अन्दर  सबसे  अधिक टी  बी  या
 अस्थमा की  बीमारी  होती है है  गौर  उनकी  हालत  बहुत  दयनीय  होती  तो  क्या  आपने  कभी  इस
 बात  को  विचारा  कि  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  कोई  आप  जीवन  बीमा  योजना  लागू  करें  या  प्राविडेंट
 फंड की

 व्यवस्था  करें  और  किसी  तरह  से  यह  एक्ट  आप  लाये  हैं  इसके  अलावा  कोई
 दूसरा  एक्ट  लायें  बीड़ी  वर्कर्स  के  वेलफेयर  के  लिए  जिससे  कि  उनको  इस  तरह  की

 सुविधाएं faa
 बसरा  सकें  भौर  वह  अपना  जीवनयापन  सही  ot  से  कर  सकें ।

 शट

 यही  केन्द्रीय  बजट  में  107.7  करोड़  रुपये  कारेन  एक्सचेंज  तम्बाकू  को  एक्सपोर्ट
 करने  से  आपको  मिलता  है  ।  जो  शादी  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रमिक  संघ  की  रिपोर्ट है  उसने  यह  ट्रक

 om

 शित  किया  है  कि  बीड़ी  उत्पादन  से  340  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  की  आय  है  जिसमें  से
 बीड़ी  उत्पादन

 में  लगे  हुए  मजदूरों  को  मुश्किल  से  उसका  एक  तिहाई  मिलता है  ।  340  करोड़

 मं

 क  120

 करोड़  यानी  लेनदेन  वन  थर्ड  उनके  लिए  मिलता  इस  बात  को  भी  आपको  गहराई  से  सोचना

 है  ।  इसका  मतलब  यह  जहां  आई  एल  ओ  की  रिपोर्ट  यह  कह  रही  है  कि  पण  हैं  मौर

 वह  शोषण  जाहिर  उस  शोषण  को  किस  तरह  से  आप  रोकने  जिससे  कि  ठेकेदार  उनका  शोषण

 तकर  सके  ?

 .
 मेरे  qa  वक्ताओं  ने  भी  इस  बात  को  जोरदार  ढंग  से  कहा  है  ।  लेकिन  आप

 आपको  कासर
 कदम

 दवात
 चाहिए  जिससें  कि  इस  शोषण  को  रोका  जा  सके  ।  ह्

 साथ-साथ  इस  इण्डस्ट्री  में  जो  बच्चे  ओर  महिलाएं  काम  कर  रही  है  जिनमें

 कोश  रूप  में  मुस्लिम  कम्युनिटी  महिलाएं  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  काम  क  रन ेवाले यह  जो

 मजदूर
 खास  तौर  से  महिलायें  और  उनका  शोषण  नहीं  होना  चाहिए  विकी  उनको

 अधिक  सुविधा विधायें  मिलनी
 चाहिए  इस  वात  पर  आपको  गम्भीरता  के  साथ  विचार

 करना  met =

 इन्हीं  शब्दो ंके  साथ  यह  जो  विधेयक  आपने  यहां  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं  स्वागत  करता

 हूं
 बर  मैं  समझता हूं  यह  एक  बहुत  अच्छा  कदम  है  जिससे  कि  इन  मजदूरों  को

 साक  में  न्यारा च् रिलीफ  मि
 eal

 सकेगी  ।

 Pray at  afca हमार हरक  बहादुर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सरकार  को  समझ  में  एक

 > अच्छी  बात  करने  की  बात  आई  जिसका  डम  स्वागत
 करते  ह  viet

 हममें  इस  वात  का
 शक

 है  कि  इस
 विधेयक

 के
 पास  हो  जाने  के  बाद  सही

 तरीके
 से  इस  पर  अमल  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  से
 यह

 पहला  मौका  है
 जव  किसी  विधेयक  का

 समधन  कर  रहे  हैं  ।
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 it
 कै ०  ए

 राजन

 :

 यह  ठीक  है  ।

 ait  fees  xen दुर eit  इस

 ne
 समन

 कर  रहा  परन्तु  मुझे  बहुत  भाशंका
 े

 हैकि  ot  दस वे  a  अधिनियम  को  उचित  प्रकार  यान् वित करेंगे  या  नहीं
 =

 मुझे  इस  बात  का  शक  क्योंकि  सरकार  ने  आज  ज  तक  जितनी भी  कल्याणकारी  योजनायें

 बनाने  की  कोशिश  की  उन  पर  सही  ढंग  से  अमल  नहीं  हुआ  ष्  ।  इसलिए  मैं  सबसे  पहले

 नीय  मन्त्री जी  से  कहूंगा  कि  जो  यह  विधेयक  पाता  कर  रहें  Qs  इसका  सही  ढंग  से  कार्यान्वयन
 on

 थ  इस  बात  को  वे  देखेंगे  ।  =

 ह  बीड़ी  उद्योग  में  राज  लाखों  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  ।  राज  उनकी  संख्या  50  लाख  से

 अधिक  ।  उनकी  मजदूरी  आज  वहुत  कम  है  ।  जो  न्यूनतम  मजदूरी  आपके  द्वारा  निर्धारित की

 गई है  वह  बहुत  सी  जगहों  पर  नहीं  दी  जाती  है  ।  जिस  प्रकार  कृषि  अन्य  उद्योगों  में  लगे  हुए

 मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिलती है  उसी  प्रकार  से  इस  उद्योग  में  भी  मजदूरों को  न्यूनतम

 मजदूरी  नहीं  मिलती  है  ।  की  रिपोर्ट  में  भी  भाया  है  कि  मजदूरों  का  शोषण  ण  हो  रहा

 है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ऐसे  कौन  से  प्रभावशाली  कदम  उठाने  रही है  जिनसे  कि

 इनका  शोषण  रोका  जा  सके  ?  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  को  योजना  और  उत  रिपोर्ट  के  आने

 के  बाद  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कुछ  सोचा  जो  वेलफेयर  इश्पेक्टर्स  हैं  वे  तो  मालिकों के

 साथ  मिले  रहते  वे  तो  शोषण  की  प्रक्रिया  के  पहिए  होवे  स्वयं  शोषण  कराते है  और  उनका

 इस  बात  से  कोई  सरोकार  नहीं  रहता  कि  मजदूरों  का  किप  प्रकार  से  हित  हो  ।  आज  देश  में  जो

 seat  चार  की  व्यवस्था है  उसके  वे  एक  अंग  हैं  और  उनके  ऊपर  किसी  प्रकार  का  कोई

 eam  नहीं  है  ।  यदि  उनके  माध्यम  से  ही  आप  इस  काम  को  करवाना  चाहते  तो  इसमें  आपको

 द  ड
 कोई  सफलता  मिल  इसमें  सन  38%  ।  मैं  समझता  हुं  आपको  Tar  प्रभावशाली  रास्ता
 लम  कफन लने  पड़ेगा  जिससे  कि  इस  शोषण  को  बन्द  किया  जा  सके  ।

 जज  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  मजदूरों  के  सामने  आवास  की  एक  aga  बड़ी  समस्या  है  |

 मालिक  लोग  उनके  आवास  की  कोई  करना  नहीं  चाहते  अगर  क  हीं  पर  कछ  किया

 भी  गया  है  तो  वह  बहुत  अपर्याप्त है
 जिससे  को  वास्तविक  लाभ  मजदूरों  को  नहीं  मिलता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  भी  सरकार  को  सोचना
 ्

 इसी  प्रकार  से  इन  मजदूरों के  बच्चों  की  शिक्षा क  eat भी  बहुत  गम्भीर  है  ।  सरकार

 को  चाहिए कि  जहां  क
 हीं  ऐसे  उ  att  स्थापित  है  वहां पर  एव रालइपल्‍ला 1 कद शक्तु मजदूरों के बच्चों  की  व्यवस्था  की

 वहां  पर  छोटे  छोटे
 हून  बनाए  जाये

 ताकि  उनके  बच्चों  को  कम  से  कम  प्राइमरी  एजुकेशन  दी

 326



 बीडी  कमंकार  उपकर  विधेय हू 4  अग्रहायण  1903
 सिलनननननसदर

 ना  सके
 और

 बाद  में
 दूसर  ||  मजा  ्

 जहाँ
 तक  |

 चिकित्सा  का  सम्बन्ध  उसका  भी  वहुत  बड़ा  अभाव डे ais  sl अ  इस  उद्योग  में  लगें  हुए

 मजदूर  क्षय  रोग  स ेपे  अधिक  संख्या  में  मरते  हैਂ  ।  यदि  इस  रोग  से  वहां  पर  .  मरने  वालों  की  संख्या

 पूछी  जाए  तो  सरकार  की  ओर  से  ऐसे  बतला  दिया  जाएगा  जैसे  मरता  ही  नहीं  जसे  कि

 कालाजार  से  बिहार  में  पौने  तीन  सी  आदमी  मरे  थे  लेकिन  एक  ध्यानाकपषंण  प्रस्ताव  के  उत्तर में  यहां

 पर  कह  दिया  गया  था  कि  केवल  दो  आदमी  मरे  है  ।  द

 उसी  दिन  वहां  के  स्वाथ्य  मंत्री  ने  संवाददाता  सम्मान  में  कहा  था  कि  262  आदमी  मरे
 है  थ झर ।  कभी  कभी  स्थिति  ऐसी हो  जाती है  कि  सरकार  की  रातों  पर  विश्वास  नामुमकिन

 हो  जाता
 लेकिन

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  सही  ढंग  से  करनी
 चाहिए

 कि  कितने
 लोग  इसमें  मरे  ह हूं और  इस  चीज  को  रोकने  के  दस  प्रकार  की  दुर्व्य॑वस्था को  समाप्त  करने
 के  सरकार  को  ऐसा  उपाय  करना  ताकि  इन  सदनों  को  ठीक  ढंग  से  चिकित्सा

 सुविधायें  मिल  सकें

 यह  कौर  भी  अधिक  ane  की  बात  है  कि  जहां  पर  इतने  लोग  काम  करते  हैं  र  उनके

 समने  आवास  की  समस्या  शिक्षा  की  समस्या  चिकित्सा  की  समस्या  है  और  इसके  साथ  साथ
 उनके  सामने  पीने  के  पानी  की  समस्या  क्योंकि  उन  की  कोई  ऐसी  बस्ती  नहीं  है  कि  जहां पर
 उनको  ठीक  ढंग  से  पीने  के  पानी  की  सुविधाओं  को  पहुं  चिया  जा  सक  i  इसलिए  जब  सरकार  ने  उनके

 कल्याण  के  लिए  फैसला  किया  तो  उस  को  चाहिए  कि  जो  उनकी  मौलिक  समस्यायें  मौलिक

 कठिनाइयां  हैं  उनको  दर  करने  की  तरह  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाए  ।  वीडी  इन्डस्ट्री  में  काम

 करने  वाले  मजदूरों  के  लिए  छुटटी  की  व्यवस्था  वह  भी  उन्हें  नहीं  मिल  रही  इत

 को  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  सरकारी  मशीनरी  के  द्वारा  इन  मजदूरों  का  शोषण  नहों

 मौर  एक  हफते.में  एक  दिन  की  जो  छुट्टी  मिलनी  होती  वहू  मिलें  ।  इसलिए  मैं  चाह  गा  कि

 इन  तमाम  बातों  पर  ध्यान  देते  हुए  सरकार  दो  और  बातें  करें  तो  इन
 मजदूरों

 को  बोनस

 दिया  जाए  और  मजदूरों  के  लिए  बीमा  योजना  लागू  की  जाए  ॥

 श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  हम  सब
 कर

 गे  लेकिन  अप  रिपीटीशन  क्यों  कर  रहे  कोई

 r  बात  तो  कहिए 1

 दक  बहादुर  af यदि  एक Lat  हदी आदमी  ष  a  net  लेकिन  यदि  बहुत

 से  लोग  कहते  तब  जाकर  आपके  दिमाग  में  थोड़ी  बात  बैठेगा  ।  इसलिए  मैंने  बोनस  और

 बीमा  योजना  की  बात  उठाई  है  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 सवाल  है

 ।  अगर
 झा प्र  सचमुच  ठीक

 झती  तो  इसको  स्वीकार  कीजिए  |
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 a
 [a  हरिकेश  aes

 अन्त  में  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  इस  कल्याण  कैसे  का  सही

 ढंग  से  उपयोग  कि  या  इसका  सद  ा  जाए ।  इस  पर  सरकार  को  विशेष  रूप  से  ध्यान

 देना  चाहिए  ओर  जो  समस्यायें  बीड़ी  मजदूरों  के  स  चाहे वह  आवास  की  शिक्षा  की

 चिकित्सा  की  हो  या  पीने  के  पानी  की  हो  और  जो  अन्य  sar  समस्यायें  उनको  दूर

 करने  ध
 लिए  कारगर  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता
 हू  ॥  ब

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास :
 उपाध्यक्ष  ह

 बीड़ी  कमंकार  कल्याण
 उपकर

 10  8  |  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ हूं  ।  इसके
 के

 सम्बन्ध
 में  मुझे  तो  बात  निवेदन

 करनी  वह  यह  है  कि  जो  वैलफेयर  कमिश्नर  या  जो  भी f  S  के
 कमिश्नर

 को  बनाया

 वहां  उनको कई  fence  क  शामिल  करके  बनाया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राजस्थान  में  कितने  बीड़ी  मजदूर  है  ?
 a

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  वहां  पर  दस  लाख  व्यक्ति  सबसे  पहला  निवेदन  यह  हैं

 कि  जो  वैलफेयर  कमिश्नर  मुक़र्रर  किया  ag  कई  विभागों  का  एक  साथ  कर  दिया  है  ।  मौका

 माइन  वैलफेयर  डोलीमाइट  वेलफेयर  कमिश्नर  कौर  बीड़ी  वैलफेयर  इस

 प्रकार से  कई  विभागों  को  शामिल  करने  से  जो  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाना  बीड़ी

 वेलफेयर  के  सम्बन्ध  वह  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि

 वेलफेयर  कमिश्नर  अलग-अलग  मुर्कारिर  होने  ताकि  इन  बकरों  पर  पूरा-पूरा  ध्यान
 दिया जा  सके  ।  उनको  जो  सहूलियतें  दी  जा  सकती  वे  पुरी-पूरी  दी  ला  सकें  ।  ra

 is

 दूसर
 सूझाव  है--प्वाइंट  वेलफेयर  कमिश्नर  एटसेट्रा  एण्ड  देयर  पावर--इसमें  इन्होंने

 वेलफेयर  कमिश्नर  भोर  दूसरे  अधिकारियों  की  पावर्स  दी  है  कि  वे  क्या  क्या  काम  करेंगे  ।  इसमें
 मैं  यह  नोड़ना  चाहता हूं  आपने  वेलफेयर  इन्सपैक्टर  मुक़र्रिर  वैलफेयर  भाफिसर्स

 मुक़र्रर  किया  भर  वेलफेयर
 कमिश्नर

 मुकर्ररी  क्या  वे  केवल  इन्हीं  vada  को  ही

 देखेंग े?  a

 इसके  अलावा  उनके  पास  भर  भी  काम  है  ।  इस  इसलिये  मैं  निवेदन  करना  चाहता

 1 जसे  पेमेंट  आफ  मिनिमम  वेजेस इस  की  देख-रख  कौन
 यह  हीक  हे

 कि  लेकर

 डिपार्टमेन्ट  ने  इ
 dae  मु  सदर  &  झन  दे  मालिकों से  faa  रहते  वर्क्स  को

 मिलियन  वेज  मिल  ५  या  नहीं
 मिचका

 इसको वे
 bales

 देखते  है  ।  इसलिए  भाप  जो
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 micas
 1903

 —  को  देख  ना फेयर  इ  स्पेक्टर  और  बल फेयर  कमिश्नर  करते  ,
 उनका

 होता  इसलिए  उनको यह  अधिकार
 भी  दिया  जाता  कि  बजा

 पा
 देदे  क  वर्कर्स  को

 fafaaq  व्  सिने  रहा  ह् >  ञ im  अपि  BU 8  क  az  4904  44  ऐसा  प्रावधान  करें  कि
 उनको

 यह  देखने  का  भी  अधिकार  हो  कि  वरस  को  मिलियन  वेज  मिल  रद्दा  है  था  उत्तकों  वेज

 « कृष्णा टता  ws |  |  अधिकार  होना  चाहिए  }  ह्
 झ

 मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  आप  जो  10  पैसे  का  सेस  लगा  रहे  हैं  ag  aga  थोड़ा हैं  ।
 भाप  कहत  कि  इसके  लगाने  से  ढाई  से  तीन  करोड़  रुपया  वसूल  होगा  और  आप  य  भी  बतलाते

 फेंकी  इस  टेड  में  30  लाख  मजदूर  HIG  करते  इस  तरह  से  एक  मज़ार  पर  सिफ  /0  रुपए  खच

 किए  जा  सकेंगे  ।  इतनी  कम  रकम  में  आप  क्या-क्या  वेलफेयर  एक्टीविटीज  चालू  कर  क्या
 अस्पताल  बनाया  क्या  एडल्ट  एजुकेशन  व्यवस्था  छोटे  बच्चों  के  लिए  क्या  प्राइमरी
 सकल  की  व्यवस्था  करेंगे  या  उनके  लिए  होस्टल  बना  उनके  लिए  किताबों  भोर  कपड़ों  की

 क्या  व्यवस्था  कर  रहने  के  लिए  मकानों  की  कितनी  व्यवस्था  हो  सकेगी  ?  10  पैसे  लगाने
 से  कूछ  भी  नहीं  हो  सकेंगी  ।  आपको  10  da  से  50  पैसे  तक  सेस  लगाने  का  कानून  में  अधिकार  -

 इसलिए  मे  श  सुझाव  है  कि  भाप  50  पैसे  सेस  लगायें  जिससे  आपकों  1“  करोड़  रुपए  की  वसूली

 हो  सकती है  और  उस  हालत  में  आप  वास्तव  में  इन  30  ara  मजदूरों  के  लिए  कछ  कर  '  सकेंगे  ।

 उस  रकम  स  भाप  उनके  लिए  अस्पताल  उनके  बच्चों  के  लिए  स्कूल  खोलें  एडल्ट
 एजूकेशन

 की  व्यवस्था  रेडिएशन  सेन्ट सं  उनके  लिए  इनडोर  भर  आउट-डोर  गेम्स  की  व्यवस्था

 उनकी  महिलाओं  को  बुनाई  के  प्रशिक्षण  के  लिए  स्कूल  खोलें  ।  यदि  भाप  ऐसी  व्यवस्था

 कर  सकेंगे  तब  आप  वास्तव  में  उनको
 क्फ्द  राहत  पहुंचा  सकेंगे  |

 के  ड
 ॥

 ae aa  नीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  बीड़ी  बनाने  वालों  में  कौर  बच्चे  ज्यादा  होते

 90  प्रतिशत  महिलायें  भर  बच्चे  इस  काम  को  करते  इसलिए  aga जल्दी  बी ०

 हो  जाती  है  ।

 इनके  लिए लिए
 चाप

 शक्त
 fara  दें  कया  ov > raara

 कर
 सों  हं

 आप  वेलफेयर
 कमिश्नर

 प्वाइन्ट  कर  रहें  है

 # t

 —  महोदय :  मन्त्री  महोदय  नए  प्  चाहत ेहैं  ।  इनके  बारे  में  पहले  कहा  ज़ा

 ज  व्  | चुका  -  we  र्

 ot  गिरधारी  लाल  ब्यास  : :  मैं  नया  प्वाइन्ट  ही  बतला  er
 हँ

 ।  ज़ब  बनद  टी०  बी०  at

 जाती  है  तो  आपने
 अब  तक  किसी  मरीज  की  सरकारी  खर्चे  पर  किसी  सैनिटोरियम  में

 है  ?  यदि  आप  इस  तरह  की  व्यवस्था  इस  कानून  में  करें  तो  इससे  निश्चित  सूप  से  उनको
 लाभ  पहुच  सकता  है  ।
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 [att  गिरधारी  लाल  व्यास  ]  लेड

 उनके  मकानों  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता हू ंहूं  ।  अब
 finn

 मकानों

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  हुई  है  ।  उपाध्यक्ष  आप  के  शहर  ह  भी  इस  उद्योग  में  काम  करने
 लिम  ज्यादातर  लोग  tara  में  रहते  मैं  भी  माइकल  माइ  नज  की  वैलफेयर  फण  कमेटी  का

 सदस्य
 हुं  ।  मैंने  देखा  है  कि  आप  उनको  मकान  बनाने  के  लिए  कल  600  रुपए  देते  है

 मैं  पूछता
 600  रुपए  में  मकान  बन  जाएगा  ?  इतने  पैसों  में  तो  छप्पर  भी  नहीं  पड़  सकता

 | तरह  से  जो  रकम  भाप  उनको  देते  वें  उसको  दूसरी  तरह  के  कामों  में  खराब  कर  देते  है
 वैलफेयर  अधिकारी  या  दूसरे  अधिकारी  उनके  साथ  मिल  कर  सारे  पैसे  का  दुरुपयोग  कर  डालते

 हैं यदि  उनके  लिए  मकानों  की  व्यवस्था  करनी  है  तो  उनको  पुरा  पैसा  दें  ।  भाप  के  हाउसिंग  as

 या  दूसरी  एजेंसीज  जो  मकान  बनाती है  एक  कमरे  के  मकान  में  रसोई  भोर  बाथरूम  के  साथ
 जो  कास्ट  आती  है  उसके  हिसाब  &  उनको  लोन  या  सब्सिडी  दे  ताकि  उनको  रहने  के  लिए  मकान

 उपलब्ध  हो  सकें  ।  उन  प्लम्स  से  वे  निकल  जाएं  कौर  ठीक  प्रकार  के  मकान  उनको
 उपलब्ध  हो

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 न्यूट्रीशन  प्रोग्राम  भी  इनके  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  होने  चाहिए  क्योंकि  इस  उद्योग में  बहुत

 ज्यादा  संख्या
 में  महिलाएं  और  बच्चें  काम  करते  प्रकार  से  उनकी  सेहत  कायम

 न्यूट्रीशन  प्रोग्राम  इसके  लिए  होना  चाहिए  ।  महिलाओं  और  बच्चों  की  तंदरुसती  कायम  रहें  इस

 कल्याणकारी  कार्यक्रम  के  अन्दर  ऐसी  कोई  व्यवस्था  आपको  करनी  चाहिए  ।  ढ

 =  = -

 aah  मग लावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हैं  कि  छोटे-छोटे  बच्चों  को  कानूनन  ऐसे  क  में  लगाने

 को  रोक  होनी  चाहिए  लेकिन  हम  यह  देखते हैं  कि  इस  उद्योग  में  ज्यादातर  बच्चे
 काम  करते

 इसलिए  मेरा  सुझाव  यह है  कि  6  वर्ष  तक  के  बच्चों  को  इस  काम  पर  लगाने  की  बि  स्कूल  रोक  लगनी

 चाहिए  भोर  जो  छोटे-छोटे  बच्चे है  उनकी  पढ़ाई-लिखाई  की  व्यवस्था  होनी चाहिए  ।  पढ़-लिखकर

 वे  होश् यार  बनें  ओर  बचपन  में  ही  इस  उद्योग  में  न  लग  जाए  और  अपनी  सेहत  खराब  करें  इसके

 लिए  मापकों  क  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  ४  लि

 इसके  अलावा  भोर  भी  मेरे  कई  सुझाव  हैं  ।  जहां  पर  मिनिमम  वेज  नहीं  मिल तता  वहां

 पर  मिनिमम  वेज  दिलाने  की  आप  व्यवस्था  करें  ।  इसके  अलावा  मैं  यह  भी  कहना  चाहता हूं  कि

 सी  जगहों  पर  झूटे  लेबल  लगाकर  लोग  काम  कर  रहे  हें  ।  इस  तरह  से  ब्रांडेड  कौर

 tee  aifeat  बिक  रही  जो  ब्रांड  वाले  हें  उनसे  तो  आपकों  पैसा  मिल  जाता है  लेकिन  जो

 मिलता  | ल

 न

 उनसे  सेस  नहीं

 =  peppy  matter
 TOA  लोगों  को  आ  प  अपने  अधिकारियों
 सल  1G  a

 द्वारा  पकड़वाने  के  लिए  कदम  उठाइए  भार  उनस  मा  use ग
 Vvy=rRy at aY2

 न  ढल
 करने  का  आपको  काम  करना

 चाहिए  1  30  a  hen  जो  छोटे कम  करने  वालें लोग
 उन  पर

 तो  Blsaeq  मिनिस्टर
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 (ae)

 :
 atz)  कें क्रेच  का फीलपा  विधेयक

 लेकिन  जो
 i  io  ate

 चाह
 ने  टैक्स  छोड़ दि दया है  ल  vl  1151  ले  लोग  ह  उनसे

 किस
 सेस  वसूल

 इक्की
 को  न  कोई  व्यवस्था  आपको  Aw BAY  पाए  ।  i

 CF  सुझाव  भीर  zt  rand  कई  कल्याणकारी  कार्यक्रम  चाल  किए  हे  लेकिन  मैं  —
 जिले  की  बात  करता  हूं  ।  सोप-स्टोन  एक  ऐसा  खनिज  oad  ,  जो  हमारे  जिले  में  बहुत  बड़े
 माने  पर  होता  ष >  ।  amg?  पत्थर  और  अन्य  प्रकार  की  चीजों  के  लिए

 joni
 कार्य

 क्रम  चालू  किये है  लेकिन  सोप-स्टोन  की  तरफ  अभी  तक  agar  ध्यान  नहीं  गया है  इसलिए

 मैं  आपसे  एफ  faves  करना  चाहता  हूं  कि  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  ln  RII cf TURY

 शिप शता (|  ।  उसमें  भी  हजारों  लोग  काम  करते  हैं  और  डेढ  दो  सी  करोड़  रुपये  का  फारेन

 var  उससे
 ata  को  मिलता  ्  वह  सारा  फारेन  कंट्रीज  में  जाता  है  और  उससे  आपको

 फारेन  एक्सचेंज  मिलता  है  लेकिन  उसमें  जो  मजदूर  काम  करते  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  वैलफेय  र
 एक्टीविटीज  कायम  नहीं  हुई  इसलिए  उनके  लिए  भी  सी  कोई  व्यवस्था

 लि  म  करनी

 na  ्  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विल  का  सेन  करता  हूं
 es

 _...'  श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  उपाध्यक्ष  पहले  मेरा  इस  विल पर  बोलने  का

 इरादा  नहीं  था  लेकिन  श्रम  मन्त्री  जो  एक  भूल  पहले  1979-80 के  बजट  में  हुई  थी  भीर
 उस  भूल  के  कारण  जो  बीड़ी  उद्योग  में  काम  करने  वाले  awed  के  लिए  वैलफेयर  एक्टीविटीज

 खत्म  को  1s  थे हु  दे  उनको  फिर  से  चाल  करने  की  बात  की  है  गौर  उस  भूल  को  दुरस्त  किया  है  ।

 एक  अच्छी  बात  एक  अच्छा  कदम  है  |

 सा  कहा  गया  हैं  और  मैं  भी  इस  बात  की  सलाह  दू  गा  हालांकि  मैं  कभी  भी  किसी

 और  मैं  यह  मानता हूं  कि  जब  तक  देश  में  अपने  साधन  इकट्ठा सेस के  बढ़ाने  का  पक्षधर  नहीं हूं

 नहीं  किए  जाएंगे  ,  तब  तक  देश  के  गरीब  आदमी  का  भला  नहीं हो  सकता  ।  देश  के  अन्दर  अगर

 साधनों  को  इकट्ठा  नहीं  किया  तो  उसका  लाभ rey  oso  के पब्  के हे  कद  नास  को  ही  मिलेगा  ।  आज

 सार  निकाय  योर
 हारी  प्रगति  का  लाभ  उनको  हो  रह  ६

 यह  जो  कहा  जाता  है  कि  37  लाख  बीड़ी  कर
 दि  ड

 मति  रामदुलारी  सिन्हा  0  लाख
 ग 2  ्य

 श्री  इन्द्रजीत  यादव  30  लाख  या wis  35  जो  भी  संख्या  कही  जाती  —  हूं

 कि  ag  संख्या  सही  नहीं  है  और  यह  50  लाख के
 आसपास  जरूर  होगी  क्योंकि  हमको  अनुभव  है

 कि  जहां  बीड़ी का  काम  होता  वहां
 औरतें  सब

 काम  करती  लेकिन  उनका  नाम  नहीं
 लिखा  जाता  है  ।  जो  मर्दे  काम  करते  उन्हीं  का  नाम  लिखा  जाता  है  और  अगर  20  आदमी
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 कल्याण  उ gt  fr  aah  25  198)

 [at  masta tae] सिह  ]

 काम
 करते

 तो  10  का  ही  नाम  लिखा  जाता  है  भार  10  का  नहीं  ।  यह  संख्या काफी  बड़ी
 संख्या है  vay  ar  प्रार्थना  है  कि  10  पैसे  की  बजाय  अगर  हजार  र  जोड़ी  बर  एक  रुपया

 भाप  सेस  लगा  तो  सही  मायनों  में  आपको  एक  फंड  मिल  सकता  है  जिससे  कि
 इन गरीबों की

 भाप  मदद  कर  सकते  हू  ।  मापकों  |  हजार  बीड़ी  पर  कम  से  कम  एक  रुपया  सेस  लगाना

 10  पेसे  नहीं  ।  अगर  वाकई  आप  गरीबों  की  मदद  करना  चाहते  हं  और  यह  चाहते  हें
 कि 5 oral

 दवा  उनके  बच्चों  को  शिक्षा  उनको  शादी-विवाह  में  और  मकान  बनाने  में  मदद  मिले

 तो  आपको  यह  करना  चाहिए  ।  एक  पोस्ट  आफिस  में  काम  करने  वाले  आदमी  के  बच्चे  को पढ़ने

 के  लिए  भाप  वजीफा  उसको  ट्रेन  में  चलने  के  लिए  टिकट  दें  लकिन  जो  बीडी  का  काम  करने

 वाला  सबसे  गरीब  आदमी  इसको  भाप  चार  रुपये  या  दस  रुपये  देना  चाहें  तो  उससे  —

 होगा  ।  यह  तो  वही  होगा  tat  कि  हमारी  '
 तरफ  कहा  जाता

 है
 कि  प्यासे  को  शबनम  देना  ।  भोत

 या  उसकी  बूद  से  कभी  प्यास  नहीं  बुझा  करती  है  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  आप  कम  से  कम  एक

 हजार  बीडी  पर  सस  लगाएं  ॥

 दसरे  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  च  कि  amar  संभाल  सेस  डिपार्टमेंट काम

 करता  उसको  ये  बीड़ी  बनाने  वाले  मालिक  डिपार्टमेंट  से  मिलकर  गलत  फिगसं  न  दें  ।  इसलिए

 आप  मेहरबानी  करके  स्टेट  लेवल  पर  भर  डिस्ट्रिकट  लेवल  पर  एडवाइजरी  बोर्ड  बनाए  जिनसे कि

 आपको  सहयोग  मिले  और  उनमें  आपको  बकस  के  नुमाइन्दे  रखने  चाहिए  ।  सारे  देश  में  विधि
 वर्क्स  की  यूनिवर्स  हैं  ।  अपर  उनके  नुमाइन्दे  आप  ये  बोलें  बनाकर  इनमें  रखें  तो  आपको सेस  मिल

 सकेगा  वरना  जो  दो  तीन  करोड़  रुपया  मिलने  की  आप  आशा  कर  रहे  हैं  ag  भी  आपको नहीं

 मिलेगा  ।  पहले  तो  तम्बाकू  पर  उससे  आपको  मालूम  हो  जाता  था  ।  बीड़ी  बनाने  वालों  से

 सही  फीगर्स  मिलना  मुश्किल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  आप  एडवाइजरी  कमेटी  बनाइये  और  स्टेट  औ

 डिस्ट्रिकट  लेवल  पर  बनाइये  जिससे  कि  कोई  बीड़ी  को  छिपाकर  के  सेस  न  वचा
 क

 बीड़ी  बनाने  वालों  का  सबसे  गरीब  तबका  होता  है  मौर  वे  बदकिस्मती  से  Ao  Mo के  या
 ती  तरह  के  दूसरी  बीमारियों  के  शिकार  होते  हैं  ।  ये  हाथ  से  काम  करते  हैं  और  सब  से  गन्दी

 जगहों  पर  काम  करते  हैं  न  वहां  हवा
 पहुंचती

 न  वहां  पर  बिजली  होती  टूटे-फूटे  मकानों में  वे
 काम  करते  ऐसी  जगहों  पर  ये  काम  करते है ंहैं

 और  सांस  के  जरिये  से  तम्बाकू  उनके  फेफडों तक

 जाता है  भर  वहां  जाकर  ag  तपेदिक  की  बीमारी  पेदा  करता  है  ।  आप  उनकी  रेगुलर  तरीके  से

 स्वास्थ्य  की  परीक्षा  करायें  और  उनको  दवा  दें  ।  इसकी  भी  आपको  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 न नीला  इंश्योरेंस  के  बारे  बराबर  कहा  गया  मैं  उसको

 नहीं  चाहता  इस =  +  ‘
 पर  भी  आप  sar पान  रखें  ।

 े

 इन  तमाम  बातों  पर  आशा  है  माप  ध्यान  रखेंगे  ताकि  मदद  आप  उनकी  करना  चाहते

 हैं  वह  सही  मायनों  मैं  इसकी
 मदद  हो  सके  |
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 at  मूलचन्द  डागा
 ¢  बस्टवल्वलन्द उपाध्यक्ष  |  बड़ी  काफी  छोटी डागा  every /  ड्  wt  WT  छोटा  होती  है  लेकिन  बहस

 लम्बीन्चौडी
 a a rear  ह

 1  संविधान  की  जो  धारायें  हैं  ate  पवित्र  धारायें हैं हि  मैं
 समझता  हूँ

 कि  उनको

 जी ने हमारी  भी  और  हमारे  उप मन्त्री  ने  भी  पढ़ा  होगा  t

 विधान  या  भारिक  संघटन  द्वारा  अथवा  भीर  किसी ध्रनुच्छद  43  के  अनुसार

 प्रकार  से  राज्य  कृषि  उद्योग  के  या  अन्य  प्रकार  के  सब  श्रमिकों  को
 निर्वाह-मजूरी

 frees  वन-स्त  तथा  अवकाश  का  सम्पूर्ण  उपभोग  सुनिश्चित  करने  वाली  काम  की  दशाएं  तथा

 सामाजिक  att  सांस्कृतिक  अवसर  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करेगा  तथा  विशेष  रूप  से  ग्रामों में  कुटीर
 उद्योगों को  वैयक्तिक  अथवा  सरकारी  आधार  पर  बढ़ाने  का  प्रयास  करेगा  |  द

 अनुच्छेद  47  के  अनुसार  "UST  अपने  लोगों  के  और उ जीवन-स्तर  को

 ऊंचा  करते  तथा  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  के  सुधार  कों  अपने  प्राथमिक  कर्तव्यों  में  से  मानेगा  तथा

 सलिक
 दगी

 मौर  स्वास्थ्य  के  लिए हानिकर  ऑडियो  के  ओपष घीय  प्रयोजनों  के  अतिरिक्त

 उपभोग
 का  sf  ष्ह्  करने  का  प्रयास  करेगा  |

 =]
 न्

 mae  46  के  अनुसार  जनता  के  दुर्बलता  विभागों  के  शिक्ष  aa  adda

 हितों  की  विशेष  सावधानी  से  उन्नति  करेगा  ।
 cs

 संविधान  की  ये  धाराएं  1950  में  पारित हुई  a  |  |  ई  और
 1950  में

 पंरित होने के बाद एक होने  के  बाद  एक

 अच्छी  बात  है  कि  हमें  उन  धारांओं  को  मूले  नहीं  ।  आ  हम  बीड़ी  -  ह  (२ लों  की  हमदर्दी कर  रहे
 बराबर पम्मा  र  32  साल  के  बाद  हमदर्दी  करने  वाले  लोगों  से  पूछा  जाएं  कि  यहं  केवल  जुबानी  हमदर्दी  है

 या  वास्तविक  हमदर्दी है  ?
 मैं

 सबते  यानी  जात  पूछता हूं  ।  32  सान के  बाद  अरज  आपके  सामने यह

 aga हो  रही
 है  और  समय  17-55  हो  रहा  है  ।

 *
 a

 लाज
 सह  जो  बीड़ी  and  के  लिए  कानून  पेर  किया  गया  यह  कंपे  किया  TAaI—  जब

 हमारे एक  जी  ने  भाषण  fear  और  कहा  किबीड़ी  and  को  कछ  रिलीफ  मिलना

 wa  Ag aT  पी०  बैंक  रेड्डी  का  मैं  सिन्हा  जी  आपका  भाषण  भी  सुनाएगा ।  सदन

 में  कितनी  सुन्दर
 बातें  माप  लोग  कहते हैं  ईं  और  लोगों  को  कितनी  अच्छी  बातों  से  दिलासा

 म
 देते हैं  :--

 ी

 इंडियन  बकर
 में

 यह  छपा  ट
 ys  र्म  चरण  देता

 चिंतनीय  जिसमें  नियोजकों  श्रमिकों  तथा  राज्य॑  सरकार  के  प्रतिनिधि

 की
 सिफारिशों  को  ठीक  ढंग  से  ary  कियां  जाता  हैं  तो  यह  अश  की  जा  सकती  हैं  कि

 बड़ी  श्रमिकों  जो  असंगठित  क्षेत्र में  श्रमिकों का  एक  विशाल  भाग  हैं  तथा  जो  सम्भवत
 ह
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 देश  की  oxaitn  er  gat  अधिक  शोषित  वर्ग  eo  राहत  मिल  सकेगी  ।  त्रिपक्षीय

 समिति  ने
 21 sT3

 जनवरी  को  यह  श्रीवेंकट  रेड्डी  केन्द्रीय  श्रम  उप-मंत्री  की  अध्यक्षता में
 बैठक  में  सिफारि रिश  वी ६४  ry

 हुई
 अपनी

 मे
 ae  ।

 क

 सभी

 विन

 हां  पर  दी  गई  हैं

 तथा  शिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  तथा  संसदीय  काय  विभाग a  उप मन्त्री

 मि  क  :  यह  कहां  से  पढ़  रहे

 ा

 श्री  मूलचन्द  डागा  हमें  इंडियन  में  से  पढ़  रहा  a 2
 मल्लिका

 जी  aa

 बाप  शिक्षा  मंत्री  ।  मापकों  इसे  अच्छी  तरह  जानना  चाहिए  ।  आप  क्या  कहते हैं  ?  उन

 हांस को  मैं  पढ़  रहा  ये  कह  रहे  हैं  कि  उनकी  तन्ख्वाहें  बहुत  कम  उनको  5-6  रुपया  रोज

 मजदूरी
 मिलती  मैं  पूरा  विवरण पेश  करूंगा  ।

 इसी
 सदन  में  श्री  अजेय  द्वारा  जानकारी  दी  गई

 थ
 है  वह  मैं  बतलाना  चाहता हुं  ।  हम  fas  बातें  करते  करना  क्या  नहीं  चाहते  q  हम  यह  क्यों

 कर
 रहे  ?  इसलिए  कर  रहें  हैं  कि  अखबारों  में  हमारी  बातें  छपें  कि  हम  बीड़ी

 बकस
 का  भला

 कर  रहे  ग  जरूरत ।  मगर  हम  सचमुच  में  कूछ  करना  चाहते  तो  इसके  लिए  पके  इरादों की

 मजबूत  इरादों  की  जरूरत  है  ।

 ....:.  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इसके  जरिए  दो  करोड़  50  लाख  रुपया  इक्ट्ठा
 कर  सकेंगे और  कर्मचारियों  की  संख्या  है  35  माप  थो  इस  प्रकार  हम  प्रत्येक

 > पर  कितना  खर्च  कर  सकेंगे  ?  आप  हमको  1500  रुपए  @  उससे  इ
 गरदा  धना

 बन

 सकता ।  कितना  रुपया  दिया  जाएगा  ?  र्

 जब  हम  बात  करते  हैं  कि  जनता  पार्टी ने  गल्ती  तो  जनता
 न उबको

 कंडोम

 क लेकिन  gam  तो  ऐसी  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ॥

 हम  कहते  हैं  कि  35  लाख  आदमी  ल लेकिन  पढे ंके  पीछे  जो  गरीब  मुस्लिम
 80-90  प्रतिशत  ऐसी  महिलाएं  पर्दे  के  घर  के  बाहर  न  आकर  बीड़ी  बनाने  के

 काम  में  अपनी उम्र  कम  कर  रही  उनके  बारे  में  आपको
 कभी  settee

 होती  1

 थ  वह  क्या  जाने  प्रीत

 _  जा  के  पांव  न  फटे  बिवाई  **

 मापकों  मालूम  नहीं हो  सकता है  ।  आप  बीड़ी  वीजे  की  तनख़्वाहों  को  देखें  यहां  पर  मिनिमम

 वेजिज  एक  के  नीचे
 इसके

 बारे  में  सवाल  पुछा  गया  था  ।  यह  भी  पूछा  war  था  कि  कितनी  फैक्ट्रिज

 का  ara  इंस्पैक्शन  करवाया  है  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  इस  वात  से  सहमत  है  कि  सभा  का  समय  इस  विधेयक  के

 पारित  होने  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ?

 .
 कुछ  माननीय

 सब  स्  ः

 at

 थी  मूल  चन्द
 डागा

 : ere  में  दू  इकार  बीड़ियां  बनाने  पर  5-80  रुपए  दी  जाती

 यह  स्पेशल  बीड़ी  हो  है  ।  इत्  के  अलावा एक  सादी  होती  है  1

 a

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  एक  बीड़ी
 त्री

 पीते  हैं  थी  निमि  क जनता  पीती  है  ॥

 ्  ह

 श्री  सल  चन्द  डागा  इन  दोनों  तरह  की  बीड़ियों  को  बनाने  में  भी  तनख्वाह  का  फक

 किया  जाता  है  ।  तमिलनाडु  में  5-25  दी  जाती  है  ।  त्रिपुरा  में  3-80  दी  जाती  है
 और  यह  तनख्वाह

 नगोशिएशंज  के  बाद  तय  की  गई  है  उत्त र  प्रदेश  में  छः  रुपए  दी  जाती  इंस्पैक्शन  के  जवाब  में

 आंकड़  दिए  गए  लेकिन  चालान  राज  तक  किसी  फैक्टर  का  या  किसी  मंनुफंक्चरर  का  नहीं  हुआ ।
 यह  बड़ी  मेहरबानी  आपने  की  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  1309  का  किया  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  में  55  हजार

 भार  वेवल  88  का  किया  गया है  ।  are  में  लाख  12  हजार  307  हैं  जिनमें  से  एक  ta 9
 333  का  किया  गया ।  कर्नाटक में  1  लाख  76  हजार  ०9  फैक्टरी  हैं  और  इ  स्टेशन  केवल

 93  का  किया  गया  |  यह  सारा  डॉटा  में  सदन  की  टेबल  पर  रखना  चाहता  हूं  ।  एक  मामला
 मन्त्री

 जी  ऐसा  बतायें  जिनमें  शोषण  करने  वाले  का  चालान  हुआ  गौर  सजा  हुई  हो  यह  हालत  2  देख  की

 हम  सेस  लगाते  हैं
 हैं  कल्याणकारी  कामों  के  लिए  ।  लेकिन  इस शोषण  से  कौन

 ay गा
 ।

 आप  किसी
 को  ले  सब  जगह  निल  लिखा है  i  ह

 सदस्य  :  किस  बात  पर  चाल माननी  ना  चाहिए ?

 =)  ~

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :
 मिनिमम  वेजेज

 देने  उनके  वे  आफ
 afer  पर

 ं

 सक  हन पौष
 सदस्य  :  मिनिमम  वेजेज  कम  हैं  उनके  ह

 दुर्ग

 श्री  मल  चन्द  डागा  मापकों  क्या  मालम  है  ।  हमें  मालूम  है  यहां  उन
 गरीबों के  लिए

 ।  आप  उनके  हमें  हैं  य  तब  मालूम  हो  जब  माप  बीड़ी  कर कोई  आंसू  बहाने  वाला  नहीं

 के  पास  जा  कर  उनकी  हालत  पूछे  52,000  करोड  रुपए  की  बीडी
 बनती  हैं  देश  में  कौर  एक

 दिन  में  173  करोड  रुपए  की  बीडी  बनती  ||  veaqic  ती  है
 ।  लेकिन  दुर्भाग्य ह  कि

 इसमें  काम  करने  वाले  लोगों  के  लिये  कुछ  काम  नहीं  किया
 माननीय  या  ने  उत्तार  दिया  कि

 को  गे इस  पर  योजना  बना  रह  हैं  ।  उनका  उत्तर  पढ़ता  ein  किए  ।

 |  ग्य  झ
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 गया  था
 kere’  आ

 सभा  में  यह  उत्तार  दिया

 तथा  बीडी  उद्योग  श्रमिकों को  आवास  उपलब्ध  su
 के  लिए

 विभिन्‍न  योजनाएं  है  घर  बनाएंਂ  योजना  दोनों
 पर

 समान  रूप  से  लाग  होती  है  ।

 वित्तीय  सहायता  र  600  रुपए  की  राज  सहायता  तथा  900  का  ब्याज
 1300  रुपए

 4

 > ट मुक्त  ऋण  दिया  जाता

 मेरी  समझ
 में

 र नहीं  आता  कि  इतने  कम  धन  में  कौन  मकान  बना  सकता है
 *

 आज  के  जमाने  में

 क्या  1300,  400  रुपए  में  मकान  बन  सकता  है  ?  कोई  नहीं  ।  हां  झोपड़ी  खडी  हो  सकती  है  ज़ो

 आंधी  पानी
 में  उड  जाए  ।  क्यों  आप  बेकार  रु०  खच  करते हैं  ।  हमने  पूछा  तो

 कहा
 %  बीडी  श्रमिकों  के  लिए  एक  और  प्रयोजन  है  जिसके  अन्तर्गत  राज्य  सरकार

 तो  1500  रुपए  ait  1400  रुपए  की  राज  सहायता  मकान  बनाने  लिए  दी  जाती है  ।

 योजना  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  का  मालिकाना  हक  सरकार  के  पास  varyਂ

 aa  कब  बनेंगे  मकान  कभी  नहीं  ।  भाप  जिस  कानन  कों  बनाना  चाहते  और  gat उप

 मन्त्री जी  युवा  है  ?  बांडी  aaa  के  प्रति  उसकी  सहानुभूति हैं  तो  आप  बतायें
 थोड़ा  aga  da

 vga  किस  तरह  से  उसका  उपयोग  किया  जाएगा  ?  sare  इज  दीं  वे  आउट  ? लेकिन  इसको

 कोई  नहीं सोच  रहा  है  उसने ऐक्सप्लायटेशन  का  शब्द  भी  लिखा है
 |

 उद्योग  चिरकालिक  अनिश्चितता  की  स्थिति में  है  बलकि  qe  बड़ी  संख्या

 में  गरीब  लोगों  पर  निर्भर  जिनका  बिचौलियों  और  गेर-सरकारी  व्यापारियों  द्वारा  बड़ी

 आसानी  से  रोपण  किया  जाता  है  क्त

 सब  जगह  शोषण
 है  !

 लगभग  पचास  लाख  आदमी  हिन्दुस्तान  में  बीड़ी  का  काम  करते हैं  |  उनका  एक्सप्लायटेशन

 हो  रहा है
 उनके  कल्याण  के  लिए  एक  सत  लगाया  जा  रहा  हैं  10  qa  से  50

 पसे  तक  होगा  ।  मैं

 समझता g
 कि  इसकी  जगह  कम

 से
 कम  50  पसे  रख  देना  चाहिए  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता कि

 10
 द

 50  पेसे  की  बात  क्यों  रखी  गई  है  ।  गवर्नमेंट  को  इस  बारे  में  जल्दी  कदम  उठाना
 कानून  में  दुनिया  में  विषमता  को  कम  करने  के  बारे  में  सम्मेलन  हुआ  था  ।  अग  र  यहां  पर  गरीबी

 हो  गई  और  विषमता  बढ़ती  चली  तो  हम  सब  लोग  इस  दलदल  में  फंस  जाएंगे  ।

 we
 उपाध्यक्ष  nate  य  :  इसे  50  पैसे  तक  बढ़ाते  के  लिए  आपने  कोई

 संशोधन
 नहीं  दिया  है

 to

 शी  मूल  चन्द  डागा  :  मैंने  कोई  सं  गोधन  नहीं  feat  है  ।  यह
 aa

 ऐसा

 ene
 ह है  ।  मैं  अपनी  न्गल्लती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अपनी  गलती
 मानते

 हैं
 ।
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 4  मग् रहा पण  1903  बीड़ी  करमें
 कल्याण  उपकर  (z  विधेयक

 SSS
 कवक  गव

 —

 at  नल  चन्द
 डागा :  ATT  इस  सस  को  50

 पस  कर  a4  a  aga  अच्छा  होगा  ॥

 ‘itera  करेंगी  ।  घरों  में  बीड़ी सरकार  ने  निर्णय  लिया है  कि  वह  बीड़ी  एंड  सिगार  एक्ट

 बनाने का  जो  काम  होता  उसको  फैक्टरी  के  रूप  में  a  उस  पर  फैक्टरी  एक्ट  लागु  करना

 चाहिए ।  ame  ऐसा  किया  तो  जो  लोग  घरों  में  का  f  ’
 ब  समझेंगे  कि  सचमुच  हमें

 e शोषण से  बचाया  जा  रहा  है  और  हमारी  हालत  सधारी  जा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  कल  उत्तर  दगे  ।

 | 6.13  Ho  प

 तत्पश्चात  लोक  26  1981/5  1903

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थागित हुई  ।

 oo
 मुद्रक  :  आकाशदीप  20  दरिया  नई
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